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 लोक  सभा  वाद-विवाद  हिन्दी

 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 विद्य,तचालित  छिड़काव  उपकरणों  का  आयात

 027.  प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बता  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल प्रदेश  सरकार  ने
 सेब

 के  बागों में  छिड़काव  करने के  लिए

 2000  विद् यत चालित  छिड़काव  उपकरणों  स्तर  के  आयात  हेतु  आयात  लाइसेंस  के  लिए

 आवेदन  किया

 यदि  तो  क्या  इस  छिड़काव  कायें  के  लिए  देशी  उपकरण  उपलब्ध

 क्या  छिड़काव  उपकरणों  के  आयात  से  विदेशी  मुद्रा  कोष  की  हानि  के  अतिरिक्त  भारत

 की  आत्मनिर्भरता  की  सामान्य  नीति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  इन  छिड़काव  उपकरणों
 के

 आयात  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  gta  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  म०

 हिमाचल  प्रदेश  हार्टिकल्चर  प्रोड्यूस  मार्केटिंग  कार्पोरेशन  ने  ठोस  डिजाइन  लाइट  ae  हाई

 प्रैशर  पावर  स्प्रे  जिन्हें सेब
 के  बागों  में  छिड़काव  के  लिए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आसानी से  ले  जाया

 जा  सकता  के  आयात  के  लिए  आवेदन  किया  था  ।

 तुलनीय  विशिष्टियों  वाले  स्वदेशी  समकक्ष  डी०  जी०  टी०  डी०  द्वारा  उपलब्ध

 नहीं  बताए  गए  हैं  ।

 तथा  3  विभिन्‍न  डिजाइनों तथा  आकारों  में  2300  अदद  लाइट  वेट  हाई  प्रैशर

 पावर  tray  के  आयात  की  अनुमति  दी
 गई है  क्योंकि  तुलनीय  विशिष्टियों  के  स्वदेशी  समकक्ष

 स्प्रे
 नर्स

 उपलब्ध  नहीं  थे
 ।  डी०  जी०  Zo  डी०  ने  मै०  हिमाचल  प्रदेश  हार्टिकल्चर  प्रोड्यूस  मार्केटिंग
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 एण्ड  प्रोसेसिंग  कार्पोरेशन  लि०  और  साथ  ही  घरेलू  विनिर्माताओं  को  लिखा  द  कि  वे

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  लिए  ठोस  डिजाइन  वाले  पावर  स्पीयर्स  का  स्थानीय  विनिर्माण  शुरू  करें  |

 महानिदेशक  तकनीकी  विकास  SIXT  इस  मामले  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 Sto  मधु  दण्डवत  :  मैं  माननीय  मंत्री  सौदे  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यहं  सच  नहीं

 है  कि  हिमाचल  प्रदेश  और  अन्य  स्थानों  पर  छिड़काव  उपकरण  खरीदने  सम्बन्धी  सरकार  की  सामान्य

 नीति  आत्म-निर्भरता  की  घोषित  नीति  के  अनुरूप  नहीं  है  और  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  तथ्य  के

 वावजूद  कि  चार-पांच  ऐसे  देशी  निर्माता  हैं  जो
 .  हिमाचल  प्रदेश  और  अन्य  ऐसे  स्थानों  जहां  सेब

 के  बाग  सारी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  हेतु  ततार  हैं  और  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  2000

 की  मांग  बढ़ा-चढ़ाकर की  गई  मैं  यह  अनुभव करता  हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  और  अन्य  स्थानों  के

 लिए  500  से  अधिक  छिड़काव  उपकरणों  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  निर्माता  यह  भी  कह  रहे  हैं  कि

 आवश्यक  परिवर्तनों  और  संशोधनों  के  बाद  वे  आवश्यकता  की  पूर्ति  कर  सकते हैं
 ।  आपने  उनकी

 पेशकश  ठीकरा  दिया  है  और  व्यर्थ  में  छिड़काव  उपकरणों  का  आयात  कर  रहे  हैं  और  इस  प्रकार

 विदेशी  मुद्रा  का  अपव्यय  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  निहार  रंजन  भास्कर  :  छिड़काव  उपकरणों  के  चा यार  सम्बन्धी  नीति  बिल्कुल

 स्पष्ट  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करता  हूं  कि  छिड़काव  उपकरणों  का  आयात
 न

 तो  प्रतिबन्धित

 मदों  की  सुची  में  आता  है  और
 न  ही  खुले  सामान्य  लाइसेंस  की  सुची  में  आता  है  ।  उनका

 आयात  पर  प्रिया  जर्क
 प्राधिकारी  अथवा  प्रशासनिक  प्राधिकारी  की  सिफारिशों  तथा  परिस्थितियों  के

 अन्तर्गत  उनकी  जरूरत  को  मद्द  नजर  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।  तकनीकी  दृष्टि  से  भी  तकनीकी  विकास

 महानिदेशालय  से  भी  अनुमति  प्राप्त  कर  ली  जाती  है  और  उपलब्धता  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया

 जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 में

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता

 में  एक  उच्चतम  निकाय  है
 ।

 यह  एक  समन्वित  निकाय  है  जो  ऐसे  मामलों  के  लिए  सर्वोच्च  प्राधिकरण

 उन्होंने  सभी  आवश्यकताओं  पर  अवश्य  ही  विचार  किया  होगा  ।  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए

 मामला  मुख्य  भायात  और  नियन्त्रक  के  पास  भी  आया  था  ।  इससे  पूर्वे  यह  इन  सभी  अभिकरणों  से

 होकर  आया  था  और  इन  सभी  अभिकरणों  ने  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  पर  बिचार

 किया था  I

 Sto  मधु  दण्डवत  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय
 ने  यह  बताने  के  लिए  कि  देशी

 निर्माताओं  के  छिड़काव  उपकरणों  में  कुछ  तकनीकी  विशेषताओं  अभाव  था  इसलिए  आयात

 अनिवार्य  हो  गया  विभिन्‍न  अभिकरणों  द्वारा  दी  गई  सलाह  को  उद्धत  किया  इसके  प्रकाश

 में  मेंरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  मेरे  द्वारा  रखे  जाने  वाले  कतिपय  तथ्यों  और  आंकड़ों  पर  आधारित  है  |

 आप  इन्हें  या  तो  स्वीकार  कीजिए  या  इनका  खंडन  कीजिए  |  यदि  आप  कहते  हैं  कि  चूंकि  देशी  उत्पादों

 में  वे  सुधार  या
 परिवर्तन  उपलब्ध  नहीं  थे  इसलिए  उनका  आयात  अपरिहार्य  हो  गया  था  तो  मैं  एक

 उत्पादक  जो  आवश्यक  देशी  छिड़काव  उपकरण  उपलब्ध  कराता आ  तींन  वर्ष
 का  अनुभव

 2
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 उद्धत  करता  हूं  :

 आयात
 उपर्युक्त  निर्माता  का  देशी

 च
 त्पादन

 198]  982  शुन्य

 1982  1042  शुन्य

 1983  1715  सय

 1984  485  शुन्य

 और

 फरवरी तक  के

 आंकड े)
 ना

 वर्ष  1981,  1982,  1983  और  1984  फरवरी  के  आंकड़ों  के

 अनुसार  आयात  बिल्कुल  नहीं  किया  गया  ।  इसके  बावजूद  हाल  ही  में  ऐसा  क्या  हुआ  है  जिससे

 विवश  होकर  आपने  यह  कह  कर  विदेशी  उपकरणों  में  सुधार  की  आवश्यकता  उनका  आयात  किया  |

 इसकी  पुष्टि  कीजिए  अथवा  इसका  प्रतिवाद  कीजिए  और  हमें  बताइए  सरकार

 आत्मनिर्भरता  की  घो  षित  नीति  के  सन्दर्भ  में  गलती  क्यों  की  मैं  एक  और  वास्तविक  आंकड़े

 देकर  प्रशन  समाप्त  करता  मैं  उनसे  पुष्टि  कराना  चाहता  आपको  अन्दाजा

 हो  जाएगा  कि  वे  कितनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  का  अपव्यय  कर  रह ेहैं  ।  एक  देशी  छिड़काव  उपकरण

 का  थोक  मूल्य  1590  रुपए  और  इंजन  का  2525  रुपए  इस  प्रकार  देशी  छिड़काव  उपकरण

 की  कुल  उत्पादन  लागत  4115  रुपए  आती है
 ।  इसके  विपरीत  यदि  आप  उपकरण  का  आयात  करें

 तो  देश  में  उसकी  कीमत  2670  रुपए  और  उस  पर  3337  रुपए  आयात  शुल्क  भी  देना  पड़ता  है  और

 इस  प्रकार कुल  कीमत  6007  रुपए  प्रति  छिड़काव  उपकरण  पड़ती  है  अध्यक्ष

 महोदय  पीठासीन  हैं  ।
 क्या

 अपनी  शक्तियों  को  विकेन्द्रित  किया  है  ?  यदि  यह  उनकी

 समझ  में  नहीं  अता  तो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता
 ।
 मैं  बिल्कुल  सही  बात  कह  रहा  इसका  नीति

 से  सम्बन्ध है  ।  मैं  मन्त्री  जी  को  बता  रहा  हुं  कि  यदि  हम  देशी  उपकरण लें  तो  प्रति  इकाई  लागत

 4115  रुपए  आती  और  इसके  विपरीत  यदि  हम  आयातित  उपकरण लें  तो  हमें  देश  में  उसकी

 कीमत  6007  रुपए  पड़ती है
 ।  देशी  और  आयातित  इकाई  के  मूल्य  में  पर्याप्त  अन्तर  के  बावजूद  तथा

 इस  तथ्य के  बावजूद  कि  हमने  1981,  1982  और  1983 में  उनका  आयात  किया ही

 तो  ऐसी  कौन-सी  विशेषਂ  परिस्थितियां
 थीं  जिसने

 आपको  1984  में  आयात  करने  के  लिए  विवश

 किया  ?

 aint  अन्य श्री  निहार  रंजन  भास्कर  :  माननीय  मित्र  ए  गए  अधिकांश  मुद्दों  का  मैं  उत्तर  दे

 चुका हूं
 ।  हमारा  केवल  जारी  करने  वाला  अभिकरण  है  ।  हमारे  समक्ष  आने  से  gg  कई  तकनीकी

 3
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 नणणणण ण

 निकाय  प्रस्ताव  के  विभिनन  पहलूओं  पर  विचार  करते  हैं  कृषि  मंत्रालय  प्रशासनिक  मंत्रालय  है  जो
 आयात  की  सिफारिश  करता  है  ।  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  इसकी  तत्काल  मांग  और  सभी

 तकनीकी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  आयात  की  अनुमति  देता  है  ।  यद्यपि  चार  या  पांच

 कम्पनियां  इसका  निर्माण  कर  रही  हैं  परन्तु  क्षेत्र  में  केवल  एक  ag  स्वीकृत  तथ्य  है  कि  वे  इस

 उपकरण  छिड़काव  उपकरण  के  लिए  आवश्यक  तकनीकी  उपकरणों  सप्लाई  करने  की  स्थिति

 में  नहीं  हैं  ।  इसी  कारण  आयात  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  के  सूचना  केवल  इतना  कहूंगा  कि  देश  में  निमित  छिड़काव  उपकरणों  के

 तकनीकी  ब्यौरे  की  तुलना  जापान  में  निमित  उपकरणों  से  करने  के  पश्चात्‌  केवल  सीमित  मात्रा  में

 आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  आयात  के  लिए  प्रस्तावित  उपकरण  लाइट  बेट  हाई  प्र  शर  उपकरण

 थे  जिनका  बजट  20  से  21  किलो  और  10  किलों  था  जबकि  देश  में  निमित  उपकरणों  का  वजन

 इंजन  के  बिना
 40  किलो  और  इंजन  के  बिना  28  किलो  किलों  था  ।  एक  मुद्दा  यह  है  ।

 आयातित  छिड़काव  ऊंचाई  पर  स्थित  पेड़ों  पर  पहुंचने  के  लिए  पर्याप्त  प्रेशर  पैदा

 करेंगे  ।  ये  छिड़काव  उपकरण  अधिक  संगठित  और  aa  में  हल्के  तथा  हाई  प्रेशर  के  साथ

 काम  करने  वाले  होंगे  ।  इन  विशेषताओं  के  कारण  उनके  आयात  का  निर्णय  लिया  गया  |

 प्रो ०  ्य  मैं  स्पष्टीकरण  चाहता हुं  ।  मैंने  चार  वर्षों  के  आंकड़े  देते  हुए  एक  स्पष्ट

 प्रश्न  पूछा  wa  एक  ही  किस्म  के  छिड़काव  उपकरणों  से  समान  कार्य  लिया  गया  और  आयात  की

 आवश्यकता  ही  नहीं  आपके  तकनीकी  निकाय  ने  आपको  क्या  सलाह  दी  मेरा  इससे  कोई

 सम्बन्ध  नही ंहै  उनसे  आपको  तय  करना  यहां  तक  कि  उनकी  सलाह  के  आधार  पर  भी  पिछले  चार

 वर्षों  में  कोई  आयात  नहीं  किया  आपको  आयात  की  आवश्यकता  अब  क्यों  महसुस  हुई  ?

 वाणिज्य  तथा  पूरी  विभाग  मंत्री  बिश्वनाथ  प्रताप  :  माननीय  सदस्य  देशीकरण  के

 बारे में  चिन्तित  हैं  और  हम  भी  इस  बारे  म॑  चिन्तित  उद्योग  मंत्रालय  और  तकनीकी  विकास

 महानिदेशालय  ने  देशीकरण  के  पहलू  पर  अथवा  आयात  की  अनुमति  देकर  देशी  क्षमता  को  संरक्षण

 देने  के  पहलू  पर  विचार  करने  के  बाद  ही  अपनी  सिफारिशें  दी  थीं  ga  प्रशासनिक

 मंत्रालय  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  ही  कार्य
 करत  हैं  इस  मामले  में  प्रशासनिक  मंत्रालय  उद्योग

 मंत्रालय  और  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय है
 अर  यही  देशी  दृष्टिकोण  का  भी  ध्यान  रखते हैं

 ।

 देशी  निर्माण  के  अतिरिक्त  उत्पादकों  बागवानी  करने  वालों  का  किसानों  का  भी  ena

 रखना  पड़ता  है  ।  कृषि  मंत्रालय  ने  बताया  कि  ऊंचाई  पर  छिड़काव  करने  के  लिए  उच्च  दबाव  वाले

 यन्त्रों  की  आवश्यकता  है  ।  ये  पम्प  यहां  देश  में  नहीं  बनाए  जा  रहे  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय

 ने  इसकी  पुष्टि  भी  कर  दी  थी  ।  किसानों  के  हित  कृषि  मंत्रालय  की  जोरदार  सिफारिश  पर

 एक  सीमित  मात्रा  में  आयात  किया  गया  |

 पभागयात AIO  का  निर्णय  लेने के  बाद  बन  गई ? पो०  मत  दण्डवत  :  ऊंचाई  पहले  मौजूद
 थी  या

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  मामला  इससे  कुछ  अधिक  है  |
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 Mo  मधु  दण्डवत  :
 कृषक  हैं

 भाप  इसका  अनुमान  लगा  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  :  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रबर्ती  :  ये  तक॑  किसी  चीज  का  आयात  करने  के  लिए  दिए  जा  सकते

 | ॥  ये  तर्क  इन  सभी क्योंकि  आयातित  वस्तुएं  बेहतर  होती  हैं  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है

 चीजों  का  आयात  करने  के  लिए  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 प्रो०  ead  :  वह  कहते  हैं  कि  दबाव  के  कारण  पुरी  मशीनरी  काम  नहीं  कर

 सकती  ।  ऊंचाई  तो  काफी  समय  से  है  ।  ऊंचाई  फरवरी  के  बाद  तो  बनी  नहीं  ।

 श्री  विश्वनाथ प्रताप  सिंह  :  परन्तु  इस  समस्या  को  अब  हल  किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कह  रहा  हूं  ।  समय-समय  पर  प्रौद्योगिक  विकास  होता  रहता  है

 और  हम  जब  देखते  हैं  कि  कुछ  परिवहन  जरूरी  प्रौद्योगिक  विकास  जरूरी  है  यद्यपि  मैं  देशी

 उत्पादन  के-हक  में  हूं  और  हमें  अपनो  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  स्वयं  निर्माण  करना  चाहिए  और

 यही  हमारा  प्राथमिक  उद्देश्य  होना  चाहिए  और  हमें  भारत  में  ये  चीजें  अवश्य  ही  उपलब्ध  करानी

 चाहिए  ।  मैं  जानता हूं  कि  कभी-कभार  लोग  यह  अनुभव  हैं
 कि  यह  बैंग  अत्यन्त  भारी  है  तब

 किसान  कहते  ए  वह  क्यों  न  प्राप्त कर  |  हमें  वहू
 अवश्य  ही

 उपलब्ध  कराना  चाहिए  ।

 यही  हमारा  प्रयास  होना  चाहिए  |  मैंने  हल  ही  में  देखा  कि  हमारे  हाव  इण्टर  कम्बाइन  बहुत

 लोकप्रिय  हो  गए  हैं  ।  ६  नके  fea  wig  कटाई  नहीं  वर  सबते  आजकल  बड़े-बड़े  खेत  और  जब

 यहां  देश  में  बेलर  का  रहा  कुछ  बाधाएं  उत्पन्न  हो  गई  और  इसे  छोड़  दिया  हम  स्वयं

 पहल  क्यों  नहीं  करते  और  ६  नका  निर्माण  यहीं  क्यों  नहीं  करते  ताकि  हम  किसानों  की  सहायता  कर

 सकें  ।  न  केवल  ऊंचाई  पर  स्थित  से  a  वी  बागों  के  लिए  बल्कि  आमों  और  अन्य  फलों  के  लिए  तथा

 निम्बु  वंश  के  फलों  के  लिए  हमें  ६  नकी  आवश्यकता  है  ।  मैं  जानता हूं  कि  हमें  उनके  लिए  अत्यधिक

 प्रभावी  छिड़काव  उपकरणों  की  जरूरत है
 ।  हमें  बढ़िमा  किस्म  के  उपकरणों  की  आवश्यकता  है  और

 कृपया  हमें  उपलब्ध  कराने  में  सहायता
 कीजिए  ।

 x  यदि वे शो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  स्पष्ट  रूप  से  उद्योग  मंत्रालय  का  काम  »

 सिफारिश  करते  हैं  कि  अमुक  चीज  उपलब्ध  नहीं  चूंकि  हम  तकनीकी  व्यतीत  नहीं  इसलिए  ह्म

 नहीं  कह  सकते  कि  उपलब्ध  है  या  नहीं  तो  हमें  उनकी  वात  माननी  पड़ती है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  क्या  आयात  के  लिए  कोई  दबाव  डाला  गया  था  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कृषि  और  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  जायज  दबाव  डाला  गया  था  |

 यदि  वे  यह  कहते हैं
 fe  rs Ih  46  चीज  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  तो  हम

 कैसे  कह
 सकते  हैं  कि

 उपलब्ध है  ?

 )
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 अखिल  भारतीय  कर  च  से  प्राप्त  अभ्यावेदन

 *928.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  मद  लघु  उद्योग  के  विजय  चालित  करघा  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित
 की  गई  हैं

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 द  नहीं  तो
 उसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  अखिल  भारतीय  विद्यू/तचालित  करघा  संघ  ने  उपर्युक्त  तथा  वि द्यूत चालित
 करघा  उद्योग

 को
 उसकी  प्रगति  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन

 दिए

 क्या  उन  अभ्यावेदनों  पर  विचार  कर  लिया  गया  और  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया  है

 और

 लत्पम्त्र Cd  ea  a (=)  यदि  तो  धी  ब्यौरा कया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  पूर्ति  विभाग  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  नहीं ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  हथकरघा  क्षत्र  तथा  मिल  क्षेत्र  क  तुलना  में  बिजली रण

 क्षेत्र  को  इस  समय  उत्पादन  की  मदों  के  अनन्य  तर  पर  किसी  आरक्षण  की  जरूरत  नहीं

 अखिल  भारतीय  बिजली करण  ईचलकरंजी (  ह  ओर  इसके  क्षेत्रीय

 सेलम  (  से  बिजली करण  क्षेत्र  के  लिए  प्रोत्साहनों  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  हैं
 |

 (=
 f

 )  तथा  सरकार  द्वारा  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  LA  हाउस  में  रोजाना  स्माल-स्केल  स्ट्रीट  पर  चर्चा  होती  है

 और  हम  लोग  उसकी  प्रोटेक्शन  के  लिए  कहते  रहते  आज  हमें  यह  जवाब  मिला  है  कि  पावरलूम

 स्माल-स्केल  इंडस्ट्री  में  कोई  आइटम  एक्सक्लूसिव  मंनुफक्चर  के  लिए  नहीं  दिए  गए  gi  यह

 भी  कहा  गया  है  कि  सरकार ने  महसूस  किया है  कि  ऐसा  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  वह  कौन  सा  सरवे  कौन  सा  आधार  जिसकी  बिना  पर  यह  महसुस  किया  है  कि

 पावरलूम  सैक्टर  में  प्रोडक्शन  के  लिए  कोई  आइटम  रिजर्व  न  किए  जाएं  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  पिछले  पांच  वर्षो ंमें  पावरलूम्ज  की  संख्या  में  जो  वृद्धि  हुई
 ait  दि bd  द  क  ह अगर  आप  उसकी  देखें  तो  आप  इस  नतीजे  पर  पहुंचें  पावरलूम  में  इतनी  शक्ति  है  कि  वह  अपने

 6
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 पांच  पर  खड़ा  हो  सके  1977  में  देश  में  3-47  लाख  पावरलूम  थे  और  31-.-84  की  उनकी

 संख्या  बढ़  कर  G22  लाख  हो  पांच  साल  में  वृद्धि  लगभग  दुगनी  हुई  |  इसके  अलावा  जहां

 मिल  सैक्टर  में  उत्पादन  में  कमी  वहां  पावरलूम  सेक्टर  में  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हुई  ।  1983-84

 में  लक्ष्य  4070  मिलियन  मीटर  का  था  और  पावरलूम  ने  5407  मिलियन  मीटर  का  उत्पादन

 किया  |  इससे  साबित  होता  है  वि  आर्थिक  रूप  में  स्वयं  सक्षम  हैं  कि  वृद्धि  करें  और  विकास

 करे ं|

 थ्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  यह  बात  सही है  कि  प्रोडक्शन  बढ़  रहा  है  लेविन  आबादी

 भी  स्पीड  के  साथ  बढ़ती  जा  रही  है  इसलिए  यह  वृद्धि  कॉपरेटिव  हम  रोजाना  इस  बात  को  कहते

 हैं  कि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  विशेष  रूप  से  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिएं  क्योंकि  उसमें  कमजोर

 लोग  काम  करते हैं  और  जो  बड़-बड़े  कारखाने  वाले  हैं  वे  अपने  मतलब  के  लिए  काम  करते  मैं  मन्त्री

 जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  आल  इंडिया  पावरलूम  फेडरेशन  ने  था  और  लोगों  ने  जो  मांगें  रखी

 हैं  उसमें  मुख्य  बातें  क्या  बह  बता  और
 उन  पर

 अभी  तक  विचार  खत्म  क्यों  नहीं

 हुआ  है
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  एक  तो  उनकी  डिमाण्ड  थी  रिजर्वेशन  के  बारे  तो  उसके  बारे

 में  आपको  बता  दिया  कि  उसको  सरकार  स्वीकार  नहीं  करती  क्योंकि  पावरलूम  स्वयं  सक्षम है  ।

 उनकीं  एक  डिमाण्ड  यह  थी  कि  समय  का  एक्सटेंशन  दे  दिया  लाइसेन्सेज  के  लिए  और

 टेक्स-मार्क  के  तो  दोनों  के  लिए  पहली  बार  समय  दिया  गया  था  30-6-81  तक  दरख्वास्त

 देने के
 उसमें  अन्त  में  दो  बार

 वृद्धि  करके
 31-12-82  तक

 बढ़ाया  गया
 ।  करीब  डेढ़  साल  का

 समय  और  दिया  बल्कि  उससे  भी  ज्यादा  दिया  गया  और  यह  यथेष्ट  समय  था  ।  अगर  इसको

 और  बढ़ाया  जाता  तो  यह  आभास  होता  कि  अन-आथराइज्ड  लगा  लेंगे  ।  इसलिए  इसको  नहीं  स्वीकार

 किया  ।

 नसरी  बात  यह  है  कि  कन्ट्रोल  क्लाथ  सब्सीडी  के  साथ  पावरलूम  को  दिया  जाए  तो  कन्ट्रोल

 बला  का  उत्पादन  Vo  eo  सी०  और  हैंडलूम  सेक्टर  में  होता है  |  इस  सम्बन्ध  में  यह  दो  सेक्टर

 रखे  गए  हैंडलूम  में  और  वृद्धि  कर  दी  गई  उत्तरोत्तर  हैंडलूम  में  वृद्धि  हो  रही  6  50  मिलियन

 मीटर  में  साढ़े  तीन
 सौ

 मिलियन  मीटर
 का

 उत्पादन  हैंडलूम  के  लिए  रखा  गया  जो  पावरलूम

 है  उसको
 एकत्र  करके  डिस्ट्रीब्यूशन  चैनल  में  डालने  में  दिक्कत  होगी  इसलिए  पावरलूम  पर  कन्ट्रोल

 क्लाथ के  लिए  विचार नहीं  किया  गया  ।  ag  जरूर  है  कि  उसको  सुविधा  मिलनी  चाहिए  क्योंकि

 पावरलूम  एक  उपयोगी  सेक्टर  उसका  अपना  स्थान है  और  वह  अपना  योगदान करता  है  ।

 इसलिए  20  पावरलूम  बीस  सेक्टर्स  के  लिए  निर्णय  किया  गया  है  जिनमें  12  सेक्टर  खुल  चुके

 है  अभी  और  खुलेंगे  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  जरिए  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगी  कि

 देश  में  कुल  कितने  पावरलूम्स हैं
 जोकि  अन-आथराइज्ड  अन-लाइसेंसी  हैं  और  खासकर  के  किस

 इलाके  में  हैं  ?  जब  टेक्सटाइल  में  स्ट्राइक  चल  रही  थी  तो  पावरलूम  सेक्टर  में  अधिक  से  अधिक
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 कोर्ड  ऐसा कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  |  क्या  सरकार  का  को  ३ पा  प्रोग्राम  है  कि  जो  अन-अथर आथराइज्ड  और

 अनलाइसेंस्ड  पावरलूम्स  जो  चल  रहे  हैं  उनको  रुपये  ध  कि  इज  किया  जाए  *  यदि  कब  तक

 ऐसा  कर  देंगे  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  अनअथराइज्ड  को  जानते  ही  वह  अथराइज्ड  होंने  लगेंगे

 अगर  अनअथराइज्ड  की  गिनती  मालूम  होती  तो  वह  अनअथराइज्ड  नहीं  रहते  |  आगे  अनअथराइज्ड

 को  अथराइज्ड  करने  का  विचार  सरकार  का  नहीं है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  मुझे  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पुछना है  |  मेरे  माननीय

 मित्र  ने  कहा  है  कि  faa  करघों  के  कोई  प्राधिकृत  और  प्राधिकृत  वर्ग  नहीं  यह  एक  गलत

 दृष्टिकोण है
 ।  यह  सुनिश्चित  करना  राज्य  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  प्राधिकृत  विद्युत-करघे

 न  चलें  अथवा  उन्हें  किन्हीं  परिस्थियो ंमें  प्राधिकृत  किया  जाए  ।  और  यह  सुनिश्चित  करना  केन्द्र

 सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  राज्य  सरकारें  उन  दत्त त्यों  का  पालन  करें  जिन्हें  उन्होंने  स्वयं  स्वी  कार

 किया है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  नहीं  ।  इसका  यह  अर्थ  नहीं  माननीय  सदस्य ने

 प्राधिकृत  हथ करघों  के  बारे  में  पुछा  मैंने  उत्तर  मेरे  पास  गिनती  होती  तो  वे

 प्राधिकृत  रहते  परन्तु  यह  सच  है  fe  fara  चालितअप्राधिकृत  करघे

 मौजूद हैं  |

 दिल्‍ली  के
 पंचतारा  होटलों  में

 ग गाय  का  मांस  परोसा  जाना

 *031.  श्री  ताल  किशोर  फार्मा

 श्री  राम  विलास  पासवा  क्या  पर्यटन  और  नागर  बिमान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  दिल्‍ली  में  पंचतारा  होटलों  में  खले  आम

 गाय  का  मांस  भरोसा  जाता  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 राजधानी और  देश  के  अन्य  भागों  में  पंचतारा  होटलों  में  गाय  का
 मांस  परोसे  जाने

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है
 ?

 पर्यटन और  नागर  विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  खादी  आलम
 :  दिल्‍ली  में

 किसी  होटल में  गाय  का  मांस  नहीं  परोसा  जाता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 aft  var  किशोर शर्मा  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  के  जवाब  में  कहा

 नो  और  ऐसा  नहीं  होता  है  ।
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 Mo  मधु  दण्डवते  :  इसका  यह  इस  समय  होटल  में  उपलब्ध  नहीं  a  |

 om
 नवल  किशोर  फार्मा :  अभी  पिछले  दिनों  टलो  के  इम्पोर्ट  को  लेकर  कुछ  निहित  स्वाद

 ने  और  राजनीतिक  दलों  ने  इसका  फायदा  की  कोशिश  की  है  ।  लोगों के

 wh aetaer  को  भड़काया है  ।  यह  समाचार  अखबारों  में  भी  छपा  कि  दिल्‍ली
 के  होटलों  में  यह

 ई  किया  जाता  हमारा  देश  एक  ऐसा देश
 जिसमें  धर्म

 की
 आस्था  अभी  भी  लोगों

 में  है
 ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्कीमों
 इसके  लिए  भगवान का  शुक्र  है  ।

 श्री  नवल  किकर फार्मा  :  आपके लिए  नहीं  ।  इसलिए  मैं  यह  पूछ  रहा  था  कि  यह  समाचार

 जो  अखबारों में  छपा  उस  समाचार  का  होटल  कारपोरेशन ने  प्रतिवाद  क्यों  नहीं  ताकि

 लोगों  में  गलतफहमी  पैदा  न  हो
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आठ  को  छपा  है

 श्री  नवल  किशोर शर्मा  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री जी  ने  जवाब  विश्वास  के

 साथ  और  तहकीकात  के  बाद  दिया  है  या  साधारणतया  जैसा  उनको  बताया  वैसा  ही  उन्होंने

 जवाब दे  दिया है  ?

 श्री खरीद आलम  खां  :  गाय  के  मांस  के  बारे  में  मैं  इस  देश की  भावनाओं  को  भली-भांति

 समझता  हूं
 ।

 मैं  उनकी  भावनाओं से  सहमत  हूं  ।
 हम

 उनकी  भावनाओं  का  सम्मान  करते  हैं  ।  जब

 यह  प्रश्न  तब  हमने  पर  समुचित
 रूप  से  विचार  किया  |  दिल्‍ली  के  कुछ  होटलों

 के  मीनू  कार्ड  में  भी  शामिल  था  ।  परन्तु  यह  गाय  का  नहीं  अपितु  भैंस के  मांस  का  बनता

 है  इसलिए  हमने  उनसे  कहा  कि वे  यह  न  लिखें  कि  यह  गाय  का  मांस है  बल्कि  यही  लिखें कि

 हैं  ।  यह  तथ्य  है  ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हम

 भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बहुत  चिंतित हैं  कि  इन  होटलों में  गाय  का  मांस न  परोसा

 जाए  |

 श्री  नवल
 किशोर

 फार्मा  :
 अध्यक्ष

 मेरे  प्रश्न  का  जवाब  अनुसरित  रहा  है  ।  मेरा

 यह  था
 कि  जब  यह  बात  अखबारों  में  छपी  तो  उसके  बाद  होटल  कारपोरेशन या  afer  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  ने  इसका  प्रतिवाद  क्यों  नहीं  किया  ?  ब्या  घस  बात  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  जब

 ऐसे  सवालात  के  बारे  में  कोई  चीज  छपे  तो  देश  के
 लोगों

 को  सही  जानकारी  देने  के  लिए  इनके

 पब्लिक  रिलेशन
 आफिसर  का  यह  उत्तरदायित्व  नहीं  कि  बे  प्रतिवाद  करते  ?  मंत्री

 महोदय

 ने  इसका  जवाब  नहीं  दिया  है  ।  प्रश्न का  जवाब  अनुसरित रहा  है  ।

 श्री  एम०
 राम

 गोपाल  रेड्डी  :  अनुतरित से
 क्या  मतलब है

 ?

 भी
 नवल  किशोर  अनरिप्लाइड--मैं  थोड़ा  सा  हिन्दी  बोलने के  लिए  प्रेरित कर

 रहा  gl
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  आपके  लिए  ट्रांसलेशन  भी
 करवा  रहा  हूं  ।

 श्री  नवल  किशोर  फार्मा  इसी  के  साथ-साथ  मैं  यह  भी  अर्ज  कर  रहा  था  कि  मंत्री  जी  ने

 स्वीकार किया  है  कि  जो  मीनू  उसमें  यह  लिखा  हुआ है
 |

 इसका  मतलब  यह  हुआ कि  हम  कस्टमर्स

 को  चोट
 कर  रहे  हैं

 ।
 यह  लिखकर हम  लोगों को  गुमराह  करना  चाहते  यदि  फाइव  स्टार

 होटल  इस  तरह  का  आचरण  करते  तो  उस  पर  क्या  आप  एक्शन  लेंग ेकि  आइंदा  इस  तरह  की

 चीज न  हो

 दूसरा  प्रश्न  --  आपने  कहा है  कि  दिल्‍ली  के  होटलों  में  बीफ  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  है

 मैं  इसको  मान  लेता  लेकिन  हिन्दुस्तान के  जो  zat  पांच-सितारा  होटल हैं  क्या  उनमें  बीफ

 सप्लाई  होता  है
 ?

 यदि  होता  है  तो  उसके  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 श्री  खुर्वीद आलम खां आलम  खां  :  भारतीय पेंशन  विकास  निगम  द्वारा  प्रतिवाद न  करने  के

 बारे  में  पूछे  गए  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  के  सम्बन्ध में  मैं  ag  कहना  चाहता हूं
 कि  यह  सच  नहीं है

 और  इसलिए  हमने  प्रतिवाद  करना  ठीक  नहीं  समझा  यदि  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करते  हैं

 कि  ऐसे  अवसर  पर  प्रतिवाद  करना  आवश्यक  है  तो  हम  निश्चय
 हम

 उनकी  इस  सलाह  को

 मानेंग े।

 अब  जहां  तक  शब्द  का  सम्बन्ध  कोई  धोखाधड़ी  नहीं  हो  रही  यदि  आप

 आक्सफोर्ड  शब्द-कोष  को  देखें  तो  उसमें  का  निम्नलिखित  अर्थ  दिया  गया  है

 सांड  अथवा  गाय  का  मांस  |  इस  शब्द को  स्पष्ट  करते हुए  लिखा  गया  है

 भेस  सहित  किसी  भी  प्रकार  का  इसमें  भेस  भी  सम्मिलित  है  ।

 श्री  नवल  fant wat  आपको  शब्दकोष  के  अनुसार  नहीं  अपितु  लोक  विश्वास  और

 भावनाओं  के  अनुसार  चलना  चाहिए
 ।

 ऐसे  समय  शब्दकोष  का
 किसको  घ्यान  रहता है

 |

 श्री  खर्दीद आलम खां आलम  खां  :  मैं  अपने  .  विद्वान  मित्र को  बता  रहा  हूं न  कि  उन  लोगों

 को  जो  पढ़े-लिखे नहीं  मैंने  पढ़कर  बताना  उचित  समझा
 |

 प्रो०  मध  दण्डवत  :  आप  प्रत्येक  पांच  तारा  होटल  में  आक्सफोर्ड  शब्दकोष  क्यों  नहीं  रखवा

 देते  ।

 श्री  खुर्शीद  आलम  सां  :  मैं  यह  विश्वास के  साथ  कह
 ह  सकता हूं  कि  मेरे  विद्वान

 मित्र  को  इसकी  जानकारी  है  और  वह  यह  भी  जानते हैं  कि  सभी  शिक्षित  लोगों  को  aerate

 शब्दकोष  और  उसकी  विषय-वस्तु  की  जानकारी है
 ।

 थ्री  नवल  किशोर  मेरे  प्रश्न  का  पुरा  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।
 अन्य  स्थानों

 पर  गाय  का  मांस  परोसे  जाने  के  बारे  में  उन्हें  क्या  कहना  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अन्य  शहरों  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं
 ।
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 श्री  खुर्शीद आलम  खां  :  चूंकि  यह  प्रश्न  केवल  दिल्‍ली
 के

 बारे
 में

 इसलिए

 हमारे  पास  केवल  दिल्‍ली  के  बारे में  जानकारी  उपलब्ध  परन्तु  हमने  अनौपचारिक रूप  से

 देश में  होटलों  की  प्रमुख  श्यखलाओं से  पता  लगाया  है  और  उनमें से  तीन  ने  बताया है  कि

 उनके  यहां  कहीं भी  गाय  का  मांस  नहीं  परोसा  जाता है  |  परन्तु  उन्हें  पुष्ट  जानकारी  अभी

 देनी है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  सवाल  जो  पुछा  गया  वास्तव में  मैंने

 पुछा  1984  के  टाइम्स  में  मोटे  अक्षरों  में  निकला  था--दिल्ली  के

 पांच  तारा  होटलों  में  गोमांसਂ  |  तब  मैंने  लिख  कर  दिया  था  और  आपने  भी  इसको  पढ़ा  इसमें

 पुरे-का-पूरा  विवरण  दिया  गया  है  |  इस  समय  मैं  सदन  की  जानकारी  के  लिए  दो-चार  लाइनें  पढ़कर

 सुनाता  हुं--जिनमें  लिखा  गया  है

 पर्यटन  विकास  निगम  के  अन्तर्गत  संचालित  एक  होटल  रेस्टोरेंट  की  भोजन  सुची

 में  गोमांस  से  बना  एक  व्यंजन  34  रुपए  में  ग्राहकों  को  उपलब्ध है  ।  एक  अन्य  पांच  तारा  होटल में  कई

 प्रकार  के  व्यंजनों  द्वारा  गोमांस  ग्राहकों  को  परोसा  जा  रहा  है  ।''

 गत  वर्षों  में  राजधानी  में  आयोजित  1982,  निर्गुट  आन्दोलन  सम्मेलन  और

 जेसे  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  के  आयोजनों  के  समय  कुछ  सामाजिक-धार्मिक  संस्थाओं  के  कड़े
 विरोध  के  कारण  सरकार  व  होटल  के  प्रबन्धकों  की  ओर  से  सार्वजनिक  रूप  से  घोषणा  की  गई  थी

 कि  दिल्‍ली  के  किसी  होटल  में  गोमांस  नहीं  परोसा  जाएगा  ।  परन्तु  आज  स्थिति  दूसरी  ही  इन

 होटलों  में  गोमांस  की  खपत  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  ही  जा  रही  जहां  गत  दो  वर्ष  qd  यह  केवल

 30-40  प्रतिदिन  ही  वहां  अब  यह  बढ़कर  200  से  250  किलो  प्रतिदिन  तक  पहुंच

 गई
 है  ।

 अध्यक्ष  उस  समय  की  प्रेस  afer  मेरे  पास  हैं  ।  यहां  दिल्ली  के  पटेल  चौक  पर

 100  लोगों  ने  दस  विरोध  में  गिरफ्तारी  दी  थी  ।  परन्तु  आज  स्थिति  है  कि  इसकी  खपत  30-40

 किलो  प्रतिदिन  से  बढ़कर  200  से  250  fro  प्रतिदिन  हो  गई  इतना  ही  नहीं--मंत्री  जी  ने

 अभी  बीफ  की  मीनिंग  बतलाने  का  प्रयास  उन्होंने  डिक्शनरी  से  कोट  मैं  उनकी  जानकारी

 के  लिए  बदलना  चाहता  डिक्शनरी  में  एक  और  शब्द  है  जिसका  अर्थ  है--गाय  के  बछड़े
 मांस  |  मैं  आपको  एक  और  जानकारी  देता  हूं--इसी  अखबार  में  लिखा

 रिसीट  वाउचर  पर  गोमांस  नहीं  लिखा  जाता  ।  इसको  सप्लाई  करने  वाले  का  नाम

 होता  वजन  होता  है  और  गोमांस  की  जगह  लिखा  जाता  ऐसे  ही  एक  होटल  की

 रसीद  में  आइटम  अण्डर कट  55.5  किलोਂ  लिखा  हुआ  है  ।  इस  पर  स्टोर कीपर  तथा  गुड्स
 रिसीट  vera  के  हस्ताक्षर  भी  हैं  ।''

 मैं  मंत्री  महोदय  से  इतना  ही  जानना  चाहता  हूं--जिस  समाचार  का  उल्लेख  मैंने  इस  समय
 wstsar  ने किया  मंत्री  नह  aa  7  उसका  काई  इन्क्वायरी  करवाई  या  नहीं  ?

 इसमें जो  नाम  दिया  है
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 श्री  वीरेन्द्र  अग्रवाल  तो  वीरेन्द्र  अग्रवाल  जी  अगर  जर्नलिस्ट  तो  एक्स-एम०पी०  भी  हो  सकते

 हैं  और  यह  इंक्वायरी  से  पता  चल  सकता  है
 ।
 मैं  सरकार  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  यह  सब  जो
 रिपोर्ट  जिस  पर  क्वेश्चन  पूछा  गया  तो  सरकार  ने  उस  पर  कोई  जांच  करवाई  थी  और  अगर

 करवाई  तो  किसके  माध्यम  से  करवाई  किसको  इंक्वायरी  करने  के  लिए  कहा  था  और  क्या
 आप  एक  पार्लियामेंटरी  कमेटी  इसके  लिए  नियुक्त  करने  को  तैयार  हैं  जो  इन  सारे  तथ्यों  की  जांच

 करे
 |

 क्या  सरकार ऐसी  कमेटी  नियुक्त  करने  के  लिए  तैयार है  ?

 श्री  खुर्शीद  खां
 :

 हम
 जब

 कोई  स्पष्ट  वक्तव्य  देते  हैं  तो  हम  सम्बन्धित  होटल से

 लिखित  रूप  में  पक्की  जानकारी  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।  उन्होंने  हमें  लिखकर  दिया है
 कि  उनके  यहां  गाय

 का  मांस  नहीं  परोसा  केदल  भर  का  मांस  परोसा  जाता  है  ओर  मैंने  भी  यहां  यही  बात  कही

 है  ।  मेरे  विचार  में  यह  ऐसा  मामला  नहीं  है  जिस  पर  संसदीय  समिति  विचार  करे  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान :  अध्यक्ष  हमारी  अप  रक्षा  कीजिए  ।  मैंने  अखबार  से

 कोट  किया  है  और  जिस
 अखबार  में  मैंने  पढ़ा  उसकी  बेसिस  पर  यह  प्रश्न  पूछा  गया  था  ।  मैं

 सरकार  से  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  wad  जो  आइटम  निकला  उसकी  आपने  जांच  करवाई

 आपने  कहा  है  कि  हमने  पूछा  तो  किस-काश  होटल  से  पूछा  है  ।  किसी  एक  होटल  का  नाम

 इसमें  नहीं  हैं  और  बहुत  से  होटल  हैं  ।  आपने  अपने  मंत्रालय  के  किसी  अफसर  से  इसकी  जांच  करवाई

 है  और  उसने  जाकर  कोई  छानबीन  की  है  ।  मैं  चैलेंज  कर  रहा  हूं  ।  मंत्री  महोदय  हाऊस  को  गुमराह

 कर  रहे  हैं  ।  मीट  खाना  या  न  खाना  एक  अलग  बात  है  ।  मैं  आपको  चैलेंज  करता  हूं  ।  आपकों

 विशेषाधिकार  हनन  के  प्रस्ताव  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 हमारे  जानकारी  है  और  मैं  सदन  पटल  पर  इसको  बाद  में  मैं  मंत्री  महोदय

 करत rAd से  जानना  चाहता हूं  कि  वे  अभी  भी  ६सको  कन्फर्म  हैं  या  गिनाई  हैं  और  ६  सके  लिए

 इंक्वायरी  कराने  के  लिए  तयार  हैं  प्रा  नही ं?

 श्री  Ro  लक प्पा :  क्या  वह  मंत्री को  इस  प्रकार  धमका  सकते  हैं  कि  वह  उनके  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  के  हनन  का  प्रस्ताव  रखेंगे  ?

 3  Ff
 धा

 श्री  बूंदों  आलम  at
 :  मैंने  अपने  उत्तर में  बताय  Te  |  कि  | क  मंत्नालय  के  ह ea  जो  कि

 होटलों  और  अन्य  पहलुओं  को
 देखता

 के  माध्यम  से  सम्बन्धित  होटल  से  प्राप्त  हुई  जानकारी  के

 आधार.पर  यह  सुचना  दी  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विशेष  सूचना  है  तो  वह  कृपया  मुझे

 दे  हम  इस  पर  और  विचार  करेंगे  और  जांच  करेंगे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  हमें  आपने  पूर्वजों  का  धन्यवाद  करना  चाहिए  क्यों
 कि  उन्होंने  गाय

 को  पवित्र  घोषित  कर  दिया  था  ।  यदि  आप  पड़ौसी  देशों  की  ओर  देखें  तो  उनके  यहां  गाय  की  संख्या

 बहुत  कम  रह  गई  है  जबकि  भरत  में  अभी  भी  काफी  है  ।  गाय  को  संरक्षण  देने  की  नीति  जो

 कि  हमारे  संविधान  का  एक  अंग  भी  रक्षा  करनी  होगी  ।  मैं  माननोय  मंत्री  महोदय  से  पूछना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उनको  पता  है  कि  भंस  के  मांस  के  नाम  पर  गाय  का  मांस  परोसा  जा  रहा  है  और
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 ZF  जी  पास
 यह  भी  कि  उनके  मंत्रालय  ब  Abs  सितारा  होटलों  की  देखभाल  करता  है  और  उनका  प्रबन्धक

 भी  इस  बात  को  प्रमाणित करने  वाला  कोई  निरीक्षण विभाग  नहीं  मेरे कुछ  होटल  वाले

 उनसे  प्राप्त  अनुभव  से  मैं  जानता जानकार  यह  कहते  हैं  कि  उनके  यहां  सफेद  मांस  परोसा  ज

 हूं कि

 श्री  कै०  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  ् =>  |

 काशल  aa ata  Gola Slo  सुब्रहमण्यम  स्वामी :  मैंने  जब  भेस  क  तो  वह  उठ  खड़  हुए  ।

 )

 श्री  कै ०  लक प्पा  :  आपको  ६न  सभी  बातों  पर  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  |

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  मंत्रालय  विश्वास  कसे  कर  सकता है  ।

 aa  के  नाम  पर  वे  गाय  का  मांस  परोस  सकते  हैं
 ।  वास्तव में  होटल  प्रबन्धकों में  से  कुछ  लोग  कहते

 हैं  कि  वे  सफद  भैंस  का  मांस  परोसते  इसका क्या  अर्थ  है  ?  यह  शब्दाडम्बर  है
 ।

 वे  वास्तव  में
 वे गाय का  मांस  परोसते  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  इसके  स्थान  पर  आयातित  गाय  का  मांस  रख  देते  है ंमें  ।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आपके  यहां  कोई  निरीक्षण  तन्त्र  जिससे  आप  यह  सुनिश्चित  कर  सकें

 कि  गाय  का  मांस  नहीं  परोसा  जाता  है  ।

 श्री  आलम  खां  :  हमारे  मंत्रालय  में  निरीक्षण  अनुभाग  है  |  परन्तु  यह  यदा यदा-कदा  होटलों

 में  निरीक्षण  के  लिए  नहीं  जाता  बल्कि  साल  में  जाता है
 ।  लेकिन  सामान्यतः  जब  कभी  हमें

 ऐसी  कोई  शिकायत  मिलती  है  हम  उस  पर
 ध्यान  देते  हैं  तथा  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  से  पहले

 कि  क्या  सम्बन्धित  होटल  दिया  विवरण  सही  है  या  नहीं  हम  मामले  की  परी  जांच

 करते हैं  ।

 att  Fo  लकप्पा  :  संबंप्रथम  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  मामले  यर  घस  तरह  चर्चा  की  जानी

 चाहिए
 ''

 '  मैं  मानता  हूं  कि  गाय  पवित्र  पशु  है  ।  गोरक्षा  के  लिए  आप  कृपया  गाय  के  चारे

 के  बारे  में  बात  कीजिए  न  कि  होटलों  में  भोजन  के  वितरण  सम्बन्धी  बातों  पर  ।

 इसमें  दो  मामले  अन्तर्ग्रस्त  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  भारतीय  गाय  का  मांस  नहीं  खाएंगे  लेकिन

 कुछ  लोग  अपनी  सामाजिक  आदतों  के  कारण  या  किसी  अन्य  कारण  से  गाय  का  मांस  खाना  चाहते

 इसलिए  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  यह  आश्वासन  दें  कि  आई०  टी ०

 डी०  सी०  के  अंतर्गत  आने  वाले  होटलों  में  जहां  कहीं  भी  जो  भोजन  परोसा  वह  अच्छी  किस्म

 का  हो  तथा  ग्राहकों  के  साथ  किसी  तरह  का  धोखा  नहीं  fear  जाना  चाहिए  ।

 श्री  भीम  fag :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री
 महोदर

 से  स्पेसिफिक  क्वेश्चन  पूछना  चाहूंगा  |

 नवल  किशोर  जी  का MUL जो  क्वेश्चन  था  उसमें  वर्ड  यूज  किया  गया  और  मिनिस्टर  साहब  ने

 जवाब  दिया  है  कि

 13



 मौखिक  उत्तर  4  1984

 जाता  |  द दिल्‍ली  में  किसी  भी  होटल  में  गाय  का  मीट  नहीं  ध  MEAT  q

 यह  परपज ली  मिनिस्टर  साहब  को  गुमराह  किया  गया  है  और  उनके  द्वारा  इस  हाऊस  को

 गुमराह  किया  गया  यह  इसलिए  किया  गया  है  कि  देवदार  के  पास  इंडिया  का  सब  से  वड़ा

 बूचड़खाना है
 ।

 उसमें
 काऊ

 के  कटने  पर  रोक  बुलक  के  कटने  पर  रोक  नहीं  तो  मैं  मिनिस्टर

 साहब  से  जानना  चाहूंगा  कि  यह  जो  उनके  जवाब  में  वर्ड  गुमराह  करने  के  लिए  यूज  किया

 गया  क्या  वे  इस  बात  का  आश्वासन  देने  के  लिए  तेयार  हैं  कि  गाय  का  अथ  गाय  या  बछड़े

 दोनों  के  मांस  से  है
 दोनों  में

 बड़ी  का  मांस  होता है  ।  और ये  दोनों के  मीट  सव  नहीं  होते  हैं

 सक  ने  स्पेसिफिक  आधार दें  ये  वहां  सर्व  नहीं  होते हैं  ।  क्या  वे  यह  आश्वासन  देने  के  लिए

 तैयार हैं
 ?

 श्री  खरीद आलम  खां  :  मुझे  होटल  की  तरफ से  यह  आश्वासन दिया  गया  कि  गाय

 और  बछड़े  दोनों  का  मीट  ६  इस्तेमाल  नहीं  होता  है  ।  अगर  माननीय  सदस्य  का  यह  ख्याल है  कि  ऐसा

 नहीं  होता  है  तो  मैं  उनको  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  फिर  एक  मतबा  इसकी  जांच  कर  लेंगे  किन

 काऊ  न  बछड़े  का  और  न  बुलक  का  सव

 डा०
 कर्ण  सिह

 :  मैं  इस  समय  गाय  वध  सम्बन्धी  व्यापक  प्रश्न
 पर  चर्चा  नहीं  करने  जा

 रहा हूं  |  लेकिन  मुझे  बहुत  दु:ख  है  कि  जिन  मंत्री  महोदय के
 के  लिए  मेरे  मन  में  बहुत  आदर  था  उन्होंने

 सदन  में  स्पष्ट  रूप  से  गलत  बताया  दिया है
 ।  अब  आपकी  अनुमति  हो  तो  मैं  उन्हें  पंचतारा  होटल

 में  साथ  ले  जाकर  दिखा  सकता  हूं  कि  वहां  गाय  का  मांस  केवल  परोसा  ही  नहीं  जाता  अपितु  मीनू

 कार्ड  में  लिखा  भी  हुआ  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  छदुमवेश  धारण  करना  होंगा  |

 डा०  कर्ण  सिह  :  मीनू  कार्ड  पर  लिखा  है  ।  इसे  केवल
 गाय  के  मांस  के  रूप  में

 F  rere
 परोसा  ही  नहीं  जाता  ।  मुझे  बहुत  दुख है

 ।  कृपया  आप  कोई  ऐसी  बात त  न  कहिए  जिससे  आपके

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  मामला  उठाया  जा  सके  ।  मंत्री  महोदय  आपने  गलत  वक्तव्य  दिया है  |  आप

 अभी  प्रश्न  काल  समाप्त  होने  के  बाद  मेरे  साथ  आइए  |  क्या  वहां  लिखा  देखकर  आप

 सहमत  हो  जाएंगे  कि  वहां  इसे  परोसा  जाता  है
 ?

 श्री  विनोद  आलम  खां  :  मैंने  पहले  कहा  है  कि  कुछ  जगह  व्यंग ह जन-सची बचेगा  r aa) LD
 लिखा

 स
 हुआ  था  |  हमने  उन्हें  कहा  कि  जब  वे  परोस  नहीं  रहे  हैं  तो  सुची  q  से  गा मास  शब्द

 निकाल  दीजिए  |  वे  केवल  भंस  मांस  परोसते  हैं  ।

 डा०  कर्ण  सिंह  :  वे  इसे  के  रूप  में  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  सदन  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  आप  इसकी  आगे  जाँच  करेंगे  |

 यह  आपकी  जिम्मेदारी  है
 ।  अब  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  |
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 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  अनुपस्थित

 श्री  लक्ष्मण  मलक--अनुपस्थित

 जिला  केन्द्रों  के  लिए  विमान  सेवा

 *034.  को के०  मानना  :  कया  पर्यटन  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रमुख  जिला  केन्द्रों
 को  विमान  सेवा से  जोड़ने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 qe  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद आलम
 :  और

 सभी  प्रमुख  जिला  केन्द्रों  के  लिए  विमान  सेवाएं  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  नही ंहै  ।  पर्याप्त  यातायात  सम्भाव्यता  अपेक्षित  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं

 से  देश के  अधिकांश  महत्वपूर्ण  शहरों  तथा  नगरों  को  विमान  से  जोड़  दिया  गया  है  ।

 श्री  क०  मानना
 :  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  विमान  सुविधाएं  आरंभ  करने

 के  प्रस्ताव  का  आधार  क्या  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  यदि

 at,  तो  कितने  जिला  मुख्यालयों  को  विमान  सेवाओं से  जोड़ा  गया है  ?

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां  :  198४1  की  गणना  के  अनुसार  हमें  बताया  गया  है  कि  जिलों

 की  संख्या  412  है  ;  इनमें  से  इन  जिलों में  75  स्टेशनों  को  विमान  से  जोड़ा  गया है

 श्री  क ०  मेरे  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  अर्थात  कया  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 का  उत्तर  नहीं  दिया
 गया  है  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  कि  मंत्री  महोदय  ने  पटना में  कहा  था  कि

 सरकार के  पास  इन  अगम्य  क्षेत्रों  में  वायु  सेवा  आरम्भ  करने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  इस

 संदर्भ  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वायु दूत  को  इन  क्षेत्रों  तक  चलाए  जाने  का  कोई  विचार

 है  ।  यदि  तो  क्या  मैं  उसका  विवरण  जान  सकता  हूं
 ?

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां
 :  महोदय  एयरलाइंसਂ  ने  अभी  तक  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 यह  सब  प्रदेश की  विशिष्ट  आवश्यकताओं तथा  उनके  द्वारा  किए  गए  निवेदन  पर  निर्भर  करता

 जहां  तक  व्यवहार्यता  का  संबंध  मैंने  यह  नहीं  कह  कि  वं यु दूत  सेवा  निष्क्रिय  मैंने  कहा

 है  कि  यह  बहुत  जागरुक  निर्णय  लिया  गया  था  कि  पूर्वी  प्रदेश  में  वायुशूल  सेवा  आरम्भ  करना  अधिक

 लाभप्रद  नहीं  होगा  |

 जहां  तक  बा यु दूत  सेवा  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  हमारे  विमान  तथा  संसाधन  सीमित  हैं  ।
 ooh  rfarfa—r  समा  पय  पाशा

 जब  भी  हम  ts  न  अतिरिक्त  विमान  उपलब्ध  होंगे  तभी  क
 विस्तार

 किया  जाएगा  ।
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 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  वायु दूत
 सेवा  आरम्भ  करने  का  एक  उद्देश्य  यह  भी  था  कि  सुदूर  क्षेत्रों  वो  जोड़ा  जाए  ।  यदि  यह  सच  है  तो

 मैं  उन्हें  इसके  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  मुझे  पता  चला है  कि  arate  को  जोड़ने  वाली  वायुदूत  सेवा

 अगले  तीन  महीनों  के  लिए  रद्द  की  जा  रही  है  ।  कया  मैं  जान  सकता
 हू ंकि

 इसके  रद  किए  जाने  का

 क्या  कारण है
 ?  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  यदि  आइजोल  की  बा यु दूत  सेवा  आरम्भ  करनी  है

 तो  इसके  लिए  कार्यवाही  कब  की  जाएगी  ?  वर्षा  काल  के  दौरान  इस  क्षेत्र  का  सके  रेल  तथा

 सड़क  संचार  मागं  से  टूट  जाता है  ।  यदि  भू-स्खलन  आदि के  कारण  सम्पर्क भी  टूट  जाता  है  वहां

 तक  पहुंचने  का  कोई  रास्ता  नहीं  रह  जाता  ।  आइजोल  के  लिए  अपनी  सेवाएं  आरम्भ  करने  के

 लिए  अप  क्या  कदम  उठाएंगे  ?

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां  :  आइजोल  सेवा  जारी  है  ।  वहां  की  एकमात्र  समस्या  हवाई  पट्टी  की

 वहां  इसकी  मरम्मत  की  कठिनाई  है  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे

 हैं  कि  वायु दूत  के  प्रयोग  के  लिए  इस  पट्टी  का  रख-रखाव  किया  जाए  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 :  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता हूं

 कि  उन्होंने  कलकत्ता  से  कूच

 बिहार  के  alggd  सेवा  सप्ताह  में  तीन  बार  आरंभ  कर  दी  उन्होंने  कलकत्ता  से  जमशेदपुर  के

 लिए  प्रति  दिन  उड़ान  के  आदेश  दिए  लेकिन मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  आप  कलकत्ता  से

 जमशेदपुर  की  वायु दूत  सेवा  को  पानाघाट  और  आसनसोल  में  रोके  जाने  के  उपयुक्त  निदेश  देंगे  ताकि

 दुर्गापुर  औद्योगिक  क्षेत्र  को
 और  आसनसोल  औद्योगिक  क्षेत्र  भी  वायु दूत  सेवा  उपलब्ध  हो  सके  |  उसमें

 अधिक  यात्री  जाएंगे  तथा  इस  आधिक  दृष्टि  से  भी  लाभ  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह

 शीघ्र  ही  कलकत्ता  से  जमशेदपुर  तक  की  वायु दूत  सेवा  को  सप्ताह  में  एक  बार  पानाघाट  तथा

 आसनसोल  में  रोके  जाने  के  आदेश  देंगे  ।  इससे  विश्वभारती  अंतर्राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  की

 आवश्यकताओं  की  भी  पूर्ति  हो  सकेगी  ।  विदेशी  पर्यटक  यहां  पर  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  देखने  भी

 जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  बड़ा  प्रश्न  कृपया  आप  छोटा  प्रश्न  पूछिए  |

 शो  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मैंने  इससे  संबद्ध  प्रश्न  ही  पुछा  है  ।

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां
 :  यह  यातायात  पर  निसार है

 ।  हमें  सर्वेक्षण
 करना  होगा

 ।  तब  ही  हम

 किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते
 हैं  ।

 अचानक  व्यापार  में  निजी  क्षत्र  को  भूमिका

 *935  श्री  पु चाला पल्ली  च्न+ र. पचालया  :  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 देश  में

 अश्क  सारणीबद्ध  अथवा  राष्ट्रीयकृत

 अभ्रक  व्यापार  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  क्या  भूमिका  निभाई  जा  रही
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 भारतीय  अश्क  व्यापार  निगम  लिमिटेड  की  भूमिका  क्या है  और  क्या  वह  किसी  रूप

 में  निर्धन  at के  लिए  सहायक  और

 कमीशन  के  आधार  पर  भारतीय  अभ्रक  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा  व्यापारियों  से

 की  गई  खरीद  पर  हुए  मुनाफे  का  क्या  उपयोग  किया  जाता  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  पूरी  विभाग  मंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप

 :  एक  विवरण

 सभा  पटल पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 से  अश्क  स्क्रैप  सहित  संसाधित  अभ्रक  का  निर्यात  भारतीय  अश्क  व्यापार  निगम

 कें  माध्यम  से  सारणीबद्ध  है  |  पस  faa  अभ्रक  स्क्रेप  के  अलावा  अश्क  फेब्रीकेटिड  अभ्रक  पाउडर

 आदि  के  निर्यात  की  अनुमति  खुले  सामान्य  लाइसेंस  पर  है  ।  सरणीकरण  अभिकरण  के  नाम  में  आडर

 लाने  वाले  गैर-सरकारी  निर्यातकों  को  भी  50  प्रतिशत  तक  संसाधित  अश्क  के  निर्यात  व्यापार  में

 भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 इस  सहभागिनी  प्रबंध  के
 मिटको  व्यापार  के  कमजोर  वर्गों  से  अपने  स्वयं  की

 अधिप्राप्ति  तथा  साथ  ही  अपने  स्वयं  के  संसाधन  केन्द्रों  के  माध्यम  से  सभी  निर्यात  आर्डरों  के  50

 प्रतिशत  की  व्यवस्था करता  है  ।  सिटको  अटक  की  खरीद  पुरे  वर्ष  नियमित  तौर  पर  डीलरों  से

 करता  मूल्य  की  दृष्टि  से  ऐसी  खरीदारियों  का  90  प्रतिशत  से  भी  अधिक  अपेक्षाकृत  कमजोर

 वर्गों  से  है
 ।  मिटको  भी  खरीदे  गए  अभ्रक  के  लिए  उचित

 लाभकर
 कीमतें  अदा  करता  है  और

 ऐसी  अदायगियां  तत्परता
 से  की  जाती  हैं  ।

 मिटको
 डीलरों  से  ख़रीदारियों  कमीशन  आधार  पर  करता  है|

 sit  पुचालापत्ली  पेंचालेया  :  अभ्रक  के  व्यापार  सरणीबद्ध  भारतीय  अभ्रक  व्यापार

 निगम  लिमिटेड  द्वारा  50%  तक  विदेशी  net  प्राप्त  किए  जाते  क्या  किसी  अन्य  वस्तु  के  लिए

 भी  ऐसा  कोई  कारखाना  है  ?  यदि  तो  यह  कारखाना  केवल  अश्क  के  लिए  ही  क्यों  बनाया

 गया है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  अभ्रक  के  सम्बन्ध  में  देखा  गया  कि  अश्क  के  85%,

 व्यापार  केवल
 20  पौराणिक  अपना  एकाधिकार  जमाए  हुए थे  ।  और  कमजोर  वर्ग  को  उचित

 लाभ  नहीं  हो  रहा  था  ।  इसलिए  सरकार ने  अभ्रक  को  सारणीबद्ध  करने  का  निर्णय  लिया  और

 चंकी  यह  संक्रमणकालीन  अवस्था  इसलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इसका  अधिग्रहण
 करने  और  इसे  सरणीबद्ध  करने  की  बजाय  इसकी  गैर-सरकारी  व्यापार  और  के

 साथ  भागीदारी  कर  दी  पहले  इसकी  भागीदारी  35%  रखी  गई  थी  बाद  में  इसे  बढ़ाकर

 50%  कर  दिया  गया  ।

 rouse  GUM
 at  पुर

 aq  isMecl]  Salter]  यदि  भारतीय  अश्क  व्यापार  निगम  कमजोर  वर्गों  की  सहायता
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 —————  ——-—  ———

 —* कर  रहा  है  तो  निगम  निर्यात  के  लिए  तैय  गर  आर  चन
 च

 rs  गालों  ws प्यू  सर प्यू  क्यों  रहा  है  ?  जिनके  लिए

 उनके  पास  ast  दिए  हैं
 ।

 अन्य  उत्पादित  मदों  का  कया  होगा  ?

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  हम  वही  मदें  बेच  सकते  जिनके  लिए  आ  सर  हैं  ।

 जहां  तक  अन्य  संसाधित  और  फेब्रीकेटिड  अश्क  पाउडर  आदि  का  प्रश्न  है  इसके  लिए

 भारतीय  अधिक  व्यापार  निगम  की  अब  अश्क  के  माइक्रोनाइज्ड  पाउडर  की  दो  इकाइयां  इसने

 एक  इकाई  फेब्रीकेटिड  अश्क  की  स्थापित  की  है  और  अपनी  को  संसाधित  करने  की  इसकी  7

 इकाईयां  हैं  ।

 श्री  पुचालापत्ली  भव्य
 अटक

 में
 20

 से  35  प्रतिशत  तक
 लाभ  मिलता  विशेषकर

 arfararsr  =>
 उन  मदों  पर  जो  कमजोर  वर्गों  द्वारा  खरीदी  जाती  हैं  ।  क्या  अभिनय  उ  नकी  सहायता  करना

 है  या  उन्हें  लूटना
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इसका  अभिप्राय है  कमजोर  वर्गों  क़ी  सहायता  करना  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ।.

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  जानकारी  देना

 चाहता  हूं  कि  भीलवाड़ा  जिले  में  जो  छोटे-छोटे  अभ्रक
 के  खदान  वाले  उनसे  सिटको  द्वारा

 माईका  नहीं  खरीदने  वजह  से  पुरी
 की

 पूरी  माइकल की  खानें  बन्द  हो  गई  जैसा  कि

 आप  कह  रह ेहैं
 कि  70  परसेंट  मिटको  के  द्वारा  और  तीस  परसेंट  प्राइवेट  ट्रेडर्स  era

 खरींदने  की  व्यवस्था  लेकिन  मिटको  द्वारा  बड़े-बड़े  लोगों की  खानों  से  माल  खरीदने  पर

 हजारों  छोटी  खानें  बन्द  हो  गई  हैं  और  हजारों  मजदूर  बेकार हो  गए हैं  ।
 क्या  मंत्री  महोदय

 इस  .  बात  की  व्यवस्था  करेंगे  कि  सिटको  द्वारा  छोटी-छोटी  खानों  से  माइका  खरीदने  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  ?'

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मिटको  द्वारा  90  प्रतिशत  वी कर  सैक्शन  से  खरीद  की  जाती  है  |

 जहां  तक  राजस्थान  का  सवाल  है  कि  और  प्रयास  किया  वह  सुझाव  माननीय  सदस्य  का

 स्वीकार

 श्री  पसाला
 =

 :  आंध्र  प्रदेश  भी  एक  अश्क  निर्यात
 करने  वाला

 राज्य  है  ।

 तू  इस  समय  बाजार  A  अचानक  की  भरमार  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  क्या

 सरकार ने  अन्य  देशों को  अभ्रक  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  यदि  तो

 किन  देशों  में  ?  अधिक  के  भरमार  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या है
 ?

 श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  संसाधिक  अश्क  का  सबसे  बड़ा  खरीददार  रूस  है  ।  अन्य  प्रकार

 का  अचानक  जैसे  कि  विराम  अटक  तथा  परिवर्धित  मुल्य  अश्क  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों  में  जाता  है  तथा

 अमेरिका  भी  एक  खरीददार  है  ।
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 ait  रीत  लाल  प्रसाद  दर्मा  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  को  मालूम है  कि  माइका  उद्योग  में

 काफी  लाभ  हुआ  है  लेकिन  वहां  मजदूरों  ने  बीस  प्रतिशत  बोनस  की  मांग  की  जो  कि  समाज  का

 सबसे  वी कर  सेक्शन  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  मजदूरों  को  बीस  प्रतिशत  के  हिसाब  से  बोनस  देने

 पर  विचार  करेंगे  |  दूसरे  इसके  डीलर  वीकर  सेक्शन  में  आते  जिन  लोगों  को  बी०  To  नम्बर

 दिया  गया  कया  गारन्टी  के  साथ  प्रति  माह  उनसे  खरीदारी  की  जाएगी  ताकि  वी कर  सैक्शन  की

 रक्षा  हो  सके |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  बोनस  देने  के  सम्बन्ध  में  उनकी  बिहार  सरकार  के  साथ  बातचीत

 हुई  है  और  बीस  बॉनस  की  मांग  उन्होंने  की  है  ।  परन्तु  बिहार  सरकार  के  इंटरवेंशन  से

 यह  मामला  9.5  प्रतिशत  बोनस  पर  तय  हुआ  ।  अभी  भो  कुछ  लेकर  बिहार

 सरकार  के  पास  पड़ा  हुआ  जिसमें  मिटको  ने  अपने  एकाउन्ट  ate  सबमिट  किए  हुए  हैं  और

 निर्धारित  मापदण्ड  के  अनुसार  ही  बोनस  दिया  गया  है  ।

 श्री  रीत  लाल  बाद  वर्मा  :  अध्यक्ष  इस  कम्पनी  के  द्वारा  जिनको  बी०  To  नम्बर

 दिया  गया  वे  वी कर  सैक्शन  में  आते  हैं  जब  कि  कच्चा  माल  बड़े  लोगों  से  खरीदा  जाता  रहा

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  को  बिजनैस  एजेंसी  दी  गई  कम्पनी  माइका  खरीदने  के

 के  बड़े  एक्सपो र्ट्स  के  स्थान  पर  गारन्टी के  साथ  इन  वीकर  सैक्शन  के  लोगों  से  माइकल

 खरीदेगी  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  तो  मैंने  पहले  ही  दे  दिया  कि  90  प्रतिशत

 माइका  वीकर  सैक्शन  से  ही  खरीदा  जाता  है  और  सीधे  मजदूरों  को  लाभ  इसके  लिए  प्रोसेसिंग

 यूनिट्स
 facet  खुद  चला  रहा  है  |

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  का  प्रबन्ध

 7937.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  चर्भा  क्या  वाणिज्य  मंत्री  स्वदेशी  ग्र्फ च्  आफ  मिल्स  के

 ग्रहण के  बारे  में  26  1983  के  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  5359  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  ० कपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  अधिग्रहण  की  तीन  बार  बढ़ाई  गई

 अवधि  30  1984  को  समाप्त  हो
 गई

 यदि  तो  इन  यूनिटों  का  पूर्ण  क्षमता  पर  सुचारू  और  कुशलता  से  काम  करना

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  ग्रुप  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव  और

 क्या  इन  यूनिटों को  ग्तपुर्व
 प्रबन्ध  मण्डल  को  लौटा  दिया  अथवा  उनका

 कर्मचारी  और  अन्य  द्वारा  किए  अभ्यावेदन  के  अनुसार  जनहित  में  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया

 जाएगा  ?
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 1984

 वाणिज्य
 तथा  विभाग  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  स्वदेशी

 काटन  मिल्स कण  कानपुर  से  सम्बन्धित  छः  उपक्रमों  के  समूह  के  प्रबन्ध  ग्रहण  की  अवधि

 31  1984  तक  तथा  उसे  मिलाकर  3  महीने  की  अवधि  के  लिए
 बढ़ा

 दी  गई  है  |

 तथा  उपक्रमों  के  समूह  के  भावी  स्वरूप  पर  अंतिम  निर्णय  अभी  तक  लिया

 गया

 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  स्वदेशी  कौटन  मिल्स  को  1978  में  टेक  ओवर  किया  गया

 था  और  उसके  बाद  यह  चौथी  बार  टाइम  अवधि  बढ़ाई  गई  है  ।  उस  मिल  में  13  हजार  मजदूर

 संकटग्रस्त  हैं  ।  यदि  इसी  तरह  से  सरकार  काम  करती  रही  तो  जहां  इस  मिल  में  50  हजार

 ग्राम  प्रति  दिन  ga  तैयार किया  जाता  है'''और 2  लाख  मीटर  कपड़ा  तैयार  होता  13  लाख

 मजदूरों  का  जीवन  उस  पर  निर्भर  अगर  इस  तरह  से  हर  बार  टाइम  बढ़ाते  चले  जायेंगे  तो

 इससे  अभी  तक  113  करोड़  रुपए  के  लॉसेस  और  लायब्लिटी  और  लूटपाट  होती  चली  जा  रही

 क्या  मंत्री  जी  गारन्टी  देंगे  कि  इसके  बाद  नेशनलाइज  करने  के  बारे  में  कोई  फाइनल  निर्णय

 करेंगे ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  पहली  बात  5  साल  के  लिए  लिया  गया  था  तो  83  तक  के  लिए

 यही  अवधि  थी  ।  जहां तक  मजदूरों  का  सवाल  समय  बढ़ाने  से  उनकी  सुरक्षा  ही  उससे

 मजदूरों  की  हानि  नही ंहै
 ।  यह  सुप्रीमकोर्ट  के  अन्दर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त हुआ

 ल

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 सी०  टो ०  Ato  चाथ  के  निर्यात  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्ध का  हटाया  जाना

 *926.  श्री  विष्णु  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  सी०  टी०  सी०  चाय  के  निर्यात  पर  लगाए

 गए  प्रतिबन्ध  को  वापस  लेने  की  मांग  के  बारे  में  16  1984  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3276

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सी
 ०

 टी०  सी०  चाय  के  निर्यात  पर  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  हटा  दिया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पुत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  जी

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 पिको

 लिखित  उत्तर

 नन

 चमड़ा  और  चम  को  विभिन्न  वस्तुओं  का  निर्यात

 *0  30.  श्री  विरदा  राम  कलवारिया  :  क्या  वाणिज्य मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों  को  चमड़े  और  चमड़े  की  बनी  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  निर्यात  किया

 जाता
 है

 यदि  तो  बर्ष  1983-84  के  दौरान  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया  और  उन  देशों

 के  नाम  क्या  हैं  जिनको  यह  निर्यात  गया

 सरकार  ने  इसके  फलस्वरूप  कितनी  धनराशि  अजित  और

 वर्ष  1984-85  में  निर्यात  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्यमंत्री  निहार  रंजन  :  कच्ची

 खालों  तथा  चमड़  पर  नियत  के  लिए  रोक  है  ।  अर्ध-संसाधित  तथा  परिष्कृत  खालों  व  चमड़े  के

 उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 और  1983-84  1983  1984)  के  दौरान  चमड़े  तथा  उत्पादों

 के  निर्यात  लगभग  376  करोड़  रुपए के  थे  ।  जिन  मुख्य  देशों  को  ये  निर्यात  किए  गए  उनमें  सोवियत

 जमीन  लोकतन्त्रीय  जमीन  संघीय  य०  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  और  जापान  शामिल  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  1984-85  के  लिए  निर्यात  लक्ष्यों  का  मुल्यांकन  किया  जा

 इनलैंड  कन्टेनर  डिपुओं  के  माध्यम  से  निर्वात  को  बढ़ाना

 032.  श्री  जी०  ao  कृष्णन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इनलैंड  कन्टेनर  डिपुओं  के  माध्यम  से  निर्यात  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य-मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 अन्तर्देशीय  केन्द्रों  में
 निर्यातकों

 की  सुविधा  के  लिए  भारतीय
 रेलवे  द्वारा  बंगलौर

 गुन्दूर/अनापर्ती,  कोयम्बटूर  तथा  प्रगति मैदान  दिल्‍ली ਂ  में  प्रायोगिक  परियोजना  आधार  पर

 अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपो  स्थापित  किए  गए  गोहाटी  में  एक  आई०  सी०  डी०  स्थापित  करने

 भी  निर्णय  लिया  गया  है  ।  ऐसी  सभी  जो  सामान्य  तौर  पर  समुद्री  पत्तनों  पर  विद्यमान

 होती  जेसे  कि  सीमा  शुल्क  भराई/रीताई,  नौवहन  स्टीमर

 एजेंटों  की  सेवाएं  ६न  अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपुओं  पर  उपलब्ध  कराई  जाती  अन्तर्देशीय  कन्टेनर
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 a  ीਂ  एश

 डिपुओं  से  निर्यातकर्त्ताओं  को  इन्टर माडल  ट्रांसपोर्ट  के  जरिए  कन्टेनर  भारों  में  निर्यात  लदान  की  सीधी

 बुकिंग  की  बहुत  ही  जरूरी  सुविधाएं  प्राप्त  होजाती  इन  सुविधाओं  से  निर्यातों  का  संवर्धन  करने
 में  मदद  मिलेगी  ।

 देश  की  सभो  झीलों  में  पक्षियों  के  शिकार  करने पर  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव

 #933
 थो  लक्ष्मण  मलिक

 :
 कया  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  सभी  झीलों  पर  उनके  सौंदर्य  को  बनाए  ्य  के  पक्षियों  के  शिकार

 पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  महत्व  की  झीलों  की  पर्यटन  ana  में  वृद्धि  के लिए  कदम

 उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ate  आलम  :  और

 आन्ध्र  हिमाचल

 उत्तर  पश्चिम  दादरा  और  नगर  हवेली  के  राज्यों  तथा  संघ  शासित

 प्रदेशों  में  शिकार  करने  पर  पूर्णतया  प्रतिबन्ध  है
 ।

 2.  मध्य  महाराष्ट्र और  राजस्थान  में  कुछ  ze fast

 तक  सीमित  रखते  हुए  ऋतुओं  के  दौरान  प्रतिबन्धित  शिकार  की  अनुमति  है  |

 3.  पर्यटक  माकिट  की  परस्पर  परिवेश  सम्बन्धी  पक्ष  और

 धनराशियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  झीलों  जो  प्राथमिक  रूप  से  पक्षी-विहार

 पर्यटक  सुविधाओं  का  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  नियमित  वन्य  जीव  पर्यटन  विकास

 कार्यक्रम  के  एक  अंग  के  रूप  में  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  के  पास  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करते  हुए  नौकाओं  की  व्यवस्था  करने  और  महत्व  की  झीलों  पर

 अन्य  प्रकार  की  मनो रज नकारी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  एक  UP  भी  है

 भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  के  एककों  में  श्रमिक  असंतोष

 #936.  श्री  एंस०
 टी०  जयकिशन :

 श्री  विजय  कुमार  यादव
 :  कया  पर्यटन  और  नागर  बघिसानन  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 foot  तीन
 वर्षों  के

 दौरान  तथा  31  1984  तक  भारतीय  पर्यटन

 निगम के  प्रत्येक  एकक में  हिसात्मक  प्र  भ्र संतोष  की  कितनी  घटनाएं  हुई
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 ध

 ये  घटनाएं  किस  प्रकार  की  थीं  तथा  प्रबंधकीं  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  कार्यवाही

 की

 भारतीय  e qa  विकास  निगम  के  एककों  में  श्रमिक  असंतोषਂ  में  हुई  वृद्धि  के  क्या

 विशिष्ट  कारण  और

 पर्यटन  के  विकास  में  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  की  सार्थक  भुमिका  को  ध्यान  में

 रखते  सरकार  द्वारा  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  एककों  में  औद्योगिक  असंतोष  को  कम  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम :  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  31  1.  84  तक  भारत  ्  विकास  निगम के
 किसी

 भी  एकक  में  हिंसात्मक  श्रमिक  असंतोष  की  कोई  भी  घटना  नहीं  हुई  ।  हमले  की  घटनाओं  और

 अन्तर्ग्रस्त  प्रत्येक  कर्मचारी  के  बारे  में  ब्यौरे  शनि  वाला  विवरण  सदन के  पटल  पर  रख  fear

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  कुल  मिलाकर  मधुर  हैं  ।

 विवरण

 घटनाओं  में  अन्त्रेस्त  कर्मचारियों  के  ब्यौरे  इस  प्रकट  .

 एकक  का
 नाम  की  गई  कार्रवाई

 ]  2
 gt  अ  क  विा

 3

 1.  होटल  वाराणसी  30-.-83  को  दो  विरोधी  भारत  पर्यटन  विकास  निगम के

 अशोक  यूनियन  कामगारों  के  दो  ग्रुपों  मैनेजमेंट  द्वारा  चार

 के  बीच  झगड़ा  हुआ  ।  चोरियों  के  विरुद्ध

 त्मक  कार्रवाई  प्रारम्भ  कर  दी

 गई  Z|

 2.  होटल  जयपुर  20-12-84  को  स्टाफ  कैन्टीन  मुख्यालय  के  वरिष्ठ

 अशोक  में  कामगारों  को  चाय  वितरित  रियों  की  एक  टीम  को

 करने के  बारे  में  कामगारों के  मामले  जांच  करने  के

 एक  ग्रुप  में  झगड़ा  हुआ  एक  लिए  भेजा  बातचीत

 कामगार को  जब  बिना  द  के  युनियन  के

 के  चाय  देन ेसे  सना  किया  प्रतिनिधियों ने  इस  घटना

 गया  तो  इसके  विरोध  में  उसने  के  लिए  माफी  मांगी
 और  यह
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 ee  _  eee

 3

 क्राकरी  तोड़ी  ।  जिस  ब  वायदा  f कया  कि  ऐसी  घटना

 कारी  को  मामले  की  जांच  फिर  नहीं  होगी  ।  सुरक्षा-गार्ड

 करने  के  लिए  भेजा  गया  था  को  निलम्बित  कर  दिया  गया

 उस  पर  एक  सुरक्षा  गार्ड  ने  भारत  पर्यटन  का  विकास

 शारीरिक  हमला  किया  और  निगम  के  मेनेजमेंट  द्वारा  नौ

 उसकी  पिटाई  की  ।  कर्मचारियों  को  आरोप-पत्र

 दिए गए  हैं  ।

 3.  होटल  जनपथ  27-2-84  को  कुछ  प्रशासनिक  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 मामलों  पर  विचार-विमर्श  के  मैनेजमेंट  ने  सम्बन्धित

 करने  के  लिए  आई०  टी ०  डी०  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  स्थानीय

 सी०  dea  वकर्स  युनियन  के  पुलिस  को  एक  रिपोर्ट  दर्ज

 कुछ  पदधारी  उप-प्रबन्धक  करा  दी  है  |

 जनपथ  नई

 दिल्‍ली  गए  ।  यह  सूचना  मिली

 है  कि  उनमें  से  कुछ  ने

 प्रबन्धक  पर  शारीरिक  हमला

 किया  |

 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  हारा  पूंजी  नीचा  के  बारे  में
 नरसिम्हा

 समिति

 *038.  stato  वी०  देसाई  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क

 कया  कम्पनियों  में  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  पूंजी  निवेश  के  बारे  में
 नरसिम्ह मु

 समिति  ने  कहा  है  कि  मनोनीत  निदेशकों  को  संस्थानों  दैनिक  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  हस्तक्षेप  नहीं

 करना  और

 यदि  तो  नरसिम्ह मू  समिति  ने  अन्य  क्या  सिफारिशें  की  हैं  और  इनमें  से  कितनी

 सिफारिशों को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  नरसिम्हा  समिति  ने  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  यह  कहा  है  कि  मनोनीत  निदेशकों  को  चाहिए  कि  वे  सहायता-प्राप्त  कम्पनियों  के  निर्णय

 लेने  की  प्रक्रिया  पर  बहुत  बारीकी  से  नजर  रखें  और  उस  पर  अपना  प्रभाव  डालें  ।  लेकिन
 उन्हें

 प्रबन्ध  के  रोजमर्रा  के  काम  में  आमतौर  पर  दखल अन्दाज़ी  नहीं  करनी  चाहिए  |

 नरसिम्ह मू  समिति  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  परिवतंनीयता  मनोनीत  निदेशकों

 की  सहायता-प्राप्त  कम्पनियां  के  निरन्तर  रिकार्ड  के  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा

 धारित  शेयरों  की  बिक्री  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  शीर्ष  भूमिका  से  है  ।  समिति
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 की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  सरकार  अब  तक  परि वतनी यता  खण्ड  और  मनोनीत  निदेशकों  के

 a  में  संशोधित  मर्ग निदेश  जारी  किए हैं  जो  1  मान  1984  से  लाग  हो
 गए  हैं  ।

 बॉल  और  रोलर  बिर्वारग  का  आयात

 039.  डा०  कृपा  सिन्धु भोई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  बाल  और  रोलर  बीर्यारिंग के  आयात  की  अनुमति

 दी  जा  रही  है

 (@)
 af

 दि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  आयात का  स्वदेशी  निर्माणकर्ताओं पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कीं  प्रतिक्रिया कया  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  और  पूरी  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  से

 जी  हां  ।  स्वदेशी तौर  पर  अनुपलब्ध  बाल  तथा  रोलर  बेयरिंग के  आयात
 की  अनुमति

 सभा  ard  जिनमें  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  मांग  शामिल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1984-85

 के  लिए  बाल  तथा  रोलर  बियरिग्स  हेतु  आयात  नीति  अधिक  प्रतिधवोत्मक  बनाई  गई  है
 ।

 मजदूर  संघों  को  संयुक्त  वार्ता  समिति  में  अनुसूचित जाति  एवं  अनुसूचित

 जनजाति  के  प्रतिनिधियों को  शामिल  करना

 ५040.  श्री  दलोप  fag  भूरिया  :  कया  fad  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  सरकार  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  -  जाति/अनुसु चित  . जनजाति/एन०  बी ०

 एण्ड  जीवन  वीमा  कर्मचारी  कल्याण  संघ  की  ओर  से  सरकार/प्रबन्धकों  से  बातचीत

 करने  के  मामले  में  सभी  मजदूर  संघों  की  संयुक्त  वार्ता  समिति  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित

 जनजातियों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  3q-AaT  जनादेश  और  जी  हां  ।
 सामान्य

 अनुसार  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ऐसे  विचार  विमर्श॑/बातचीत के  लिए  जो  सामान्यत

 कर्मचारियों के  वेतनमानों  के  संशोधन तथा  उनकी  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध में  होता  उन्हीं  संघों

 at
 आमंत्रित  किया  जाता  जो  कि  अधिक  यक  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व करते  हैं  और  जो

 कि  पहले  किए  गए  समझौते  में  पक्षकार  होते  हैं
 ।  जोवन  बीमा  निगम के  प्रबन्धकों  द्वारा उन  संघों

 को  ऐसे  विचार-विमर्श  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  जो  कि  किसी  विशेष  समुह  अथवा  समुदाय  का

 प्रतिनिधित्व  करते हैं  ।
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 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  विशाखापत्तनम से  चीन  को

 लौह  अयस्क  का  निर्वात

 *941.  श्री  के ०  ए०  स्वामी
 :

 क्या
 वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार निगम  ने  चीन  को  लौह  अयस्क  का

 निर्यात  पहली  बार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  इस  प्रयोजन
 के  लिए  विशाखापत्तनम  बन्दरगाह  पर

 उपलब्ध  सुविधाओं  का

 उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  पूरी  विभाग  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  1978

 तथा  1979  के  दौरान  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  मद्रास/पारादीप  पत्तनों  से  चीन  को

 कुल  1.2  लाख न ०  टन  लौह  अयस्क के  चार  लदान  किए  गए  ।  1984  की  अन्तिम

 तिमाही  के  दौरान  पारादीप  पत्तन  से  पहला  आजमाइशी  जिसके  परिणामस्वरूप  बाओशान

 स्टाल  वर्क्स  मध्य  1985  तक  चालू  किया  जाना  के  लिए  लौह  अयस्क  की  दीर्घकालिक

 सप्लाई हो  सकती  किया  जाना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता
 ।

 क्रेताओं  के  साथ  के  पारस्परिक  सहमति  प्राप्त  सामग्री  ग्रेडों  तथा लदाई  पत्तनों  —

 में  रखते  हुए  लदान  मद्रास  तथा  पारादीप  से  किए  गए  |

 राष्ट्रीयकृत  amt  के  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ते  को  अदायगो  में  वृद्ध

 942.  श्री  छोतूभाई  गामित  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  संच  है
 कि  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कमंचारियों को  दिए

 गए  सर्वोपरि  भत्ते  में  वृद्धि  हुई

 क्या  सर्वोपरि  भत्ता  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कुछ  निर्देश  भी  जारी  किए

 गए

 क्या  यह  भी  सच  कि  बैंकों  में  समयोपरि  भत्ता  किसी  कर्मचारी  द्वारा  किए  गए

 काम  के  वास्तविक  घण्टों  कं
 >

 आधार  पर  नहीं  बल्कि  प्रत्येक  बैक  के  अधिकारियों  और  युनियन  हारा

 तय  किए  गए  घण्टों  के  आधार  पर  दिया  जाता  और

 26



 14  1906  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  sy-Aat  दनादन  :  और  सरकार  ने  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि  कार्यालय  के  समय  के  बाद  ही  किए  गए

 वास्तविक  कार्य  और  वह  भी  जब  ऐसा  करना  नितांत  आवश्यक  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि

 भत्ता  दिया  जाए  ।  बैकों  से  स्टाफ  को  दिए  जाने  वाले  सर्वोपरि  भत्ते  की  अदायगी  पर  समय-समय

 पर  नजर  रखने  के  लिए  भी  कहा  गया  था  ताकि  इसे  न्यूनतम  रखा  जा  सके  ।  इस  कारवाई  के

 परिणामस्वरूप  बैकों  के  सर्वोपरि  बिल  में  काफी  कमी  हो  गई  है  और  यह  राशि  1980  में  34.31

 करोड़  रुपए  से  घटकर  1983  में  11.42  करोड़  रुपए  रह  गई  ।

 और  बैंकों  ने  सूचित  किया  है  कि  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ता  कार्यालय  के

 समय  के  अलावा  वास्तव  में  किए  गए  काम  के  लिए  ही  दिया  जाता  है  ।

 के  साध्यम  से  were  व्यापार  को  सारणीबद्ध  करने  सम्बन्धी

 केन्द्रीय  सरकार  को  atta

 *943.  श्री  ए०  के०  राय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  7  1983 को  धनबाद से  प्रकाशित एक  हिन्दी

 दैनिक  में  छपे इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बिहार  सरकार  ने  के  माध्यम  से

 अश्क  व्यापार  सारणीबद्ध  करने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  का  विरोध  किया

 और

 यदि  at,  तो  बिहार  सरकार  द्वारा  की  गई  आपत्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  पूति  विभाग  मंत्री  विद  बनाए  प्रताप  :  तथा  जी  हां

 सरकार  ने  इस  तथ्य  को  नोट  किया  है  सिटको  के  माध्यम  से  अश्क  का  निर्यात  जारी  रखने  के

 सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  द्वारा  उद्योग  मंत्री  को  समाचार-पत्र  में  छपे  जिन  विचारों  के  लिए  जिम्मेवार

 ठहराया
 है  वे  संसिधित  अश्क  निर्यातकों  के  सरणीकरण  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  के  अनुरूप हैं  ।

 खाड़ी  के  देशों  से  आने-जाने वाले  यात्रियों  को  मंगलौर-बम्बई क्षत्र  के

 विमान  टिकटों  की  पुष्टि  कराने  में  कठिनाई

 044.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाड़ी  के  देशों  से  आने-जाने  वाले  बहुत  से  यात्रियों  को  मंगलौर  के

 इंडियन  एयरलाइन्स  कार्यालय  में  मंगलौर-बम्बई  क्षेत्र  की  विमान  टिकटों की  पुष्टि  कराने में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन्हें  खाड़ी के  देशों  में  पुष्टि  वापसी  टिकटें  जारी  किए

 जाने  के  बावजूद  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  इण्डियन  मंगलौर  के  विरुद्ध

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्रवाई  की  गई  है  ?.

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  quite  आलम  :  नहीं  ।

 खाड़ी  के  केवल  उन्हीं  यात्रियों  को  मंगलौर-बम्बई  क्षेत्रक  पर  टिकटों  की  पुष्टि  करवाने  में  कठिनाई

 होती  जो  इण्डियन  एयरलाइंस के  बुकिंग  स्टेशन पर  अल्प-सुचना  पर  पुष्टि के  लिए  सम्पर्क

 करते हैं  ।

 नहीं  |  खाड़ी  के  देशों  में  जारी  की  गई  पुष्टि कृत  वापसी  टिकटों  के  धारक  यात्रियों

 को  सीटें  प्राप्त  करने में  केवल  निम्नलिखित  परिस्थितियों में  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ता है  :

 (1)  अगर  इण्डियन  एयरलाइंस  से  पुष्टि  प्राप्त  किए  बिना  ही  खाड़ी  के  देशों  में  टिकट  जारी

 करने  वाले  कार्यालय  द्वारा  टिकटों  की  पुष्टि  कर  दी  गई

 (2)  अगर  यात्री  ने  इंडियन  Vaca Aa  द्वारा  निर्धारित  को  गई  कार्यावधि  के  अनुसार  टिकट

 की  पुष्टि  नहीं  कराई  है
 ।

 सामान्य  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 इन  शिकायतों  की  इण्डियन  एयरलाइंस  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 aa  वनस्पति  लिमिटेड  द्वारा  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  पर  भेजी  हुई

 हुंडी  का  मामला

 9827.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी :
 चित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 मठ
 ्

 क्या  उनका
 ध्यान  दिनांक  17  1983

 के
 आफ  इण्डियाਂ

 जैन  वनस्पति  द्वारा  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  पर  भेजी  हुई  1.07  करोड़  रुपए  की  हुंडी  सम्बन्धी

 मामले  से  प्रकाशित  समाचार  की
 ओर  आकर्षित

 किया  गया  ह

 यदि  तो  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ward  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  यथा  उपलब्ध  एवं  अनुज
 य

 सूचना  सभा-पटल
 पर  रख

 दी
 जाएगी
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 परिधान  निर्यात  संविधान  परिषद  द्वारा  एक  नया  अनुच्छेद

 निगमित करने  से  इन्कार

 9828.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  परिधान  निर्यात  संवर्धन  '
 परिषद  मे  5  जनवरी  को  हुई  अपनी  aaa  सभा  की

 असाधारण
 बैठक  में  वाणिज्य  मंत्रालय  के  दिनांक  4  1982  के  का ०  या  Fo

 डी०  के  अनुसार  दिए  गए  निम्नलिखित  नए  अनुच्छेद  को  शामिल  करने  से  कर

 दिया

 सरकार को  :

 (1)  उसके  कृत्यों का  fear  और  पालन  करने  के  लिए  परिषद  द्वारा  ऐसे  निदेश  देने

 और  परिषद  द्वारा  ऐसे  निर्देशों  का  प्रभावी  बनाया  जाना  सुनिश्चित  करने  का

 (2)  सम्पत्ति  तथा  परिषद  की  अन्य  गतिविधियो ंके  सम्बन्ध  में  स  प्रकार  की  feed

 तथा  अन्य  जिसकी  समय-समय  पर  आवश्यकता  होती  है  को  मंगवाने

 (3)  परिषद  के  राजरव  और  पूंजी  अर्थात्  संशोधित  अनुमानों  और  बजट  अनुमानों  को

 अनुमोदित  करने  और

 (4)  परिषद  के  साथ  किए  जाने  वाले  जिससे  विदेशी  सहयोग  अन्तर्ग्रस्त  को  मंजूर

 करने  का  अधिकार  और

 सरकार  का  अब  क्या  करने  का  प्रस्ताव  क्योंकि  अन्य  सभी  परिषदों  ने
 अनुच्छेदों  में

 उपर्युक्त  उपबन्ध  अपना  लिए  हैं
 ?

 बराणिज्य  मंत्रालय  में
 और

 पूति  विभाग  में  राज्यमंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 अपील  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  5-1-84  को  हुई  असाधारण  आम

 में  परिषद  की  अगली  आम  बैठक  तक  मामले  पर  विचार-विमर्श  स्थगित  कर  दिया  गया  ।

 इण्डियन  ओवरसीज  मद्रास  में  आफोससं  एसोसिएशन  को  मांगें

 9829.  at  भोला भाई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  ओवरसीज  बेक  का  प्रबन्ध
 निदेशक

 उस  समय  विदेश  चला  जबकि

 उसे  यह  पता  था  कि  दिनांक  18  1984  को  इण्डियन  ज  मद्रास में  आफिसर्स

 एसोसिएशन  से  सम्बद्ध  अधिकारी  सामुहिक  आकस्मिक  अवकाश

 क्या  दिनांक॑  24  जनवरी  1984  को  जब  घस  बक  के  अर्थात  दिल्‍ली
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 4  1984 ae  mee  नन

 ल
 पंजा  लॉसत्ननलाऊर क  में  काम

 ठप्प  हो  गया  मद्रास में  केन्द्रीय
 म  कार्य  का  ras  bas  क गिली

 थ Tr one?
 1  और  ae

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (a)  आफिसर्स  एशोसिएशन  की  मांगों  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है और  f
 था  मान  ली  गई  मांगों

 मांगों
 का

 ब्यौरा कया  है  तथा  इस  मामले के  निपटान  के  लिए

 हा

 ो  जा

 pl

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन
 :  से

 इंडियन  ओवसीज  बे सुचित  किया  है  कि  बैंक  के  अधिकारी  संघ  ने  केरल  के  एक  शाखा

 |

 को  दिए  गए  निल
 और  उसे  चाजंशीट  दिए  जाने  के  प्रस्ताव  के  परिणामस्वरूप  19-1-1984  को  एक  ape

 शुरू लि
 था  |  बैंक  के  कार्यपालक  निदेशक  को  18  1984  को  महत्वपूर्ण  सरकारी  कार्य के  सम्बन्ध  जिसके

 लिए  भेंट  कार्यक्रम  पहले  ही  तय  हो  चुका  था
 और

 जिसके  लिए  उन्होंने  सरकार से  पहले  अनुमति  प्राप्त  कर  ली  इण्डोनेशिया  और  मलबे
 शिया  जाना

 था  ।  केरल  19-1-1984
 को  शाखा  अधिकारी  सामूहिक  तौर  पर  आकस्मिक  अवकाश पर  चले गए  और  इसके बाद  मद्रास क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  कार्यालय  के  अधिकारियों  ने  20-1  "84  को  सामूहिक रूप  से  आकस्मिक  छुट्टी कर ली  और  23-1-1984 को  दिल्‍ली  तथा  चंडीगढ़

 सामूहिक  आकस्मिक  छुट्टी  ले  ली  ।  कार्यपालक  नि

 ढ़
 समेत  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  के  अधिकारियों ने  भी

 दशक  जो  19  और  20  1984 को  प्रधान
 कार्यालय  में  उपस्थित  प्रभावित  क्षेत्रों

 म  fer

 करने के  पहचान  21  जनवरी की  रात को  fi कसी

 ति  से  निपटने  के  लिए  आवश्यक  आंतरिक  व्यवस्था

 महत्वपूर्ण  सरकारी  काम  पर  दिल्‍ली/लखनऊ  के  क लिए  रवाना  हो  गए  !
 अनुशासनिक  प्राधिकारी

 ह  कर  दिए  जाने  के  बाद  24-1-

 दारा  सम्बन्धित  अधिकारी  के  निलम्बन  के  अ
 देश

 बैक के

 84  अधिकारी  संघ ने  आन्दोलन  वापस ले
 अनुसार  19-1-84  को  अधिकारियों  के  आन्दोलन  करने  के  लिए  और  कोई  मुद्दा  मांग  अंत

 नहीं  थी  ।  द्
 ह

 ्य मस्र ष्  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  बंगलौर  तथा  मारुति  लिमिटेड  के

 थ
 मबन्धग्रहण

 पर
 मुआवजे  के  भुगतान  में  भेदभाव  किया  जाना

 830.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 |

 द  क्या  यह सच  है  कि  सरकार  ने  1-
 मिल्स

 का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय  कम्पनी  को

 41974
 को

 बंगलौर  में  मैसूर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग
 उसकी  4  करोड़  रु०  की  आती  यों  की  सूचना  में

 83,97
 000

 केवल  सरकारी  देय  शामिल  की  मुआवजा दिया  गया
 »  जबकि

 मारुति  & लिमिटेड  को  उसको  काफी  कम  आस्तियों  के
 बावजूद  4  करोड़  रुपए  मुआवजा  दिया

 कि

 मुआवजे की  राशि  निर्धारित  करने  में
 स्पष्ट  अन्तर  के  क्या  कारण
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 कसा  का T Taare HC करते  समय  मुआवजा  निर्धारित कर

 कलेश

 कया  फार्मूला

 और  मानद
 |

 मुआवजे  की  राशि में  सरकार  का  देय  राशियों  का  भूगतान
 A

 oo

 दिए  गए  मुआवजे  में  से  शेयर  धारकों  को  भुगतान  करने  के  लिए  f

 प
 सिम

 रही

 (=)  मेसूर  स्पिनिंग  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  मिल्स  तथा  म०  मारुति  कंपनी
 लिमिटेड

 को

 राष्ट्रीयकरण
 के  कितने  महीने  बाद  मुआवजा  का  भुगतान  किया  गया

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूति  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से

 ey  वस्त्र  उपक्रम  1974 के  अंतर्गत  मैसूर  स्पिनिंग  ए  ड

 परफक्चारिंग  बंगलौर के  मालिकों  को  देय  राशि  84.97  लाख  रुपए है  ।  मारुति  लिमि

 उपक्रम
 का  अधिग्रहण  तथा  1980  के  अंतर्गत  मारुति  लिमिटेड  कंपनी  क

 _  देय
 राशि  434

 लाख  रु०
 है

 ।  ये
 राशियां

 सम्बद्ध
 अधिनियम

 के
 प्रावधानों

 के  अनुसार  प्रदान
 की

 ot
 द ्  तथा  मंसूर  स्पिनिंग  एण्ड  मैन्युफेक्चरिंग मिल्स  के  मामले  में  wo  वस्त्र

 1974  के  दूसरी  अनुसूची में  उल्लिखित  प्राथमिकताओं  के

 छप  प्रत्येक  रुग्ण  वस्त्र  उपक्रम  के  मालिकों  को  देय  राशियां  वितरित  करने  के  श्य  से  नियुक्त  किए

 न
 र  भुगतान  कंपनी  द्वारा  दायर  की  गई  रिट  याचिका  पर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  र

 ह

 की  स्वीकृति  दिए  जाने  के  कारण  अभी  तक  दावों  का  निपटान  नहीं  कर  सके  हैं  |

 ्  मारुति  कम्पनी  लिमिटेड  के  मामले  भुगतान  जिन्हें  मारुति  उद्योग  का

 हम  एवं  1980 के  अन्तर्गत  नियुक्त  किया  गया  434  ठ्ठ  की

 राशि  :
 से  देयताएं  निपटाने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  कालीन  बनाई

 प्रशिक्षण  योजना  में  चोरी  तथा  माल  कम  पाए  जाने  की  घटनाएं

 831.  कुमारी पुष्पा  देवी  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  कालीन  बुनाई  प्रशिक्षण

 योजना  |
 से  अब  तक  माल  कम  पाए  जाने  आदि  की  वि  घटनाएं

 प्रकाश  आई  हैं

 1

 तार

 1983  से  अब  र  र्मंचारिये

 मनिश

 की

 ही  दत  शावक  असरी  ि
 ह

 क्या  दोनों  प्रकार
 के  मामलों

 में
 सरकार  जनता  के  हितों  की  wart  करने

 के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की  गई  और
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 लिखित  उत्तर  4  1984
 नए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  प्रति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ait  निहार  रंजन  :  ऐसी

 दो  घटनाओं की  रिपोर्ट  की  गई  हैं  ।

 329  स्थानांतरण ों का  आदेश  दिया  गया  है  ।

 तथा  सुरक्षा  व्यवस्था को  कड़ा  करने के  लिए

 सुदेश  दे

 दिए  गए  हैं
 ।  दोनों

 मामलों  पुलिस  अधिकारियों  को  रिपोर्ट  की  गई  थी  ।  एक  माम
 में

 चोरी  हुए  माल  को  पुलिस

 प्राप्त कर  सकी  तथा  दूसरा  मामला  उनकी  जांच  के  अधीन है  ।  स्थानान्तरण  उनके  लोकहित  में  किए

 गए

 उत्तर  प्रदेश  के  हथकरघा  उद्योग  में  संकट

 9832.  श्री  निहाल सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 सुत  के  मुल्य  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश

 के  हथकरघा उद्योग  को  संकट  का  सामना करना  पड़  रहा  है

 यदि  तो  सुत  के  मुल्य  में  बृद्धि  के  क्या  कारण  और

 इस  उद्योग  की  सहायता  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  निहार  सिह  :

 सरकार  के  पास  सूती  यार्न  की  कीमत  में  वृद्धि  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  हथकरघा  उद्योग
 संकट

 के

 सम्बन्ध में  सरकार  के  पास न  राज्य  सरकार  से  और  न  गैर-सरकारी  बुनकरों  से  कोई  रिपोर्ट

 आई है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 हथकरघा  क्षेत्र को  उचित  कीमतों  पर  यार्न  की  नियमित  और  समय  पर  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने के  लिए  सभी  वस्त्र  मिलों पर  यह  कानूनी  दायित्व  डाला  गया  है  कि  वे  अपने

 विपणन  ग्रोवर  यार्न  का  कम  से  कम  50  प्रतिशत  भाग  बैंकों  के  रूप  में  पैक  करें  जिसमें  से  85  प्रतिशत

 40  या  उससे  कम  काउंटों  का  होना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों से  संगठित  क्षेत्र  में  केप्टिव  प्रयोग
 के

 लिए  सहकारी  कताई  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  राज्य  वस्त्र  निगमों  द्वारा  उत्पादित  बैंक

 यार्न  को  पुल  करने  का  अनुरोध  किया  गया है  ।  राष्ट्रीय  हथकरघा  वि
 विकास  निगम  जिसे  हाल  ही

 में  स्थापित किया  एक  उद्देश्य  राज्य  सरकारों
 की

 मार्फत
 हथकरघा  बुनकरों को  यार्न  की

 अधिप्राप्ति तथा  सप्लाई  करना  है  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  की  एजेंसी  की
 मार्फत  राज्य

 सरकारों के  बराबर के  अंशदान  से  हथकरघा बुनकर  सहकारी कताई  मिलों  की
 स्थापना  करने  या

 ऐसी  मिलों  का  दस्तार  करने  के  लिए  सरकार  किसी  सहायता  की  एक  योजना  कार्यान्वित  करती

 रही
 इस

 योजना
 के

 अन्तर्गत  छठी  योजनावधि  के  दौरान
 32  करोड़ रुपए  के  कुल  परिव्यय  में  से

 32
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 w_osstrir  उतार  tou
 उत्तर  प्रदेश में  पच्ची  स-नण्चासतल  टस  VD  वाली नई  सहकारी  कताई  मिलें  स्थापित  की  ar

 रही

 चाय  की  बिक्री  और  निर्यात  करने  बाली  एक  कम्पनी  पर  आयकर  छापे

 y833.  श्री  राम  लिए  शाक्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  पश्चिम  बंगाल  के
 आयकर  अधिकारियों ने  एक  ऐसे  मामले

 जैसा  कि  13  1983  के  दैनिक  जागरण  में  प्रकाशित  हुआ  पता  लगाया है  जिसमें  चाय

 की  बिक्री  और  निर्यात  करने  वाली  एक  कम्पनी  ने  करोड़ों  रुपयों  की  कर  वंचना  की  है  और  59  लाख

 रुपए  सावधि  जमा  लेखा  में  जमा  कराए  और  17  लाख  रुपए  अन्य  कम्पनियों में  विनियोजित

 और

 यदि  तो  कम्पनी का
 नाम

 भौर  पता  क्या है
 तथा  इसके  निदेशकों के  नाम  क्या  है

 और  कम्पनी  द्वारा  अन्य  क्या  कार्य  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एम०  :  दैनिक  जागरण  सिटी

 में  13  1:  83  को  छपी  खबर को  प्रमाणित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 कलकत्ता के  मुख्य  आयकर  आयुक्त  ने  बताया है  कि
 विभाग

 ने  ऐसे  किसी  मामले  का  पता  नहीं

 लगाया  है  |

 प्रश्न ही  नहीं  उठता
 |

 वायुशूल द्वारा  विशेष  पैकेज  ट्र  सम्बन्धी  समारोह  को  स्थगित  करना

 9834.  श्री  दिगम्बर  fag:  क्या  पर्यटन
 और

 नागर  विमानन  मंत्री  वायु दूत  द्वारा  विशेष

 पैकेज टूर  स्थगित  करने के  बारे  में  16  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4100 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वायु दूत द्वारा  21  1983 से  शुरू  किए  जानें  वाले  विशेष  पैकेज  टूर  के

 स्थगन  सम्बन्धी  विज्ञापन  प्रकाशित  कराने  के  लिए  20,400  रुपए  का  व्यय  का  खर्चा  करने  के  लिए

 वायु दूत  के  महाप्रबंधक  के  विरुद्ध  विभागीय  अन्य  कया  कार्रवाई  की  गई

 यदि  कोई  कार्रवाई  नहीं
 की

 गई  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  उनका  ध्यान
 दिनांक  19  1983 के  नई  दिल्‍ली

 में  छपे इस  आशय के  लेख की  ओर  दिलाया गया  था  कि  वायु दूत  के  महाप्रबंधक ने  काफी  बड़ी

 रकम  खर्च  करके  अपने  कार्यालय को  नया  रूप  प्रदान  किया  यदि  तो  इस  काम  पर  कितनी

 धनराशि ad  की  गई  है  ?

 राज्य  wane  अलस पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  Nis  प्रणब  ह्य  ह  he  mi):  और
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 _

 निन निददादददादयाक-न-प् ्य नी (ख) समारोह को सरकार के पर

 poy

 fear  गया  था  ।  विलम्ब
 की  ः

 ||

 द को  असुविधा  न  स  बचाने  लि  |  id  पग  बने  नने  गया
 4

 वायु

 महाप्रवन्ध  को  यह  हिदायत  दे  दी  गई है  वि  में  जहां  भी  नियमों में

 अपेक्षित  निदेशक  मण्डल
 तथा  अन्य  अधिकारियों

 का
 अपेक्षित  अनुमोदन  प्राप्त  करें

 क वायुदूत के सा करना
 ्र

 मौजूदा  पदधारी  की  नियुक्ति  किए  जाने  के  वायु दूत  हे
 महाप्रबंधक

 के  कार्याल  गली  a  साजसज्जा  अथवा  नवीकरण  करने  पर
 ad  नही

 किया

 गया है  ।
 र  ह  _

 Oo

 rte
 विकास  अधिकारियों  को  भारतीय  स्टेट  द

 इाास्वाओं  में  प्रबन्धकों के  रूप  में  नीय  क्ति क

 9835.  श्री
 के०  ब

 a  tog  पा  वित्त  मंत्रो
 क

 करेंगे  कि  :

 तकनीकी
 की  अधिकारियों  को  जिन्हें  अब

 ग्रामीण  कार  fuera  कहा

 की  कृषि सघन जाता  भारतीय
 स्टेट

 म  fh fags  किया  जा

 रहा  थ  ब

 क  क  कि  fas  अम  sx  जी
 केजल  oar

 उठाने  का

 (tear IVa

 किया

 oe a a (a) am Ma nz i PO 5 oo ait ap) at fafrad serie 4 —rr orf avr oy ors See oor so rerrrhr  ye
 ne

 यह  नेक  भय  यय
 मुख्यालय  के यदि  i  मम न

 में  मुख्य  तकनीकी  अधिकारियों  के  का
 गलन  क्यों  नहीं

 करता

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  पुकारो )  हां

 a  ि
 थ

 ह

 is

 भारतीय स्टेट  बैक  ने  सूचित  किया  ad  ee  ee
 तकनीकी  अधिकारी

 उर
 मिडिल  मैंनेजमेंट  ग्रेड  स्केल  11  म  पद  ald  के  पग ले ले  सकते हैं

 और  सफल

 +

 अधिकारियों  को  पदोन्नति  की  वही  सम्भावनाएं  उपलब्ध  हैं  जो  बैंक  के  सामान्य  feraret

 के  लिए  होती  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  वरिष्ठ  प्रबन्ध  ts  स्केल  IV
 और

 | हि

 होत uF
 शिकारियों

 का  उन  मण्डलों से  जहां  तुलनात्मक  दृष्टि
 से  स्टाफ

 की  स्थिति  अच्छी ह

 कमी  वाले  मण्डलों  में
 तबादला  किय  जा  स  ।  लेकिन  मुख्य  तकनीकी

 ह
 x

 फक  में  ऐसी  कोई
 क्षत्रों

 नापा ्य "छा हाना हु, किनीकी अधिकारियो त्रों में तबादला करने 'कारी का. क्तेर्ड तत पर  विचार  ata
 का

 =
 हीं  f

 ग  का गदला करने 1 कोई पद

 नहीं
 है  ।

 wie
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 कपड़ा  निगम  की  गुजरात  सहायक  कम्पनी में  जाल साजो

 9836.  श्री  सुशील  भट्टाचार्य
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  गुजरात  सहायक  कम्पनी  में  75  लाख  रुपए  की

 साजी  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  उक्त  धनराशि  की  उसूलों  के  लिए  और  अपराधियों  को  दण्ड  देने  के

 लिए  उचित  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  तथा

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  किए  गए  75  लाख  रुपए  के  तीन  अनियमित  सौदीं  का

 पता  चला  है  |  सम्बन्धित  अधिकारी  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  और  मामला  सी०  बी ०  argo

 को  गहराई  से  जांच  किए  जाने  के  लिए  सौंप  दिया  गया  है  |  राशि  कीं  वसूली  करने  के  लिए  भी

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 एयर  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  अदालती  कार्यों  पर  किया  गया  खर्च

 9837.  श्री  अदाकार हुसेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच

 है  कि  अपै्रल  निर्यात  सम्बन्धी  परिषद  19  1983  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  की  एक  बैच

 द्वारा  स्पष्ट  निर्णय  दिए  जाने  के  जिसमें  कि  उसने  छोटे  निर्यातकीं/सम्बद्ध  सदस्यों  को  मतदान  के

 अधिकार  से  वंचित  करने  वाले  अनुच्छेदों  को  अवैध  ठहराया  उच्च  न्यायालय  में  उच्चतम  न्यायालय

 में  और  कम्पनी  कानून  नई  दिल्ली  कानपुर  कम्पनी  कार्य  विभाग  आदि  में

 वेदन  करने  वकीलों  की  अदालती  कार्यवाही  सम्बन्धी  अन्य  कार्यकारी  समिति  के

 सदस्यों  के  कम्पनी  कानन  कानपुर  ।  नई  दिल्‍ली  जाने  हेतु  उनके  यात्रा  भत्तों/दैनिक  भत्तों

 तथा  कानूनी  मामलों  सम्बन्धी  उप-समिति  की  बैठकों  पर  हुए  खर्च  के  रूप  अब  तक  कितनी
 राशि

 खर्च  की  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  विभाग  में  राज्य  मंत्रो
 (att  निहार  रंजन  :  एक

 विवरण  संलग्न है
 ।

 ल णााााााणणाणाणणणाणण

 राशि

 1  19-5-1983  से  30-4-1984  तक  न्यायालयों  में

 अभ्यावेदनों  पर  खच  राशि  ।  42784  1.00
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 1
 क

 2.  19-5-1983  से  30-4-1984  तक  कार्यकारी  समिति

 के  सदस्यों  को  कानूनी  उप-समिति  की  बैठकों  में  भाग

 लेने  के  लिए  दिया  गया  हवाई  जहाज  का  किराया  |  32,862.00

 4  30-4-1984 तंक  काउन्सिल  को  दिया  गया  हवाई

 जहाज का  किराया  |  12,965  .00

 4.  क्षेत्रीय  कम्पनी  कानून  बोर्ड  तथा

 कम्पनी  कार्य  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य

 मंत्रालय  के  साथ  बैठक  के  लिए  कार्यकारी  समिति  के

 सदस्य  को  दिया  गया  हवाई  जहाज  का  किराया

 ———
 2,958.00

 91,626.00

 हजार  छः  सो  छब्बीस

 a
 a  are  इण्डिया  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित

 भूतपूर्व  सैनिक  और  अन्य  श्रेणियों  के  कमंचारो

 838.  श्री  टी०  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  में  1-3-1984  को  संवर्ग-वा
 र  अर्थात  निचले

 लिपिकीय  और  अधिकारी  संघ  सहित  कामगार  संघों  के  अन्य  और

 अधिकारी .  संघों  के  कितने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  भूत पुन  सैनिकों

 सदस्य

 बैंक के  किसी  मजदूर  संघों  के  1-3-1984  को  क्षेत्रवार  और

 अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के  कितने  कर्मचारी

 और

 बेक  में  1-3-1984  को  अपने मूल
 संगठनों  से  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  मान्यता  प्राप्त/बहुमत

 संघों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  बैक  द्वारा  सुचित  स्थिति

 और  अनुबन्ध  में  दी
 गई  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  फ्ल०  ato  8329/84

 बैक  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल  ०  ato  8329/84]
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 सैंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  feat  है
 कि

 उसने  एवार्ड  स्टाफ के  लिए  केवल

 एक  यूनियन  अर्थात्‌  आल  इण्डिया  duet  बक  एम्प्लाईज  फेडरेशन  को  मान्यता  प्रदान  की  जो

 आल  इण्डिया  बैक  एम्प्लाईज  ऐसोसिएशन  क्षेत्रों  में  उसके  राज्य  एककों  के  साथ  सम्बद्ध  है  ।

 बैंक  द्वारा  एवार्ड  स्टाफ  अथवा  अधिकारियों  की  किसी  और  यूनियन  को  मान्यता  नहीं  दी

 गई  है
 ।

 लोडिंग  कम्पनियों  को  वित्तीय  गतिविधियां

 9839.  श्री  सतीश  अग्रवाल  :  क्या  वित्त  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बीजिंग  कम्पनियों  द्वारा  वित्त  इक्ट्ठा  किए  जाने  और  उनकी  अन्य

 वित्तीय  गतिविधियों  पर  ध्यान  दिया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 ऐसी  कितनी  कम्पनियां हैं  उनके  पास  कितने  मुल्य  की  परिसम्पत्तियों  हैं  और  ये  किन

 garni में  सक्रिय  और

 इन  कम्पनियों  की  कोई  ऐसी  गतिविधियां  दिखाई  दी  हैं
 जिन्हें

 विनियमित  करने

 की  आवश्यकता  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  wat  प्रणब  मुखर्जी  )  वित्तीय  वर्ष  1982-84  के  35  कम्पनियों  को  ,

 जिनका  रद्द तय
 अन्य  बातों  के  बीजिंग  भी  पूंजी  निर्गम

 अधिनियम  के

 अन्तर्गत  60.56  करोड़  रुपए  की  शेयर  पूंजी  तथा  ऋण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  अनुमोदन  प्रदान

 किए  गए  थे

 कम्पनी  कार्य  जो  कि  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़ें  रखता  उसके  पास

 फिलहाल  बीजिंग  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  अलग  से  कोई  कोड  नहीं  है  ।  इसलिए  यह  पचना  देना

 सम्भव  नहीं  यदि  किसी  विशेष  कम्पनी  के  बारे
 में  सुचना  की  आवश्यकता  हो  तो  वह  इकट्ठी

 करके  दी  जा  सकती  है  ।

 लीजिंग  कम्पनियों  को  दिए  जाने  वाले  बैंक  वित्त के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजर्व  बैक

 द्वारा  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उपयुक्त  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  |

 सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  और  सरकारी  संस्थानों  द्वारा

 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देने  पर  कुछ  रोक  लगाना

 9840.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  और  सरकारी  संस्थानों  द्वारा  समाचार  पत्रों

 में  विज्ञापन दिए  जाने पर  हाल  ही  में  कुछ  रोक  लगाई  है

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  रोक  लगाई है
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 यत  अन

 ठ न
 मार्टिन  arr

 क्षेत्र  के  TAT alain  प्तਂ  भषनारणा ा  कौर  राष्ट्रीयकृत  बैकों  हारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 समाचारपत्रों  स्मारिका ओं  और  अन्य  प्रकाशनों  में  विज्ञापनों  पर  लाखों  रुपए  व्यर्थ  किए  जाने  को

 क्या  आवश्यकता  है

 सरकार  द्वारा  ऐसे  विज्ञापनों  पर  सार्वजनिक  धन  के  इस  प्रकार  का  व्यर्थ  किए  जाने  को

 रोकने  के  लिए  इस  ओर  ध्यान  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्या  इन  निकायों
 को

 अपनी
 कुछ  स्लाइडें  दूरदर्शन  पर  दिखाने  के  लिए  भी  धन  देना

 पड़ता  यदि  तो  उसकी  az  कया  हैं
 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एम०

 सरकार  ने  2  1984  को  ऐसे  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  1984  तक

 विशेष  स्मारिका ओं  आदि  के  प्रकाशन  सभी प्रकार के  प्रचार  व्यय  को

 तत्काल  बन्द  कर  दिया  जाए  जबकि  इस  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाएगी  ।  ये  अनुदेश  अनिवार्य

 विज्ञापनों  पर  लाग  नहीं  होंगे  ।

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रम  तथा  राष्ट्रीयकृत  जब  कभी  आवश्यकता  पड़ने

 समाचार-पत्रों  आदि  में  विज्ञापन  दे  रहे  थे  ।  विज्ञापनों  तथा  प्रचार  सम्बन्धी  अनावश्यक  खर्चे  पर  रोक

 लगाने  के  लिए  समय-समय  पर  अनुदेश  जानो  किए  गए  हैं  ।

 सरकार  ने
 सदा  ही  विज्ञापनों  पर

 खर्च  में  पूर्ण  किफायत  बरतने  की  आवश्यकता  पर

 जोर  दिया  है  |

 हां  |  न  निकायों  को  अपनी  स्लाइडों  के  प्रदर्शन  के  लिए  सुचना  और  प्रसारण

 मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  दूरदर्शन  विभाग  को  भुगतान  करना

 पड़ता  है  ।

 भारत  गय टन  विकास  निगम  के  चेयरमेन  के  पद  के  लिए  अपेक्षित

 और  अनुभव

 0841.  श्री  बाब् राव  परांजपे  :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  प  ल  विकास  निगम  के  चेयरमैन  के  उम्मीदवार  की  अपेक्षित  अहंताएं  और

 अनुभव  क्या  होने  और

 क्या  वरिष्ठता  पर  भी  कोई  विचार  किया  जांता  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद
 आलम  :  और
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अध्यक्ष  के  पद  को  इस  क्षेत्र  में  पात्र  व्यक्तियों  के  अपेक्षित

 अनुभव  और  योग्यताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  पब्लिक  एंटरप्राइजेज  सलैक्शन  ats

 की  सिफारिशों  के  अनुसार  भरा  जाता  है  |

 विज्ञापन  अस्वीकृति  के  कारण  लाभ में  कमी

 9842.
 बृजमोहन

 मिलती  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  20  प्रतिशत  विज्ञापन  अस्वीकृति  के  कारण  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने

 वाली  कम्पनियों  के  लाभ  में  कमी  आई

 क्या  इन  कम्पनियों ने  विज्ञापन  अस्वीकृति  के  कारण  होने  वाली  अतिरिक्त  लागत  को

 पुरा  करने  के  लिए  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ा  दिए  और

 क्यो  यह  सच  है  कि  विज्ञापन  अस्वीकृति  का  बोझ  भाम  आदमी  पर  पड़  गया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  से  वित्त  1983

 के  द्वारा  आयकर
 19५61  की  धारा  37  की  संगत  उपधारा  1-4-1984  से  ही

 जोड़ी  गई  है  ।  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  के  खातों  में  इस  उपबन्ध  के  प्रभाव  का  अनुमान  इतनी  जल्दी

 नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 कम्बलों  के  निर्माण
 और

 सशस्त्र  सेनाओं  की  के  लिए

 क्वालिटी  वूलਂ  की  उपलब्धता  जांच

 9843.  श्री  एच०  एन०  ५०  गौडा
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कपड़ा  आयुक्त  अथवा  राजकीय  वस्त्र  फैक्टरी  क्लोनिंग

 फैक्टरी ),  शाहजहांपुर  में  कम्बलों  के  निर्माण  में  उपयोग  किए  जाने  वाले  क्वालिटी

 की  वास्तविक  ऐसे  ऊन  का  मूल्य  और  न्यूनतम  मूल्य  पर  कम्बलों  का  निर्माण  किए  जा

 सकने  और  सशस्त्र  सेनाओं  को  उसकी  पूति  की  पुष्टि  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  और  सेनाओं  की  कम्बलों

 की  अधिकांश  मांगें  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  माध्यम  से  प्राप्त  सप्लाई से  पुरी  की  जाती हैं  ।

 महानिदेशालय  इन  कम्बलों  को  सिविल  व्यापारियों  से  कुछ  जिनमें  मुख्य

 वस्त्र  कानपुर  द्वारा  निर्धारित  ऊन  की  डिग्री  और  गुणवत्ता  शामिल  होती  हैं  पुरी  करने  पर

 ख़रीदता
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 Se  क

 भी  में आयुध  वस्त्र  शाहजहांपुर  द्वारा  ब  कुछ  मात्रा  al  कम्बल  तैयार  किए  जाते  ह  ।  इसके

 लिए  ग्रेड  के  अनुरूप
 fas  उत बनी  सपा  |  ी  जरूरत  होती है  वह  पूरी  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के

 माध्यम  से  मंगाई  जाती है  ।  यहां  से  ऊन  प्राप्त  करने  में  इस  निर्माण  को  अभी  तक  कोई  कठिनाई

 नहीं  हुई है
 ।

 पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  मंजूर  किए  गए  नवीनतम  टेंडर  के  अनुसार  मूल  ऊन

 धागे  )  anes
 a  |

 के  ai दि  |  )  की  दर  2  ्  .68  रु०  23.00  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  बीच  वस्त्र

 शाहजहांपुर  द्वारा  निर्मित  कम्बल  की  कीमत  A  Ml सान  भाव  लगभग  118  रु०  प्रति

 कम्बल है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 भिवानी  की  फर्मों  के  विरुद्ध  स्टेट  बेक  आफ  पटियाला  के

 साथ  धोखाधड़ी  को  शिकायतें

 9844.  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  भिवानी  की  फार्मो ंarc

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  की  भिवानी  शाखा  से  12.70  लाख  रुपए  की  धोखाधड़ी  करने के  आरोपों

 के  विरुद्ध  शिकायत  दर्ज  की

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  उपरोक्त  कार्यों  की  जांच  पुरी  करने  के  बाद  गम्भीर

 अनियमितताओं  के  कारण  स्टेट  बेक  आफ  पटियाला  के  महा-प्रबन्धक  को
 बस्ती

 करने  अथवा

 करने के  बड़े  दण्ड  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  कया  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  के  प्रबन्धकों  ने  उक्त  महा-प्रबन्धक के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की  और

 (=)  यदि  उपरोक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :
 केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  से  प्राप्त  सुचना

 के  अनुसार  उसने  भिवानी
 की  दो  फर्मों  द्वारा  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  के  साथ  12-79

 लाख  रुपए  तक  की  धोखाधड़ी  करने  के  मामलों  की  जांच  की  थी  ।

 (@)  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  विभागीय  जांच  आयुक्त  की  सिफारिशों  और

 केन्द्रीय  सकता  आयोग  के  साथ  जयराम  करने  के  पश्चात  बैंक  ने  अधिकारी  को  का

 दण्ड  दिया  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |
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 भूतपूर्व  सैनिकों  ढारा  बनाई  गई  सहकारी  परिवहन  कम्पनियों  से  प्राप्त  शिकायतें

 9845.  Mo  नारायण  चन्द  परदार  :  क्या  रक्षा  मंत्रो यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  की  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  बनाई  गई  सहकारी  परिवहन  कम्फनियों  से  इस

 आशय  की  कोई  शिकायतें  मिली  है ंकि  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  सीमेंट  और  बिहार  राज्य  में  कोयले

 की  ढुलाई  के  लिए  विभिन्‍न  (1)  कारखानों  (2)  कोयला  खानों  के  अधिकारियों  द्वारा  च उन्हे नहें

 नजरअंदाज  किया  गया

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  बनाई

 गई  सहकारी  परिवहन  कम्पनियों  को
 प्राथमिकता  देने  हेतु  पुनर्वास  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा

 राज्य  सरकारों  अथवा  सरकारी  उपक्रमों  उपक्रमों  को  कोई  साग-निदेश  जारी  किए

 गए  और

 यदि  तो  उनका  स्वरूप  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कारण हैं  ?

 रक्षा
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 के०  पी०  :

 से  हिमाचल  प्रदेश में  सीमेंट

 ले  जाने/ढोने  वाली  भूतपूर्व  सैनिक  परिवहन  कम्पनियों  से  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  लेकिन  बिहार

 में  कोयला
 ढोने  वाली  yaya  सैनिक  परिवहन  कम्पनियों  से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इनमें

 ठेकों  की  मंजूरी  और  निष्पादन  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  पेश  किए  गए  बिलों की  रकम

 बकाया  रकम
 की  तुरन्त  अदायगी  तथा  अधिक  काम  मंजूर  करने  में

 विलम्ब  की  शिकायत  है  ।  कुछ

 अवधि  के  भीतर  चल  रहे  ठेकों  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  पदा  होने  वाली  इस  तरह  की  समस्याएं  पुनर्वास

 महा-निदेशालय  ने  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  तथा

 उपचारात्मक  कारवाई  के  लिए  भेजी  हाल  में  इस  तरह  के  अधिकांश  मामले
 सौहार्दता से  निपटा

 लिए  गए  हैं  ।

 देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या

 9846.  श्री  रामलाल  राही
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  देश

 में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  क्या  है  तथा  जवानों  और  अधिकारियों के  रूप  में  उनका  ब्यौरा

 रक्षा
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री

 के०  पी०
 :

 देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  कुल
 संख्या  के  बारे  में  सही

 आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  राज्यों  में  अभी  तक  इनकी  गणना  नहीं

 की  गई  है
 ।

 परन्तु  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  देश  में  लगभग  40

 लाख  भूतपूर्व सैनिक  हैं
 ।

 भूतपूर्व  सैनिक  जवानों  और  भूतपूर्व  सैनिक  अफसरों  की  वास्तविक  संख्या  भी

 अलग  से  उपलब्ध  नहीं है  लेकिन  ऐसे  अफसरों  और  जवानों  की  अनुमानित  संख्या  70,000
 और  39,30,000  के  लगभग  है  ।
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 तिब्बत  सीमा  बल  को  सप्लाई किए  गए  हम  किस्म के  कम्बलों को  रह

 करने  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 9847.  श्री  धंदा  शास्त्री  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिब्बतन  सीमा  बल  को  किस्म  के  कम्बलों  के  सप्लायर  के  विरुद्ध  किस्म

 के  कम्बलों को  रह  किए  जाने के  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  चांच  ब्यूरो  की  जांच  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 के०  पी०  :  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  आनी  है  ।

 न्यायालयों में  दानापुर  छावनी  बो  से  सम्बन्धित लम्बित  पड़े

 मामलों  का  निपटान

 9848.  को  जमीलुरंहमान :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कानपुर  छावनी  बोर्ड  से  सम्बन्धित  आजकल  कितने  मामले  उच्चतम

 पटना  उच्च  जिला  न्यायालय  और  दानापुर  उप-संभागीय  न्यायालय  में  लम्बित

 पड़े

 दानापुर  छावनी  बोर्ड  के  वकीलों  की  फीस  अधिकारियों  को  यात्रा  भत्ते  और  दैनिक

 भत्ते  देने  तथा  स्टाम्प पेपर  खरीदने
 पर  अब  तक  क्विनी  धनराशि  खच  की  जा  चुकी  और

 दानापुर  छावनी  बोर्ड के  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्रवाई  की  जा  रही

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०पी ०  :  दानापुर  छावनी  बोर्ड  के  जो  मामले

 उच्चतम  उच्च  जिला  न्यायालय  और  उप-सम्भागीय  न्यायालय  में  विचाराधीन

 हैं  उनकी  कूल  संख्या  इस  प्रकार  है

 उच्चतम  नई  दिल्‍ली

 उच्च  पटना

 एस०  डी०  ओ  ०
 दानापुर

 104 एस०  डी०  Fo  दानापुर

 मुंसिफ  दानापुर  10

 जिला  पटना  21

 जिला  पटना
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 1983-84  के  वकीलों  की
 फीस

 स्टाम्प  पेपर  खरी  दन  तथा  अधिकारियों

 को  भत्ते और  दैनिक  भत्ते  देने  पर  21,717.74  रु०  की  धनराशि  खर्च  हुई ।

 विभिन्‍न  न्यायालयों में  विचाराधीन  मामलों  को  सम्बन्धित  काउंसलों

 और  छावनी  बो  द्वारा  देखा  जा  रहा है  और  उनकी  सूक्ष्म  रूप  से  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 दानापुर  छावनी  में  रहने  बाले  लोगों  के  पास  करों  की  बकाया  धनराशि

 9849.  श्री  शमिनुद्दीन :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दानापुर  छावनी  में  रहने  वाले  लोगों  के  पास  1984  तक  करों  की  बकाया  राशि

 कितनी  और

 इन  करों  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  छावनी  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  क्या  कारवाई

 की  गई  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  के०  पी०  31-3-1984  की  स्थिति  के

 अनुसार  2,6  2,627  रु०  |

 राशि  की  बसूली के  पटना के  कलेक्टर  के  माध्यम से  छावनी

 कार्यवाहक  अधिकारी  द्वारा  छावनी  1924  की  व्यवस्थाओं  के  की

 गई

 बिहार में  रक्षा  उत्पादन एकक  स्थापित  करना

 9850.  श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  काफी  समय  से  यह  मांग  कर  रही  है  कि  भारत  सरकार  को  बिहार

 राज्य  में  रक्षा  उत्पादन  एकक  स्थापति  करने

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  उक्त  मांग के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  Ho  पी०  :  से  बिहार  सरकार
 ने

 अनुरोध  किया  था  उनके  राज्य  में  रक्षा  उत्पादन  एकक  स्थापित  किए  जाएं  सरकार  को

 सूचित  किया  गया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  नए  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  समय  उनके  अनुरोधों  को  भी

 ध्यान में  रखा  जाएगा |

 विदेशों  से  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुएं

 9851.  श्री  एन०  ई०  हो  या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1983 से  1984  की  अवधि में  विदेशो ंसे  और
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 गैर-सरकारी  जहाजरानी  कम्पनियों  के  जरिए  कुल  कितने  रुपए  मूल्य  का  माल  आयात  गया

 और  किन-किन  वस्तुओं  का  आयात  किया

 क्या  वे  आयातित  वस्तुएं  देश  में  ही  पदा  नहीं  की
 जा  सकती  और

 उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  और  पते  क्या  हैं  जिनके  जरिए  विदेशी  माल  आयात

 किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से

 उपलब्ध  अद्यतन  अंतिम  आंकड़ों  के  आधार  पर  1983  से  1984  की

 अवधि  के  दौरान  भारत  में  आयातित माल  का  मूल्य  15,799  करोड़  रुपए  बैठता  है

 भारत  के  विदेश  व्यापार  के  आंकड़े  वस्तुओं  के  आयात/निर्यात  उद्भव/गणतव्य  देशों के

 अनुसार  उनके  विवरण  के  आधार  पर  संकलित  किए  जाते हैं
 ।  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  नौवहन

 कम्पनियों  द्वारा  वस्तु वार  आयात/निर्यात  के  प्रथम  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारत  के  प्रमुख  आयातों  में  औद्योगिक  कच्चा  मध्यवर्ती  पदार्थ  माल

 are  साथ  ही  कतिपय  आवश्यक  उपभोक्ता  मदें  शामिल  हैं  ताकि  घरेलू  उपलब्धता  तथा  अर्थ-व्यवस्था

 की  आवश्यकताओं के  अन्तराल  को  पूरा  किया  जा  सके
 |

 कपड़ा  उद्योग के  सहकारों  क्षत्र के  लिए  विश्व  बेक  द्वारा  स्वीकृत  ऋण

 0852.  श्री  बनवारी लाल  क्या  वित्त  मंत्रो यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  कपड़ा  उद्योग  के  सहकारी  क्षेत्र
 के  लिए  भारी  करण  स्वीकृत  किया

 और

 क्या  सरकार  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  धनराशि  से  स्वदेशी  मशीनें  खरीदने  की  अनुमति

 देने के  बारे में  विचार  कर  रही है  अथवा  सहकारी क्षेत्र  को  इस  बात  की  अनुमति देने  की  कोई

 सम्भावना  है  कि  वह  विद्यमान  स्वदेशी  क्षमता  के  बावजूद  कपड़ा  मशीनों  का  आयात  करें  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  नहीं  ।  बैंक  ने  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 की  तीसरी  परियोजना  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  सूचित  किया
 कि

 वह  4396 लाख  अमेरिकी

 डालर  की  कुल  परियोजना  लागत  जिसमें  शुल्क  और  कर  शामिल  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 संघ  के  एक  ऋण  के  अन्तर्गत  इस  समय  2200  लाख  अमेरिकी  डालर  के  बराबर  का  वित्तपोषण

 करने  योजना  बना  रहा  एकीकृत  कपास  तथा  बीज  प्रसंस्करण  एककों  की  स्थापना  इस

 परियोजना  का  ही  एक  उपघटक  है  ।

 यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास
 संघ

 के  साथ  बात॑चीत  सफल  गई  परियोजना

 क्रियान्वयन  अभिकरणों  को  (424 fauna  बंक बक  के  मार्ग-निर्देशों  का  पालन  करना  होगा  जिनके  अंतगर्त  घरेलू
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 में  15  प्रतिशत  की  कीमत  सम्बन्धी  तरजीह  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं  को

 प्रतियोगी  बोली  की  व्यवस्था  है  ।

 इंडियन  ओवरसीज  बिहार  में  निर्यात  ऋण  के  लिए

 लम्बित  पड़े  आवेदन

 9853.  Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्रो  बिहार  में  ओवरसीज  बैक  की  शाखाएं

 खोलने  के  लिए  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  पड़े  आवेदन  के  बारे  में  16  1983  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3963  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  पैकिंग  ऋण  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  आवेदन  अभी  भी  लम्बित  पड़े  हैं  जबकि

 इस
 बीच  काफी  समय  बीत  चुका  और

 '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
 हैं  और  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 है  जिससे  कि  बैंक  की  मंथर  गति  से  की  जाने  वाली  कारवाई  का  निर्यातकों  पर  और  आगे  प्रभाव  न  पड़

 सके ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  और  अपेक्षित  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  और  नियमों  के  अधीन  aga  और  यथाउपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 संयुक्त  सायफर  ब्यूरो  विंग  में  काम  करने  वाले  तकनीकी

 सहायकों की  वेतन  वृद्धि  (aa

 9854.  श्री  आर०  एन०  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  संयुक्त  सायफर  ब्यूरो  विंग  में  काम  कहने  वाले  तकनीकी  सहायकों

 के  लिए  तृतीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  प्राधिकारियों  द्वारा  लागू  नहीं  किया  गया है  जिसके

 कारण  उन्हें  आवर्ती  वित्तीय  हानि  हो  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  करण

 कया  यह  भी
 सच

 कि  1982  में  कुछ  तकनीकी  सहायकों  ने  तृतीय  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन
 और

 दिनांक  4-5-1976  के  एस०  आर०  ओ०  28  के

 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  तीन  अग्रिम  वेतन  वृद्धियां  देने  और  एक  वर्ष  की  निरन्तर  सेवा  पर  एक  सामान्य

 वेतनवृद्धि
 देने  के  सम्बन्ध  में  अपना  पक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  तकनीकी  सहायकों  को  यह  वेतन  वृद्धियां  कब  तक  दे  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्री  आर०  :  जी  नहीं  ।  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जा

 चुका
 है

 |
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 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जी  at!

 अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सेंट्रल  बंक  आफ  इण्डिया  की  खेड़ा  बोहरा  दाखा  द्वारा  ऋण  दिया  जाना

 9855.  को  हरिकेश  बहादुर
 :

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 शाहजहांपुर  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थित  सैंट्रल  बेक  आफ  इण्डिया  की  खेड़ा  वजहेड़ा  गांव  खेड़ा

 विजेता  में  जहां  प्रत्येक  बुधवार  को  पशु-बाजार  लगाया  जाता  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 और  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बैलों  और  भैसों  की  खरीद  के  लिए  किन  कारणों  से

 धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  करती  और  उक्त  शाखा  दुरस्थ  बाजारों  से  उनकी  खरीद  क्यों  करती

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 उपलब्ध  और  अनुज  य  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 का  निर्यात

 9856.  at  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खली  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  खली  का  निर्यात

 और  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  ख़ली  के  निर्यात  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  1984-85  के  दौरान  खली  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी

 ait

 वित्तीय  se  1981-82,  1982-83  तथा  1983-84 के  दौरान  मूंगफली

 बिनौला  निस्सारण  तथा  सोयाबीन  निस्सारण  के  निर्यात  की
 मात्रा

 और  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :..
 बणा

 वर्ष  मात्रा  (000
 मे०  मुल्य  oe) '

 1981-82  1,588  169.09

 1982-83  128.61

 1,177  161.75 1983-84
 (tal)
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 क  आधिक _  तथा का

 कुलाल

 न

 समुदा  के
 आयातक  देशों  में  और  अधिक  |  ह  विदाई  भारत से

 ||
 मूंगफली  f

 निस् सा रणों  का  निर्यात  कम  हो
 लि

 निस्सार  ी  में  एफलाटाक्सीन  स्तर  कम  करने  के  लिए  तकनीक  विकसित  करने  लिए  भरसक

 प्रयास  वि  या  रहा  निर्यात  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  क  लए  ै  |
 ra  किए जा

 रहे  हैं

 क

 ....  भारतीय  स्टेट  कलकत्ता  द्वारा  निर्यात  करने
 वालों  फर्मो  को  ऋण दि .

 857.  अहमद  :  क्या  वित्त  मंत्री  |  1088  के  wareitad  oat

 fo  1149

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 )  क्या  उन  मामलों पर  जिन्हें  TH  द्वारा  Tee
 ्

 रित  किए  जाने का
 yg

 रि  |  उन  पार्टियों के  विगत  में  शानदार  .  निर्यात  निष्पादन  थ
 ए

 अब  पुनर्विचार

 थ  है  और  उनकी  पुनरीक्षा  की  गई  है  और  बंक  ने  उनके  निर्यात  ऋण

 लिऐ
 से  बहाल

 करने के  f  विस्तृत  प्रस्ताव  मांगे  हैं

 कया  उन  पार्टियों/घटकों  ने
 भारतीय

 स्टेट  बे  का प्रत्युत्तर  दिया

 पस  अदायगी  कार्यक्रम  और  निर्यात  1१1  नाव  नाम  Dl  वाले  प्रस्ताव

 भेज

 थी
 यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा

 ह

 ति  व्यापार  को  बढ़ाने  की  सरकार  की

 ६

 नीति  के
 अनु अनुसार  उन्हें  निपटाने  के  लिए  क्या  कार्यवाई

 कीਂ  जर

 उनमें  से  कितनों को  तरा  शिष्य

 अन्तर्गत
 मान्य  1  प्रदान  की  गई  है

 ?
 ब

 ७  अ

 क

 faa  संप्रदाय  सें  उप-संघी  दनादन  पुजारी
 )

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की

 जा
 रही

 है  और
 यमों  के  अधीन  अनुमेय  और  यथा उपल

 q
 ना  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 विक

 —  होने  वाले  और  सेवा-निवृत्त  कर्मचारियों को  भविष्य  Fa fer  a

 काया  tifa  का  दर  से  ~

 (%)

 श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  faa  मंत्रो  बताने  की  कृप
 ह

 क्या
 महाराष्ट्र

 ने  कुछ  समय
 पहले

 यह
 वायदा  किया था  कि  राज्य

 आ-निवृत  होने  वाले
 अथवा

 ee  क  a  | ae
 थवा  सेवा-निवृत्त

 कर्मचारियों  को
 भविष्य  निधि

 की  बकाया  राशि
 नि  करतें  पर  ते  र ब्याज देने  के  प्रशन

 पर  विचार  किया
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 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  )  और  राज्य  सरकार के

 जिनकी  संख्या  5575  के  सभी  मामलों  की
 महाराष्ट्र  द्वारा  समीक्षा

 की  गई  है  है  और  अतिरिक्त  ब्याज  (6  मास  की  अवधि  से  ऊपर  एक  वर्ष  जहां  यह  स्वीकार्य

 की  aga  त  दे  दी  गई  ।  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियो ंके  भविष्य  निधि  खाते  विभागीय  आधार  पर

 रखे  जाते  महालेखाकार  द्वारा  नहीं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  अतिथि-सत्कार  तथा

 विज्ञापन पर  खरच  को  गई  राशि

 9859.  श्री  अर्जुन  सेठो  :
 पर्यटन  और  नागर  विमानन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तथा  विदेशों  में

 अतिथि-सत्कार  तथा  विज्ञापन  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है

 इस  अवधि  में  कितना  परिचालन  राजस्व  प्राप्त  हुआ  और

 निर्धारित  की  गई  धनराशि  के  स्वरूप  तथा  नीतियों  सम्बन्धी  कार्य  करने  वाले  afer-

 कारियों  पर  विशेश  रूप  से  विदेशों  में  विज्ञापन  के  सम्बन्ध  में  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  तथा  पद्धति  कया  है
 ?

 पर्यटन  और
 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद आलम  :  (  और

 सुचना  विवरण  में
 दी

 गई  है
 ।

 विदेशों में  विज्ञापन पर  होने  वाले  खर्चे की  पूरी  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की

 विदेशी  मुद्रा  आय  में  से  निगम को  उपलब्ध  इन्सेंटिव
 कोटे

 में  से  की
 जाती  है  ।  यह  कोटा  सरकार

 द्वारा  नियन्त्रित  होता  है  और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  प्रत्येक  विज्ञापन  सरकार  की

 अनुमति से
 रिलीज  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  बिक्री  बढ़ाने  और  मनोरंजन

 पर  किए  गए  ्  को  aria  वाला  विवरण

 रुपयों

 1981-82  1982-83  1983-84

 ee  ee  te

 1  प्रचार  और  बिक्री

 बढ़ाने पर  किया  गया  खां
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 1981  1982  1983-84

 अनन्तिम

 71.64  72.87  60.58 भारतीय  मुद्रा में

 विदेशी  मुद्रा  में  9.64  15.03  9.00

 गायक  ह ———  लकन

 81.28  87.90  69.58
 ह

 2.  मनोरंजन
 390 3.37  3.25  3.40

 3.  att  fer  रिन्यू
 3667.29  4767.04  5075.57

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यापारिक  धराने

 9860.  श्री  नवीन  रावणी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उत  व्यापारिक घरानों  के  नाम  क्या  हैं  जो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करते रहे

 उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 गई

 क्या  यह  सच  है
 कि

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम

 का  उल्लंघन करने  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  व्यापारिक  घरानों  के
 विरुद्ध  अभी

 भी  कुछ  मामले  लम्बित

 यदि  तो
 ऐसी  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैं  और  ये  मामले  कितनी  अवधि  से  लम्बित

 हैं  और  उसके  क्या  कारण  और

 उनको  शीघ्र  निपटाने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  से  1981 से  1983  तक  गत  तीन वर्षों के

 दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  मुद्रा  विनियमन  ने  जांच-पड़ताल  के  लिए  15071

 मामले  दर्ज  किए  थे  जिनमें  व्यक्तियों  के  खिलाफ  दर्ज  किए  गए  मामले  शामिल  हैं  ।  उसी  अवधि

 के  दौरान  विभागीय  न्यायनिर्णयन की  कार्यवाही  प्रारम्भ  करने  के  लिए  7965  मामलों में  कारण

 बताओ  नोटिस  भी  जारी  किए  गए  थे  जिसमें  व्यष्टियों  के  मामले  भी  शामिल  हैं  ।

 1-1-1984  की  स्थिति  के  उन  मामलों  की  जिनमें  जांच-पड़ताल करनी

 बाकी है  तथा  उन  मामलों  की  जिनमें  न्यायनिर्णयन  करना  के  खिलाफ  मामलों

 7335  और  430  थी

 केवल  व्यापारिक गृहों  के  खिलाफ  मामलों  की  अलग से  सूची  नहीं  रखी  जाती  फिर

 यदि  माननीय सदस्य  किसी  विशिष्ट  मामले  का  उल्लेख  करें  तो  उसके  बारे  में  सु  एकत्र  करके

 प्रस्तुत की  जा  सकती  है  ।

 Pr
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 नसर  5  ——$——  आबटा

 कोरापुट जिले  में  काफी  बागान

 9861.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  वाणिज्य मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय को  यह  पता है
 कि  उड़ीसा

 के  कोरापुट  जिले में  जलवायु  काफी

 बागानों के  लिए  अनुकूल है

 )  यदि  तो  काफी  बोर्ड  द्वारा  काफी  विकास  कार्यक्रम  के  एक  अंश  के  रूप  में  इस  जिले

 में  बडे  पमाने पर पर  काफी  बागान  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए  हैं

 उनके  मंत्रालय  को  कोरापुट  जिले  में  चाय  ile सने  atid  न स  ad  ऊ  बारे में  उड़ीसा

 सरकार से  कई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुएं  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  विकासीय  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :

 से  बोर्ड  इस  क्षेत्र  में  काफी  की  खेती  को  प्रोत्साहित  करने के  लिए  विकास

 प्रशिक्षण  सुविधाएं  तथा  विस्तार  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  है  ।  बोर्ड  ने  कोरापुट  में  काफी

 प्रदर्शन  फार्म  में  विद्यमान  काफी  को  भी  रखा  है  ।  इस  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  से  मंत्रालय  द्वारा  कोई

 पूरक  प्रस्ताव प्राप्त  नहीं  किया  गया  |

 शेयरों  के  गेर-कानूनी  व्यापार  का  पता  लगाने  हेतु

 आय  कर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सवाल

 9862.  श्री  के०  रामर्मात  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  कराधान  अधिकारियों  द्वारा  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  के  आय  कर

 अधिनियम  में  शामिल  किए  जाने  के  समय  से  अब  तक  इस  धारा  के  अन्तर्गत  कभी  कोई  सर्वेक्षण

 किए  गए  और  यदि  तो  विशेष  रूप  से  शेयरों  के  गैर-कानूनी  व्यापार  तथा  शेयर  बाजार  में

 eta  धन  निवेश  का  पता  लगाने  हेतु  इन  सर्वेक्षण  कार्यों  का  ब्यौरा  कया  और

 क्या  गैर-कानूनी  गतिविधियों  में  लगे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  दाण्डिक  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  )
 :  और  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  जिसे  सदन-पटल पर  रख  दिया  जाएगा  |

 50



 लिखित  उत्तर 14  1906  (  )

 a  ुल्‍इुल्‍ए  एए  ए  ए  एए  िटिएएएििििएएएएिएएए१ा  बणा

 कपड़े से  बने  माल  का  निर्यात

 9863  tt  चिन्तामणि  जना

 att  नवीन  रावणी :  क्या  वाणिज्य  म पत्री  oz  बत
 द  ह  |  AG  दि  द  ने  कृपा  करेंगे  कि

 कपड़े  की  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  होता  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितने  मूल्य  के  माल  का  निर्यात  किया

 क्या  सच  है  कि  निर्धारित  लक्ष्य से
 कम  निर्यात  हुआ  और.-यदिਂ  तो

 उसका  ब्यौरा  बया  है  और  कपड़े  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि
 क्या  कदम

 उठाए
 गए  हैं

 और

 वर्ष  1994-85  के  लिए  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 तथा  भारत  विभिन्‍न  किस्मों  के
 वस्त्र  उत्पाद  निर्यात  करता है  तयार  वस्त्र

 तथा  विभिन्‍न  रेशो ंके  सिलेसिलाए  परिधान  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  81-82  तथा  82-83

 एवं  83-84  से  से  दौरान  किए  गए  fata  के  आंकड़े  दर्शाए  गए  हैं  ।

 रूप  से  मोटे  तौर  पर  सभी  वस्त्र  उत्पादों के  वास्तविक  निर्यातों  में  ..  उत्तरोत्तर

 वृद्धि  हुई है
 ।  विशेष  मदों  के  निर्यातों  का  अनियमित  रुख  रहा  है  ।  वस्त्र  मदों  के  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  निम्नोक्त  मुख्य  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  वस्त्र  मदों  की  बहुत-सी  श्र  जियों
 के  लिए  1  84  से  नकद  मुआवजा  सहायता

 की  दरें  संशोधित  करके  बढ़ायी  गई  (2)  निर्यातकों  को  उनकी  उत्पादन  क्षमता  का  आधुनिकीकरण

 करने  के  लिए  वस्त्र  मशीन  विनिर्माताओं  के  जहां  कहीं  आवश्यक  विदेशी  की  सहायता  से

 आधनिकीकरण  की  अनुमति  जाती  है  ।  अधिक  चौड़ाई  वाले  शटल  करघों  तथा  मोटर

 कताई  मशीनों  की  रियायती  आयात  शुल्क  फर  उसे  निर्यात  दायित्व  के  सम्बद्ध  अनुमति

 दे  दी  जाती  (3)  परिधान  निर्यातकों  के  लिए  अवश्यक  मशीनों  कों  ato  जी०  एल०  के  अन्तर्गत

 रखा  गया  इनमें  से  बहुत-सी  मशीनों  का  रियायती  शुल्क  भुगतान  आयात  किया  जा

 सकता  (4)  aratafase  साधनों  के  आयात  के लिए
 आर०  Fo  पी०  लाइसेंसों  के  अन्तगंत

 की  अनुमान  है  ।  निर्यात  उत्पादन  सम्बन्धी  अग्रिम  लाइसेंस सिंग  योजना  के  अन्तर्गत  अनिवार्य

 निविष्ट  साधनों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  (5)  सरकार  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों

 को  प्रायोजित  करती  रही  निरस्त्रीकरण  करती  रही  है  जैसे  कि  बाजार  क्रेता-विक्स  ता  बैठकें

 उत्पादक  तथा  क्षेत्रों  की  से  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  तथा  उसका  विविधीकरण  करने  के

 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मेला/प्रदर्शिनयों  में  भाग  (6)  प्रतिबन्धित  का  पुरी  तरह  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  तथा  इंकाई  मुल्य  प्राप्ति  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  .  निर्यात  हकदार  वितरण  नीति  का
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 उदार  ढंग  से  तैयार  करती  है  एवं  कार्यान्वयन  (7)  निर्यात हेतु  परिधानों  का  निरीक्षण  के

 लिए  कार्यविधि  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  की  दृष्टि  से  निरीक्षण  की  सरलीकृत  प्रणाली  आरम्भ

 की  गई  है  ।

 1984-85  के  लिए  लक्ष्य  पूरे  1983-84  के  दौरान हुए
 निर्यातों  के  सम्बन्ध

 में

 जानकारी  प्राप्त  होने  के  बाद  तैयार  किए  जाएंगे
 |

 विवरण

 1981-82,  1982-83
 तथा  1983-84

 )
 के  दौरान

 वस्त्र  निर्यात
 aia  वाला  विवरण

 wo

 मद  1981-82  1982-83  1983-84

 )

 सती  व

 तयार प्त  हार  ava
 ore awa  तथा  अन्य  A05.48*  457.46  432.45

 सूती  धागा

 सिलसिलाए  परिधान  669.81  629.25  631.68

 मानव  नियमित  वस्त्र  40.31  57.59  53.55

 6  ऊन  तथा  ऊनी  वस्त्र  112.10  98.61  53.17

 रेशम  59.73  82.83  97.52

 (1)  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  (2)  वस्तु  बोर्ड

 *हथकरघा  सहित  |

 इण्डियन  ओवरसीज  बेक  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जांच

 9864.  श्री  डी०  एम०  ्र  गौडा  कया  fea  मंत्री  इण्डियन  ओवरसीज  मद्रास  में

 पदोन्नति के  बारे  में  9  1983  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  2808 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन  सभी  कर्मचारियों  के  जिन्हें  आरोप  पत्र  दिए  गए  विभागीय  जांच

 पूरी हो

 क्या  कलकत्ता  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  विभागाध्यक्ष  के  विरुद्ध  मुख्यतः  कर्मचारियों
 bas

 का  दल  बनाने  और  उन्हें  भड़काने  तथा  कर्मचारियों  आदि  के  कुछ  वर्ग  द्वारा  बंक  के  अन्दर
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 बैंक  के  भीतर  ही  फूट

 डालने
 की  Wiati4qraa वना  a4  के क  बारे  में  और  fons ETA  प्राप्त  हुई

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  और  बैंक  के  समुचित  विकास  के  लिए  और

 वहां एक  उपयुक्त  व्यक्ति  तैनात  करने के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 रही  है  जो  वहां  कोई

 अस मान्यता  पैदा  किए  बिना  विभागाध्यक्ष  के  रूप  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  कार्यों  को  कुशलतापूर्वक

 चला  सके  और  उन  सभी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है  जिन्हें

 शीट दी  गई  ?

 विस  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दनादन  :  से  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक

 ने  सुचित  किया है  कि  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जिन्हें  चार्ज-शीट  किया  गया  विभागीय

 जांच  अभी  बाकी  arise  किए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  को  जाने  वाली  कारंवाई

 विभागीय  जांच  के  निष्कर्षों  पर  निर्भर  करेंगी  ।  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 उसे  कलकत्ता  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  प्रधान  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 निर्वात  और  आयात  बेक  को  शाखाएं

 9865.  श्री  अमर  सिंह  राठवा :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकर  ने  देश  में  एक  निर्यात  और  आयात  बंक  की  स्थापना  की है  यदि  तो

 इसकी  शाखाओं  की  संख्या  कितनी  है  और  ये  देश  में  कहां  स्थित

 बैंक  के  मुख्य  कार्य  कया

 इसे  कितनी  सफलता  मिली

 आयातकों  और  निर्यातकों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 (=)  कया  इस  बेक  की  देश  में  और  विदेशों  में  और  शाखाएं  खोलने  का  विचार  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  दनादन  :  भारतीय  निर्यात-आयात  बेक

 की  स्थापना  भारतीय  निर्यात-आयात  बैंक  अधिनियम  1981  के  अधीन  1

 1982 को  की  गई  थी  ।  एक्जिम  बैंक  का  प्रधान  कार्यालय  बम्बई  में  है  और  इस  समय  बैंक  के  नई

 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में  दो  प्रतिनिधि  कार्यालय  हैं  ।

 एक्जिम  बैंक  की  स्थापना  देश  के  बिदेशी  व्यापार  को  सुविधाजनक  उसका

 सम्बन्धी  करने  तथा  उसका  करने  तथा  वस्तुओं  एवं  सेवाओं  के  निर्यात  और  आयात  का

 वित्त-पोषण  करने  वाले  संस्थानों  के  कार्यों  का  समन्वय  करने  के  लिए  एक  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  के  रूप

 में  कार्य  करने  के  लिए  की
 बल  लये  गई  थी  ।
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 जैसाकि  बैंक  के  ऋण  देने  के  परिचालनों  से  पता  चलता  एक्जिम  बैक  के  कार्यों  के

 परिणाम  काफी  सन्तोषजनक  रहे  हैं  ।  पिछले  वर्ष  1982)  में  एक्जिम  बैंक  की  समग्र

 वित्त-पोषण  गतिविधियों  की  वर्ष  1983  की  गतिविधियों  के  साथ  तुलना  करने  पर  यह  पता  चलता है

 कि  198:  में  विधिक  सहायता  की  कुल  विकृतियों  और  उपयोग  में

 22  प्रतिशत  और  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  रिकार्ड  की  गई  है  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  निर्यातकों

 को  वित्तीय  सहायता  की  प्रत्यक्ष  स्वीकृति  में  41  प्रतिशत  की  वृद्धि  है  ।

 एक्जिम  बैंक  के  ऋण  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  फिलहाल  भारतीय  निर्यात  के  संविधान  की

 ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा है  |  एक्जिम  बैंक  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  निधिक  और  उससे  भिन्न

 सहायता  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  सहायता  के  ऋण  कार्यक्रमों  में  निर्यातकों  की  प्रत्यक्ष  वित्तीय

 विदेशी  वित्त  प्रौद्योगिकी  ।  निर्यात  के  लिए  वित्त  पोषण  और  परामशंदातश्री

 लादान  पूर्व  विदेशी  क्रेता  विभिन्‍न  निर्यात  ऋण  का  निर्यात

 हुंडियों  का  पुनर्भाजन  और  विदेशों  में  tat  को  ऋण  देने  की  सुविधा  प्रदान  करना  शामिल  है  ।

 एक्जिम  बैंक  भारतीय  निर्यातकों/संविंदाकारों  की  ओर  से  विदेशी  निर्यातकों  और  बैंकों  के

 पक्ष  में  विदेशी  मुद्राओं  में  गारंटियाँ  के  निर्गम  में  भारतीय  वाणिज्यिक  बैंकों  के  साथ  भाग  लेता  है  ।  ये

 गारंटियां  बोली  अग्रिम  अदायगियों  और  निष्पादन  प्रतिदारण  धनराशि

 गारंटियों  और  विदेशों  में  धन  जुटाने  की  गा  घंटियों  के  रूप  में  होती  हैं  |

 फिलहाल  एक्जिम  बेक  का  मद्रास  में  एक  प्रतिनिधि  कार्यालय तथा  भारत  से  बाहर

 मनीला  aifaaatat  और  वाशिंगटन  में  3  प्रतिनिधि  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उड़ीसा  में  पंजाब  नेशनल  बेक
 को

 नई  शाखाएं खोलना

 9866.  श्री  के०  प्रधानी :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  नेशनल  बंक  एम्पलाईज  युनियनਂ  ने  बैक  प्रबंधकों  पर

 यह  आरोप  लगाया  है  कि  वे  बेक  के  विस्तार  और  विकास  कार्यक्रम  में  उड़ीसा  की  उपेक्षा  कर

 रहे

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  दुरुस्त  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  कदम  उठाने

 का  विचार  किया  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  में  पंजाब  नेशनल  बैक  की  खोले  जाने  वाली  नई  शाखाओं

 का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  जनाब
 :

 पंजाब  नल  बैंक  ने  सूचित  किया

 ह ैकि  आल  उड़ीसा  पंजाब  नेशनल  बैंक  इम्पलाईज  न  बैंक  का  उड़ीसा के  लिए  भुवनेश्वर  में

 अलग  से  एक  आंच  लिक
 कार्यालय  खोलने  के  साथ  राज्य  में  अधिक  शाखाएं  खोलने  की  मांग  कर

 रही है  ।
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 और  भारतीय  fora  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  उड़ीसा

 की  शाखाओं  की  संख्या  सीमित  है  और  बैक  राज्य  के  किसी  भी  जिले  का  अग्रणी  बैक  नहीं  है  ।

 उड़ीसा के  1:  जिलों में  से  12  जिले  क्षेत्रीय  ग्रामीण बैकों  के  ata  आते  हैं  ।  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुसार  राज्य  सरकार  द्वारा  पता  लगाए  गए  बैंक  रहित  केन्द्रों

 में  बैंक  शाखा  खोलने  के  आबंटन  के  मामले  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  पता  गए  केन्द्रों  के  अतिरिक्त  केन्द्रों  के  आबंटन  पर  विचार  करते  समय

 इन  बैंकों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जिनका  राज्य  में  उचित  प्रतिनिधित्व  हो  ।  तदनुसार  पंजाब

 नेशनल  बैंक  को  राज्य
 ने  किसी

 केन्द्र
 में

 1982  से  1935  तक  की  शाखा  लाइसेंसिंग

 नीति  के  अन्तर्गत  शाखा  खोलने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  साथ  ही  पंजाब  नेशनल  बैंक  का

 भुवनेश्वर  में  आंचलिक  कार्यालय  खोलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतोय  स्टेट  बैंक  द्वारा  निर्यात  गृहों  को  वित्तीय  सहायता  देना

 9367.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक
 :

 क्या  वित्त  मंत्री
 भारतीय  स्टेट  बैक  द्वारा  निर्यात  गृहों को

 वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे में  16  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4147 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारतीय  स्टेट  कलकत्ता  के  आह्वान  पर  सम्बन्धित  निर्यातकों  ने  अपने  निर्यात
 टपस  लीन  ws  fa, ऋण  लेखाओं  को  चालू  करने  के  लिए  व्यापक  प्रस्ताव  1  aw  पान  भेज  दिए  ताकि  वे  निर्वात

 व्यापार  बढ़ा

 क्या  इसमें  ब्याज  का  विलम्ब  कुल  संचित  ऋण  का  और  आगे  निर्यात

 ऋण  आदि  शामिल  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  लक्ष्य  क्या  हैं  तथा
 बिना  और  विलम्ब  किए  लेखाओं  को

 चालू  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  जा  रही है  ताकि  थे  निर्यातक  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  अजित

 कर  सकें  तथा  उन्हें  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  किए  बिना  लगातार  बे  क  के  ऋणों  का
 पुनर्भुगतान  करने

 का  अवसर  प्राप्त  हो  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  जनार्दन  :  से  अपेक्षित  सुचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  नियमों  के  अधीन  अनुमेय  और  यथाउपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 भारत  और
 हंगरी  के  बीच  व्यापार  में  वृद्ध

 9868.  श्रीमती  जयन्ती
 पटनायक

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FAT  सरकार  का  वर्ष
 1984-85  के  दौरान  हंगरी  के  साथ  सहयोग  क्षेत्रों  में  वृद्धि  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 55
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 यदि  तो  हंगरी  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किन-किन  क्षेत्रों

 का  पता  लगाया  गया  और

 (7)  इस  सम्बन्ध
 में

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  सरकार  के  कार्यक्रम का  ब्यौरा  कया  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  से

 व्यापार  में  के  साथ  बढ़ोत्तरी  तथा  नए  क्षेत्रों  में  विविधीकरण  के  दोहरे  उद्देश्य  के  साथ

 हंगरी  के  साथ  भारत  का  व्यापार  तथा  आधिक  सहयोग  बढ़ाने  के  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  र  >  >  | ek

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संयुक्त  स्थाई  कार्यकारी  संयुक्त  व्यवसाय  परिषद

 आदि  की  समय-समय  पर  बैठकें  होती  हैं  और  इन  बैठकों  में  लिए  गए  निर्णयों  पर  कार्रवाई  की  जाती

 व्यापार  सम्बन्धी  स्थाई  कार्यकारी  दल  की  बैठक  1984  में  होनी  है  !

 समुद्री  उत्पादों के  निर्यातकों  को  वित्तीय  सहायता  का  प्रावधान

 9869.  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  गुफरान  आजम :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  समुद्री  उत्पादों

 के
 निर्यात  को  बढ़ाने  के

 बारे में  16  1983  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3961  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यहं  बताने की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात
 विकास  प्राधिकरण  को  कलकत्ता

 के
 झींगा  मछली/समुद्री

 उत्पादों  के  निर्यातकों  से  भारतीय  स्टेट  बेक  से  निर्यात  पैकिंग  ऋण  सहायता  उपलब्ध  न  होने  और

 निर्यात  कारोबार  बढ़ाने  में  उन्हें  पेश  की  जा  रही  बैंकिंग  सम्बन्धी  अन्य  कठिनाइयों के  बारे  में  कई

 अभ्यावेदना/शिकाय तें  प्राप्त  हुई

 यदि  नहि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं
 तथा  उन्हें  उचित  वित्तीय  सहायता  सुलभ  कराने

 हेतु  इन  अभ्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तथा  उन  आवेदकों  के  नाम  और  उनके  पिछले

 कार्य-निष्पादन  का  ब्यौरा  कया

 बम्बई  और  कोचीन  अथवा  दक्षिण  भारत  में  झींगा  के  निर्यातकों
 के

 नाम  क्या

 हैं  तथा  प्रत्येक  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया  और  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 पूर्वी  क्षेत्र
 के इन  सभी  निर्यातकों  को  समुचित  सहायता  देने  हेतु  समुद्री  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कया  अग्रेतर  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार
 रंजन

 :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 a

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  की  सहायता  अनुदान

 9870.  को  सुरज  भान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण इसके  शुरू  होने के  वर्षों

 से  अब  तक  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  और

 प्रत्येक  वर्ष  वास्तव  में  कुल  कितनी  धनराशि  का  कारोबार  किया  गया
 ?

 बाशी  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री निहार  रंजन  :  (*)

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  उसके  आरम्भ  होने  से  लेकर  वह  1983-84  तक  वाणिज्य

 मंत्रालय  द्वारा  अदा  की  गई  सहायता  अनुदान  की  राशियां  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 e
 वर्ष  राशि  रु०

 1977-78  384.97

 1978-79  432.14

 1979-80  334.63

 1980-81  422.88

 1981-82  698.72

 1982-83  870.38

 1983-84  876.68

 एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 1977-78  से  1983-84  तक  प्रगति  मैदान में  आयोजित  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 मेलों /  राष्ट्रीय  मेलों/वस्तु  मेलों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  किए  गए  कारोबार  की  राशि  को  दर्शनी  वाला

 विवरण ।

 वर्ष  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  राष्ट्रीय/वस्तु  मेलों के  दौरान  किए

 के  दौरान  किए  गए  कारोबार  गए  कारोबार की  राशि

 की  राशि

 1  2  3

 1977-78  मेला  आयोजित  नहीं  किया  गया  कुछ  नहीं
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 1  2  3

 1978-79  कुछ  नहीं

 1979-80  2,970  मिलियन  रु०  कूछ  नहीं

 1980-81  मेला  आयोजित  नहीं  किया  गया  264.83  लाख  रु०

 1981-82  5,000  मिलियन रु०  207.05  लाख  रु०

 1982-83  18,000  मिलियन  रु०  178.00  लाख  रु०

 1983-84  11,000  मिलियन  रु०  6  02  लाख  रु०

 1977-78 से  1983-84  के  दौरान  विदेशो ंमें  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/भारतीय

 प्रदर्शन  नियों  कृत  वस्तु  मेलों  में  भारत  द्वारा  भाग  लिए  जाने  के  दौरान  प्रतिवर्ष  किए

 कारोबार  की  वाला  विवरण  |

 रु०

 बेची  गई  प्रदर्शित  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 कारोबार वस्तुएं

 37.32  1,588.04 1977-78

 61.39  2,168.58 1978-79

 1979-80  50.81  1,750.37

 1980-81  131.98  2,693.95

 1981-82  56.01  1,233.85

 1982-83  120.26  9,050.41

 130.99  5,911.59

 1983-84

 राष्ट्रीय कत बैंकों  द्वारा  किसानों को  दिए  गए  ऋण

 9871:  श्री  कृष्ण  चन्दर  हाज़िर
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  ने  वर्ष  1983-84  में  किसानों  को  कूल  कितना  ऋण  दिया

 और

 लिए  गए  ब्याज
 की

 दर  कया  है  ?

 $8
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 ee

 faa  मंत्रालय  में  34-AaT  ——  जनार्दन  पुजारी  :  और  1983  के

 अन्त  तक  सरकारी  क्षेत्र के  बैंकों  की  कुल  कृषि  अग्नियों की  बकाया  राशि  5591.17  करोड़  रुपए

 थे  ।  अनुसूचित  वाणिज्यिक  gat  द्वारा  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्नियों  की  चालू  ब्याज  विवरण  में  दी  गई

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना के  अंतगर्त  पात्र  किसानों को  मंजूर  किए  गए  ऋणों  के  ब्याज  की  दर

 4  प्रतिशत है  ।

 विवरण

 वाणिज्यिक  बैंकों  हारा  त्रीय  ग्रामीण  बेक  कुकी  अपराधों

 पर  ली  जाने  बाली  ब्याज

 SS

 कृषि  ब्याज  दर

 वार्षिक  प्रतिशतता

 1.  अल्पावधिक  ऋण

 5000  रुपए  तक  11.5

 5000  रुपए से  अधिक  और  10,000

 रुपए  तक  12.5

 1  U,UUU  a4
 AON  ton

 से  अधिक  और  25,000

 रुपए  तक  14.0
 से  अधिक  नहीं

 25,000  रुपए  से  अधिक  16.5  से  अधिक  नहीं

 2.  3  वर्ष  से  अनाधिक  सावधि  ऋण

 लघु  सिचाई
 और  भूमि  विकास  10.0

 अन्य  प्रयोजन

 10.0 (i)  किसान

 अ ाा्ततल्‍यल्‍एल्‍एयस्‍एए
 (ii)  अन्य  किसान

 5  2
 12.5

 ——_——  ee

 मिजोरम  में  सीमा  सड़क  संगठन  के  कर्मचारियों  की  कथित  geat

 9872.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  :  क्या  रक्षा
 मिजोरम  में  सीमा  सड़क  संगठन  के

 कर्मचारियों  की
 कथित  हत्या  के

 बारे  में  25  1983  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  97  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 39
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 आर्मी  पायनियर  कम्पनी  it  आफिसर  कमांडिंग  के  विरुद्ध  शुरू  की  गई  कार्यवाही

 की  नवीनतम  स्थिति  क्या  और

 |
 यदि  लगभग  15  वर्षों  के  बाद  भी  दोषियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  पुरी  नहीं  की  गई  है

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  अधिकारियों  को  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  फिर  से  आदेश  देंने

 का  e

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य
 मंत्री  के०

 पी०  :  और  दोषी
 कार्मिकों

 के

 विरुद्ध  शीघ्र  ही  कोर्ट  मार्शल  की  सामान्य  कार्यवाही  की  जानी  है  ।

 कलकत्ता  में  कस्टम्स  एग्जामीनरों के  पदों  पर  सीधी  भर्ती

 9873.  श्री  राम  जेठमलानी :  क्या  faa  मंत्री  कलकत्ता  में  कस्टम्स  एग्जामीनरों  के  पदों

 पर  सीधी  भर्ती  के  बारे  में  2c  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  9262  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  कहा था  कि  जहां  तक  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  द्वारा  वर्ष  1981

 और  1982  के  लिए  जांच  अधिकारियों  आफिस सं  )
 के  ग्रेड  के  लिए  चयन  का  सम्बन्ध

 उपयुक्त
 उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  हेतु  यदि  आवश्यक  हो  तो  सम्बन्धित  रिकार्ड  की  जांच  की

 जा  रही

 यदि  तो  उनकी  जांच  कर  ली  गई  है  और  उसके  क्या  निष्कर्ष

 कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  र्म  :  हां  |

 और  सीमा  शुल्क  समाहर्ता  कलकत्ता  ने  समीक्षा  प्रारम्भ  कर  दी  है  और  इसके  पुरा

 होने  के  पश्चात्‌  अन्तिम  आदेश  जारी  कर  दिए  जाएंगे  |

 न्यू  इन्डिया  इंशोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  की  मेरठ  शाखा  द्वारा बस  दुर्घटना

 सम्बन्धी  मुआवजा-दावों  का  भुगतान

 9874.  श्री  डी०  एस०  Uo  दिवप्रकाइाम :  कया  fad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 न्यू  इण्डिया  इन्शोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  मेरठ  शाखा  को  1982-83  के  दौरान  बस

 दुर्घटनाओं  सम्बन्धी  मुआवजा  दावों  के  निपटान  और  भुगतान  के  कितने  मामले  प्राप्त

 उनमें  से आज  तक  कितने  दावे  निपटाए  जा  चुके  हैं  और  कितने  लम्बित  पड़े  और

 उसके  क्या  कारण  और
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 cro  उ
 क्या  मोटर  दुर्घटना  सम्बन्धी  भुगतान  में  वृद्धि  ना र  के  बारे  में  उक्त  कम्पनी  से  कोई

 याचिका  प्राप्त  हुई  थी  ।  और  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  याचिका  पर  क्या  कार्रवाई  की

 कई ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जलावन  न्यू  इन्डिया  इंशोरेंस  कम्पनी

 लिमिटेड की  मेरठ  शाखा  को  कैलेंडर  वर्ष  1982  1983
 के  दौरान  कुल  96  और  124

 बस  दुर्घटना  दावों
 की

 सूचना  दी  गई
 थी  |

 1982  और  1983  से  सम्बन्धित  उपर्यवत  दावों  में  से  अब
 तक  89  और  ४3

 ऐसे  दावों  का  निपटान  किया  जा  चुका  शेष  दावे  बीमा कृत  व्यक्तियों  से  आवश्यक  समर्थन कारी

 दस्तावेजों  अर्थात्‌  वाहन  के  मरम्मत  के  बिल  आदि  के  प्राप्त  न  होने  के  कारण  निपटान  के

 लिए  पड़े  हुए  हैं  ।

 दावे  की  राशि  में  वृद्धि  करने के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  की  मेरठ  शाखा  को  दिनांक

 8-3-1984  की  केवल  एक  याचिका  प्राप्त  हुई  है  ।  दावेदार  दावे  के  पूर्ण  और  अन्तिम  निपटान  के

 रूप  में  दावे  की  राशि  पहले  ही  स्वीकार  कर  है  ।  घस  याचिका  पर  विचार  किया  गया  था  और

 3-4-1984  को  उसका  उत्तर  =  दिया  गया  था  ।

 भारतीय  निर्यात  संगठन  के  परिसंघ  द्वारा  किए  गए  अध्ययन के  निष्कर्ष

 9875.  श्री  साधवराद  सिद्धियां  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  1984  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  समाचार

 के  अनुसार  भारतीय  निर्यात  संगठन  के  परिसंघ  द्वारा  किए  गए  अध्ययन
 के

 निष्कर्षों  की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  सरकार  इस  बात  से  कहां  तक  सहमत है  कि  भारतीय  निर्यात  मुख्य  देशों

 के  बाजारो ंमें  अपनी  साख  नहीं  पाया है  जिससे कि  वहां  उसका  स्थायी  प्रभाव  बना  रह
 और

 उक्त  अध्ययन  के  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने

 का

 oor =»
 वाणिज्य  मंत्रालय  में

 और
 पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  leat  जन  :  जी

 gi

 यद्यपि  भारतीय  निर्यातों  के  विकास  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  में  रुकावट  लिए  विश्वव्यापी

 मंदी  और  उद्योगी कृत  देशों  द्वारा  संरक्षणवाद  जारी  रहा  फिर  भी  भारत  के  समग्र  निर्यात  तथा  प्रमुख

 देशों  के  बाजारों
 को

 होने  वाले  निर्यात  बढ़  रहे  हैं
 ।

 निर्यात  सम्मान  एक  सतत  प्रक्रिया है
 ।  अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  स्थिति  में  परिवर्तन  और

 स्वदेशी  अर्थव्यवस्था  को  देखते  जब  कभी  आवश्यक
 समुचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।
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 इंस्टिट्यूट
 आफ  होटल  मेनेजमेंट  कर्ता

 रग  एण्ड  नई  दिल्लो  के

 प्रैक्टिकल  स्टाफ  एसोसिएशन से  ज्ञापन

 9876.  शो  अजित  कुमार  साहा  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :
 क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इंस्टिट्यूट  ऑफ  होटल  मेनेजमेंट  कैटरिंग  एण्ड  नई  दिल्‍ली

 के  प्रेक्टिकल  स्टाफ  एसोसिएशन  का  दिनांक  29  1984  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार उनकी  मांगें  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 पेंशन और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्रो

 watts  आलम  :  और

 हां  ।  इस  ज्ञापन
 में

 सेवा  शर्तों  यथा  समयबद्ध  अतिरिक्त  अंशदायी

 भविष्य  निधि  के  स्थान  पर  पेंशन  आदि  से  सम्बन्धित  मांगें  दी  गई  हैं  ।

 होटल  खान-पान  और  पोषाहार  नई  दिल्‍ली  के  कार्यों  का  प्रबन्ध

 सोसाइटीज  रजिस्ट्रेशन  1860  के  अधीन  पंजीकृत  की  गई  एक  स्वायत्त  सोसायटी  के  द्वारा

 किया  जाता  सोसाइटी  के  आफ  गवरनजें  ने  स्टाफ  सदस्यों  की  विभिन्‍न  मांगों  पर  विचार

 करने  के  लिए  एक  उप-समिति  स्थापित  की  थी  ।  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  जिन

 पर  बोड़  आफ  Tacs  द्वारा  विचार  किया  जाएगा  |

 कारखाना  1984  के  अन्तगंत  आयुध  कारखाना  अम्बर नाथ  के

 केंटीन  कर्मचारियों को  शासित  करना

 9877.  श्री  एन०  सेलवा राजू  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कारखाना  1948  के  अंतगर्त  स्थापित  सांविधिक  केतीनों  के

 कर्मचारियों  को  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार  गैर-भौद्योगिक  कर्मचारी  घोषित  किया

 गया

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  पहले  सभी  आदेशों  पर  रोक  लगाते  हुए  दिनांक

 25  1983  को  समयोपरि  भत्ते  के  बारे  में  आदश  जारी  किए  जिनमें यह  कहा  गया  है  कि

 असैनिक  कर्मचारियों  को  रक्षा  सेवाएं  प्राक्कलन  से  भुगतान  किए  गए  समयोपरि  भत्ते  का  अनुदान

 दिनांक  25  1983  के  आदेशों  के  अनुसार  शासित  किया  जाएगा  ।

 माथ  = |  क  कि  |  1  कैंटीन  कर्मचारियों यदि  तो  क्या  इन
 आदेशों

 को  आयुध  कारखाने  अम्बर

 पिलक  ना  एस के  मामले  में  भी  लागू  ISM  उठ  1  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  [:  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र

 करने के  बाद  इस  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  प्रस्तुत  किया  जाएगा

 आधा  प्रदेश  में  कार्यान्वित  को  जा  रही  fara  बेक  से

 सहायता प्राप्त  परियोजनाएं

 9879.  श्री  जो०  भूपति  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  विश्व  बेक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं

 का  स्वरूप  और  संख्या  कया  है  तथा  उनके  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  और

 वर्तमान  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  विश्व  बैक  और  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  के

 लिए  कितनी  योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  तथा  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 बिस  मंत्री  प्रणब
 :  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विश्व  बैंक  की  सहायता

 से  are  प्रदेश  में  इस  समय  क्रियान्वित  की  जा  रहीं  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 प्रत्येक  वर्ष
 भारत  सरकार

 सहायता  के  हेतु  विश्व  बैंक  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 परियोजनाओं  और  राज्य  दोनों  ही  की  एक  सुची  तैयार  करती है  ।  उन  परियोजनाओं
 भ

 की  ठीक-ठीक  संख्या  जिनके  लिए  सहायता  सम्बद्ध  की  जा  सकेगी  तथा  ऐसी  सहायता  का  परिणाम

 बैंक  समूह  की  धनराशियों  की  उपलब्धता  और  परियोजना  तैयारी  की  स्थिति  प्रथा  प्रगति  पर  निर्भर

 करता  है  |

 ~
 वरण

 क्रम  परियोजना  का  नाम  दाता  अभिकरण  सहायता  कम  लाख

 संख्या  की  राशि  डालर  में

 31  1984  तक

 सहायता  की

 राशि  जिसमें  सहायता

 के  लिए रखे  जाने  वाले

 दावे  भी  शामिल  हैं

 1  2  5

 आए  प
 मीन  उद्योग  अन्तर्राष्ट्रीय  175  87

 विकास  संघ
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 राष्ट्रीय  बीज-न
 अब  पु०

 नि०  250  1156

 और  वि०  Fo

 काजू  Ho  fro  स०  220  52°6

 दूसरी  राष्ट्रीय  सहका  रिता
 अं०  थि०  स०  1250  322°5

 विकास *

 आए०  To  कृषि  विस्तार  Ho  fao पं०  60  6'0

 Ho  वि०  Fo  460  149°5 दूसरी
 जनसंख्या *

 1450  11305 आए०  To  सिंचाई  और  कमान  अं०  Jo  नि०

 क्षेत्र  विकास  परियोजना  और  वि०
 बैक

 *ये  बहुराज्यीय  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  आंध
 प्रदेश  सहभागी  है  ।  आंध्र  प्रदेश  के  सम्बन्ध

 में

 सहायता  प्रयुक्त  करने  के  ब्यौरे  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं
 |

 छोटे  सिक्कों को  कमी

 ५880.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 tt  आर०  पो०  गायकवाड़ :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  वित्त
 मंत्रालय

 और
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  प्रयासों  के

 बावजूद  दिल्‍ली  और  दूसरे  बड़े  शहरों  में  छोटे  सिक्कों  की  अभी
 भी  बहुत कमी

 क्या  इस  कमी  का  कारण  कुछ  लोगों  द्वारा  छोटे  सिक्कों  की  अवैध  जमाखोरी  और

 कालाबाजारी  करना  और

 यदि  तो  सरकार ने  अब  तक  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 छोटे

 सिक्कों  के  उन  जमाखोरों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  और  किस  प्रकार  की

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  |  दनादन  :  से  सरकार  को  दिल्ली  सहित

 देश  के  विभिन्न  भागों  से  छोटे  सिक्कों  की  कमी  की  रिपो  प्राप्त  हुई  तथापि बढ़ती  हुई  मांग  को

 पूरा  करने  हेतु  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने के  लिए  कदम  उठाए गए  हैं  ।  इन  उपायों के  फलस्वरूप

 1983-84  में  सिक्कों  की  उपलब्धता  में  पर्याप्त  वृद्धि हुई  है  ।  टकसालों में
 अनेक  पारियां  शुरू  किए

 जाने  और  कर्मचारियों  के  लिए  प्रोत्साहन  योजनाओं  द्वारा  उत्पादन  में  और  आगे  वृद्धि  होने  की

 संभावना  है  ।  इस  स्थिति से  निपटने  का  सबसे  अच्छा  उपाय  सिक्कों  की  git  में  वृद्धि  करना
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 )

 +e

 गलाने  के  आशय  से  सिक्कों  की  जमाखोरी  छोटे  सिक्के  1971  के

 b  रों  हि नन अन्तर्गत  प्रतिषिद्ध  कुछ  राज्यों  से  जमाखोर  खिलाफ  कार्रवाई  किए  जाने  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई  हैं
 ।

 हिन्दुस्तान  aa  लिबरल
 कार्पोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  उत्पाद  os  में  धोखाधड़ी

 9881  श्री  त्रिलोक चन्द  बया  faa  मंत्रो  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 1983  के  अतारांकित  प्रश्न द्वारा  उत्पाद  शुल्क  में  धोखाधड़ी  करने के  बारे में  16  दिसम्बर

 संख्या  3946  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनुबद्ध  पैट्रोलियम  उत्पादों  को  लाने  ले  जाने  हेतु  अनुपालित  नियमों  का  ब्यौरा
 कया  है

 और  प्रतिष्ठानों  पर  उत्पादों पर  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी का  हिसाब  लगाने  हेतु  मानदण्ड

 निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  कार्यविधि  अपनाई  जा  रही  है

 (a)  प्रतिष्ठानों  पर  अनुबद्ध  उत्पादों  की  आयतन  में  कमी/वृद्धि  के  लिए  किस
 दर  पर  उत्पाद

 शुल्क  की  अदायगी  की  जाती  है

 कया  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड  विभिन्‍न
 डिपुओं  में

 प्राकृतिक  कारणों  के  अलावा  तापमानों  पर  आधारित  आयतनों  और  आयानों  में  कमी  के  कारणों

 को  दिखाकर  अनुबद्ध  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  कर  रहा  और

 यदि  हां [,  तो  सरकार  को  उक्त  अनुबद्ध  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान

 पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड में  उसके  विभिन्‍न  प्रतिष्ठानों /  डिपुओं  में  उक्त  तरीके  को  अपनाने  के

 कारण  प्रतिदिन  कितने  राजस्व  का  घाटा  हो  रहा  है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  बंध कित  पैट्रोलियम  उत्पादों  को

 लाने-ले-जाने  संबंधी  कार्यवाही  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  नियम  139  और  152

 156-4  के  अधीन  विनियमित  है  ।  geraary  उत्पादों  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा

 अनुमोदित  अंशांकित  टैंकों  में  स्टोर  किया  जाता है  ।  शुल्क-निर्धारण  का  मात्रक  15"  सें०  तापमान  पर

 किलो  मीटर  होने  के  तक  तापमान  पर  निर्णीत  आयतन  को  आयतन  न्यूज  कारक  का  इस्तेमाल

 करके  15"  सें०  में  बदला  जाता  है
 ।  इस  प्रकार तेल  के  15"  सें०  में  बदले गएं  आयतन

 निर्धारण  उचित  दरों  से  कियां  जाता  है  ।

 डार णु  के  दौरान  होने  वाले  नुकसान  को  कतिपय  प्रतिशत-अनुपातों  तंक  माफ  किया

 जाता  जो  तकनीकी  सलाह के  आधार  पर  विनिर्दिष्ट किए  गए  हैं  ।  क्षम्य  सीमाओं से  अधिक  के

 नुकसान पर
 निर्धारित  प्रभावी

 दरों  के  हिसाब

 देय  होता  है  ।
 लाभ  को  प्राप्तियों के  प्रति

 हिसाऩ  में  ले  जाता  है  और  शुल्क  को  निकासी  की  tg  को  प्रचलित दरों  के

 हिसाब  से  की  जाती  है
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 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 साल  पेपर  मिल  एसोसिएशन द्वारा  ज्ञापन

 रि था रसन 9882.  श्री  ए०  निकालो  नाप  पग  नाडार :  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आल  इण्डिया  स्माल  पेपर  मिल  एसोसिएशन  ने  हाल  ही  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन

 प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  ज्ञापन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :

 (*) su a

 1984 के  बजट  कागज

 उद्योग  को  उत्पादन  शुल्क  में  कतिपय  रियायतें  दी  गई  इ  भें  अखिल  भारतीय  लघ

 कागज  मिल  संघ  से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इस  संघ  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  अनुरोध  किया  था  कि  अपरम्परागत
 कच्ची

 सामग्री  का  इस्तेमाल  करने  वाली  लघु  और  मझौली  कागज  मिलों  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  शुल्क  का

 पुनर्गठन
 किया  जाए  और  लकड़ी  की  लुगदी  पर  आयात  शुल्क  से  पूरी  छूट  दी  जाए  ।  उन्होंने  ऐसी

 कागज  मिलों  द्वारा  निर्मित  कागज  पर  उद् ग्रहणीय  उत्पादन  शुल्क  को  और  कम  करने  का  भी  अनुरोध

 किया था  ।

 सरकार  अन्य  क्षत्रों  से  इसी  प्रकार  के  प्राप्त  हुए  अनुरोध  पर  विचार  करने  के  साथ-साथ

 इन  अनुरोधों  पर  भी  विचार  किया  था  और  18-:-1984  को  निम्नलिखित  रियायतों  की  घोषणा

 की  गई  थी

 (1)  मुद्रण  और  लेखन  के  कागज  तथा  क्राफ्ट  कागज  की  विनिर्दिष्ट  किस्मों  उद् ग्रहणीय

 मूल  उत्पादन-शुल्क को  और  कम  करके  इस  बात  पर  निर्भर  करते  हुए  क्रमश

 275  550  रुपए  और  730  रुपए  प्रति  मालिक  टन  कर  दिया  गया था  कि

 पूर्ववर्ती  वित्त  वर्ष  में  सभी  किस्म  के  कागज  आधार  गत्ते  की  कारखाने  से  निवासियों

 3,000  7,500  और  16,500  मीट्रिक  टन  से  अधिक  नहीं  थीं  ।

 ह
 (2  जो  कागज  मिलें  कम-से-कम  50  प्रतिशत  अपरम्परागत  कच्ची  सामग्री  का  इस्तेमाल

 करती हैं  और  साथ  ही  पूर्ववर्ती  वित्त  वर्ष  में  जिनकी  निवासियों  16,500  मीट्रिक

 टन  से  अधिक  परन्तु  24,000  मीट्रिक  टन  से  अधिक  नहीं  ऐसी  कागज

 मिलों  के  सम्बन्ध  में  एक  नया  खण्ड  बनाया  गया  था  ।  ऐसी  कागज  मिलों के  सम्बन्ध

 शुल्क-दर  को  क्राफ्ट  कागज  के  मामले  में  मुल्यानुनार  7  प्रतिशत 900  रुपए

 प्रति  मीट्रिक टन  से  कम  करके  1200  रु०  प्रति  मीट्रिक  तथा  मुद्रण  और  लेखन  के

 कागज  के  मामले  में  मूल्यानुसार  7  प्रतिशत -1-  645  रु०  प्रीति  मिट्टी  टन  से  कम
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 करके  O50  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन  किया  गया  था  ।
 संघ

 के
 अन्य  सुझाव

 स्वीकार  नहीं  किए  गए  थे  ।

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 9853.  श्री  के०  Vo  राजन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  भारत  को  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती

 और

 इसमें  प्रत्येक  राज्य  का  हिस्सा  कितना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :  और

 अन्तरिम  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1983-84  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  काफी

 तथा  इलायची  जैसा  बागान  फसलों  को  1472  करोड़  To  का  हुआ  था  |

 राज्यवार  विदेश  व्यापार  आकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  द्वारा  काफी  के  निर्यात  को  बढ़ावा

 9884.  श्री  एस०  बी०  सिद नाल  :  क्या  ब्राणिज्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  काफी  का  : स्त माल  करने  घाले  राष्ट्रों  द्वारा  हाल  ही  में  लंदन  में  कोई  समझौता

 किया  गया

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  काफी  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने के  लिए  सहमत  हो

 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  जिनका  प्रतिनिधित्व  काफी  उत्पादन  और  साथ  ही  काफी

 देशों  द्वारा  किया  नें  अपनी  लंदन  में  1984  की  हाल  की  बैठक  में  आगामी  दो  वर्षों  के  लिए

 विश्व  काफी  निर्यात  कोटे  के  areca  में  कोई  विनिश्चय  न  कर  सकी  तथा  इस  मामले  में

 1984  की  बैठक  में  निर्णय  लिए  जाने  की  आशा है  ।

 भारत  से  समुद्री  उत्पादों  का  आयात  करने  के  लिए  जापान  को  इच्छा

 9885.  गोमती  संयोगिता  राणे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जापान  ने  भारतीय  समुद्री  उत्पादों  का  आयात  करने  की  इच्छा  दिखाई

 61



 लिखित  उत्तर  4  1984

 क्या  जापानी  शिष्टमंडल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  क्या  था  और  भारत  के

 समुद्री  खाद्य  उत्पादों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  और

 भारत  में  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  में  जापान  का  कितना  हिस्सा  है  और  स  सम्बन्ध

 में  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी

 a  |

 जी  हां  ।

 1982-83  के  दौरान  भारत  से  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातों  जापान  का  अंश  मात्रा

 की  दृष्टि  से  53  प्रतिशत  तथा  yer की  दृष्टि  से  13.0  प्रतिशत  था  ।  जापान  को  समुद्री  उत्पादों  के

 निर्यातों  में  वृद्धि  करनें  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  तन  वर्षों  की  और  अवधि  के  लिए  टोकियो

 मेंਂ  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  व्यापार  संवर्धन  ने  कार्यालय  जारी  रखा

 चौकियों में
 व्यापार  संवर्धन  कार्यालय  द्वारा  बाजार  सूचना  की  मानिर्टारंग  जिसे  नियमित  तौर  पर

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  व्यापारी  वर्ग  को  भेजा  जाता  टोकियो  में  आयोजित

 विशेषीकृत  खाद्य  मेलों  में  सहभागिता  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  तथा  मासिक  पत्रिकाओं  के  माध्यम

 से  बाजार  अध्ययन/व्यापार/बिक्री  प्रतिनिधिमण्डलों  आदि  का  प्रायोजित  किया  जाना

 शामिल  हैं  ।

 पुराने गन  भोगियों  (1973 से  को  राहत

 9886.  श्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अनुदान  पेंशन  फार्मूला  जैसा  कि  रक्षा  पेंशन

 भोगियों  पर  लागू  किया  गया  है  से  पुराने  पेंशन-भोगियों  (1973  से  पहले  को  कम  पेंशन

 विभिन्न  अवधि  में  सेवानिवृत्त  होने  वाले  समान  रक  और  समान  सेवा  अवधि  के  भूतपूर्व  सैनिकों  की

 पेंशन  में  असमानता  के  बारे  में  कोई  राहत  नहीं  मिली  और

 यदि  तो  ca  विसंगति  को  दूर  करने  और  पेंशनभोगियों  की  कठिनाईयों  को

 समाप्त  करने
 के  लिए

 क्या  कारवाई  करने  का  विचार

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ho  पी०  :  और  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  [7  1982  के  निर्णय  के  अनुसरण  में  1979  से  उदारीकृत  पेंशन  फार्मूला

 उन  सभी  पेंशनरों  के  लिए  भी  लागू  किया  गया  है  :  1  1979  से
 पहले  सेवानिवृत्त  हुए

 9  1970  vo  जो  पेंशन  फार्मूला  लागू  था  वह  1-4-1979  से  शुरू  किए गए  पेंशन

 फार्मूलों  प्रणाली )
 से  अधिक  लाभकर  इसलिए  जो  लोग  10  1970  से  पहले

 >.

 निवृत्त  हुए  थे  उनके  मले  में  खण्ड  र
 लागू

 त  पेंशन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है
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 लेकिन  10-9-1970  और  41-12-1972 के  बीच  जो  फार्मूला  लागू था  वह  खंड  प्रणाली के

 मुकाबले  थोड़ा  लाभकर  था  इसलिए  जो  लोग  इस  अवधि  में  सेवानिवृत्त  हुए  थे  उनके  मामले  में  खंड

 प्रणाली
 लागू  करने  से  पेंशन  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है

 ।

 पेंशन  के  मामले  में  अब  कोई  विसंगति  नहीं  है  और  सभी  पेंशनरों  के  लिए  पेंशन  की  गणना

 के  सम्बन्ध  में  यही  फार्मूला  लागू  है  भले  ही  उनकी  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  कुछ  भी  हो  ।  परन्तु

 पेंशन  योग्य  वेतन  और  पेंशन  के  लिए  ada  सेवा  के  आधार  जो  समय-समय  पर  अलग-अलग

 होती  पेंशन  का  हिसाब  लगाया  जाता  है  सलिए  एक  ही  रक  के  कार्मिकों  की  जो  अलग-अलग

 तारीखों  को  सेवानिवृत्त  होत ेहैं
 अलग-अलग  पेंशन  होगी  ।

 एडजुटेंट  जनरल
 ब्रांच  में  कार्य  करने  वाले  लें  सी०  ओ०

 तथा  अन्य

 अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  कमी

 9887.  श्री  होरालाल  आर०  परमार  :  FAT  रक्षा  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेना  मुख्यालय  में  एडजुटेंट  जनरल  ब्रांच  में  बहुत  से  जे०  सी०  और  तथा  अन्य

 अधिकारी  अनेक  प्रकार  के  कोषों  और  योजनाओं  पर  कार्य  कर  रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  अब  उनके  वेतनमानों  में  कमी  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 हैं  और  ऐसा  होने  पर  बढ़ती  कीमतों  के  इन  दिनों  में  उन्हें  काफी  कठिनाइयों  का
 सामना

 करना

 और

 क्या  उनका  मन्त्रालय  एडजुटेंट  जनरल  के  विभाग  की  कार्य  प्रणाली  की  जांच  करेगा

 तथा  Ho  सी०  to  और  अन्य  अधिकारियों  के  विभाग से  तत्सम्बन्धी  भय  को  दूर  करने  के  प्रयास

 रक्षा  मंत्रालय  में  के०  पी०
 :  से  विभिन्‍न  निधियों

 और  कल्याण  योजनाओं  के  प्रबन्ध  के  लिए  एड्जुटेंट  जनरल  aia  में  दो  तरह  के  कार्मिक  नियुक्त

 किए  जाते  अर्थात्‌ (1)  प्रतिनियुक्ति  पर  बुलाए  गए  सेना के  सेवारत  कार्मिक  (2)  दोबारा

 रोजगार  प्राप्त  सेवा  निवृत्ति  कामिक  ।  पहली  श्रे  णी  के  कर्मिकों  के  वेतनमानों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 होता है  कौर  वे  सेना  के  किसी  भी  दूसरे  कार्मिक  के  समान होत  दूसरी श्र  णी  के  कार्मिकों को

 इस  समय  भिन्न-भिन्न  परिलब्धियां  मिल  रही  हैं  जो  उस  संगठन/निधि  पर  निर्भर  करती  हैं  जिसमें

 वे  काम  कर  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा  दी  जा  रही  परिलब्धियों  को  युक्तिसंगत  बनाने  और

 उनमें  एक  रूपता  लाने  के  लिए  एड्जुटेंट  जनरल  ब्रांच  ने  अधिकारियों  का  एक  बोर्ड  नियुक्त  किया  है  ।

 बोर्ड  की  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतिक्षा  है  ।

 रक्षा  सेवा
 कार्मिकों

 को
 हियान  देने  बारे  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति

 9888.  श्री  आर०  आर  भोले  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  श्रेणियों
 के

 रक्षा  सेवा  कार्मिकों  को  पेंशन  मंजूर  करने  कार्यकुशलता
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 बढ़ाने  के  तरीकों  का  पता  लगाने  के  वारे  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया

 गया  था

 क्या  समिति  ने  सी०  argo  ए०  संगठन  के  विकेन्द्रीकरण  की  सिफारिश  को  है
 कि क  OT  =,

 और  FAT  सरकार ने
 पगार

 कसर

 द

 थ  Pe 3
 )  क्या

 जारी  किए  और  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण

 =  eo

 रक्षा  मं
 नय  में  राज्य  मंत्रो  के०  पी  fara  बि

 esis
 =  है

 और
 समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ  सेवानिवृत्ति  gra

 मंजूर
 के

 जो  इस  .  नियन्त्रक  रक्षा  रखा  के  पास  हैं  विभिन्‍न  संग
 तों  को  देने

 की

 सिफारि  r q  थी
 ।  नौसेना  और  वायुसेना  के  अफसरों  और  कार्मिकों  विपत्ति

 पश्न क  करने  के  अधिकार  नियन्त्रक  रक्षा  लेखा  और  उप-नियन्त्रित  द  क्षा  लखा

 )
 लेखा  को  देने  के  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  |  नियंत्रक

 रक्षा
 लेखा  इलाहाबाद  और  अन्य  स्टाफ  एसोशियन ों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  कारण

 नौसेना  से  ||  |  दश
 क्

 द  कर  दिए  qu  और  वायुसेना  से  सम्बन्धि
 का  अनुपालन

 स्थगित  र  खा  गय
 ras

 i

 तट

 wanes

 जीजाबाई  द्वारा  महिला  यात्रियों  को  पोर्ट
 लेयर  से

 लिटिल

 अण्डमान  लें  जाया  जाना
 व

 9889.

 aes

 नेगी
 :

 क्य  ह a  bs  ह्
 1  करेंगे  कि

 कया  यह  स
 च  है  कि  तट  रक्षक  जहाज

 जीजाबाई
 ई  महि

 यात्रियों  को  4  19४4

 को  ब्लेयर  ||  ल  भण्डार  और  198 सल  at a से  वापस  गया  और  क्या

 नियमों  के
 अन्तर्गत

 सकी  अनुमति  और
 द

 पर
 (a

 उनसे  कोई  भाड़ा  वसूल  किया  गया  है  यदि  | acht+aeeql

 (a 4 G-< [v4 THA 6 Wd

 क्षा  मंत्री  आर०  :  और  अण्डमान  निकोल  द्वीप  समूहों

 -UIFTTTA  के  अनुरोध  पर  तट  रक्षक  संगठन  पोत  से  उप-राज्यपाल  तथा  अण्डमान

 और  1  बन  तथा  वृक्षारोपण  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  उनकी  पत्नियों  को  4  1984

 और  space  ि  विस  अण्डमान तक  लाया  और  वापस ले  जाया  गया ।

 यह  य  एट  और  निकोबार  वन  तथा  वृक्षारोपण  निगम  के  5  1984 के  वार्षिक
 fare

 ee  सम्बन्ध
 में  की  गई  थी

 ।
 आमतौर पर  स्थानीय  प्रशासन  का  FT

 उपयोग  करते
 णा  {  स्थानीय  जी  ae  a लब्ध  नहीं

 थी  |  sa  तरह  के  अनुरोध  az az  रक्षक  मुख्या लय  के  पास  भज  जाते  हैं  ae  az  सकाता  महानिदेशक

 0.0
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 अनुमोदन  प्राप्त  जाता
 इन  यात्राओं  किराया  वसूल  करने  का  कोई  नियम

 नहीं है  ।

 केरल  में  रबड़  उत्पादकों  के  स्वामित्व  की  लघु  जोतें

 9890.  प्रो०  पी०  ज०  क्रिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  रबड़  की  कृषि  के  areata  कुल  कितनी  लघु  जोतें  हैं  और  इन  लघु  जोतों  से

 कितने  प्रतिशत  उत्पादन  होता

 क्या  कम  उपज  वाले  पौधों  के  स्थान  पर  अधिक  उपज  देने  वाले  पौधों  को  लगाने  की

 कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 केरल
 में  मार्च  1983  के  अन्त  तक  लघु  जोतों

 की  कुल  संख्या  2.3  लाख  थी  ।  1982-93 के  दौरान
 भारत  तथा  केरल में  रबड ़के  कुल  उत्पादन  में  इन  लघु  जोतों  का  भाग  68  तथा  74

 प्रतिशत  था  |

 (@)  जी  हां  ।

 (7)  कम  उपज  वाले  क्षेत्रों
 में  अधिक  उपज  वाली  किस्मों के  पौधों के  पु नर रोपण  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  रबड़  बागान  विकास  योजना  के  aq  निम्नलिखित  सहायताएं  दी

 जाती हैं  :

 (1)  20  हेक्टेयर  वाले  लघु  जोतों
 को

 प्रत्येक  हेक्टेयर  पर  5000  रु०  दर  से
 तथा  20  हेक्टेयर  से  अधिक  बड़े  जोतों  को  प्रति  हेक्टेयर  पर  3000  रु०  का  नकद

 उपदान  |

 (2)  केवल  tare
 a
 कृषि

 ऋण
 स्कीम

 के
 अन्तर्गत  20  हेक्टेयर  वाली  लघु  जोतों  को  ऋण

 पर  3  प्रतिशत  के  दर  से  ब्याज  उत्पादन ।

 (3)  बोर्ड  से  निःशुल्क  परामर्शी  एवं  विस्तार  सहायता  |

 (4)  छह  हेक्टेयर
 से

 अधिक
 भूमि  जिनके पास  नही  ऐसी लघु  जोतों को  अधिक  उपज  की

 सामग्री  की  लागत  की  निर्धारित  उर्वरकों  की  आधी  लागत  एवं  भूमि  संरक्षण

 के  लिए  उपदान

 सुखा
 से  प्रभावित  इलायची  के  पेड़ों  को  रोपने  को  योजना

 9891,  श्री विज  एस०  ब्रिजयराघवन  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की कृपा

 करेंगे  कि  :

 सुखा  से  कितने
 हेक्टेयर  इलायची  बागान  प्रभावित  हुए
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 क्या  बोर्ड ने  इस
 क्षेत्र

 में  रोपण  करने  की  एक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  उद्देश्य के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता

 क्या  केन्द्र  द्वारा  इस  परियोजना  को  स्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 और  पूति  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 इलायची  बागान  के  अन्तर्गत  कुल  क्षेत्र  का  लगभग  35  प्रतिशत  सुखे से  प्रभावित  हुआ  |

 से  इलायची  बोर्ड  ने  सूखे  से
 प्रभावित

 बागानों  कायाकल्प  करने  के  लिए

 पुन रो पए  ऋण-सह-सहायता
 योजना  बनाई-है  जिसको  21-4-1984  को  फिर  से  वित्तीय  स्वीकृति

 मिल  चुकी  है  ।  इस  योजना
 के  लिए  वित्तीय  परिव्यय  4.42  करोड़  रु०  है  तथा  1984-85  से

 कार्यान्वित  होगी  |

 एन०  सी०  सी०  एफ०  द्वारा  लाइसेंस  सम्बन्धी  का  उल्लंघन

 9892.  श्री  चन्द्रपाल  लानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  एन०  सी०  सी०  एफ  को  सुपर  बजार  के  माध्यम

 से  बिक्री  के  लिए  सूखे  फलों  का  आयात  करने  और  अपनी  बिक्री  पर  जनता  से  केवल  5  प्रतिशत

 लाभ  लेने के  लिए  दिनांक  18  1982  को  अपने  लाइसेंस  संख्या  पी/2/032/424/ग के  अनुसार

 100  लाख  रुपए  मूल्य  का  तदर्थ  लाइसेंस  मंजूर  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एन०  सी०  सी०  एफ०  ने  इस  तदर्थ  आयात  साइसेंस  मे ंसे  70

 लाख  रुपए  की  सी०  Alo  आई०  एफ०  मुल्य  का  आयात  किया  था  और  सम्पूर्ण  आयातित  भण्डार  को

 कथित  और  नकली  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  नाम  पर  अधिक  मुल्य  बम्बई  के  बाजारों  में

 बेच  दिया  और

 एन०  सी०  सी ०  एफ०  द्वारा  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  किए  जाने  के  freq  क्या

 कार्यवाही  करने
 का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  प्रति  विभाग
 में

 राज्य-मंत्री  निहार  रंजन  :  (#)

 एन०  सी०  सी०  नई  दिल्‍ली  5  प्रतिशत  की  लाभ-दर पर  सुपर  बजारों की  मार्फत

 उपभोक्ता  पैके  में  वितरण  हेतु  मेवो ंके  आयात  के  लिए  100  लाख  रु०  मुल्य का  एक  आयात  लाइसेंस

 सं०  पी/ई/एक्स/ 0321 /424/सी/ एक्स |  /424/सी/एक्स  एक्स/83/डी/8 72,  दिनांक  18  जन, ५  1982  जारी  किया

 गया  था  ।

 तथा  एन०  सी०  सी०  नई  दिल्‍ली  ने  बताया  कि  उन्होंने  68.22  लाख  रु०

 मुल्य  के  मेवों  का  आयात  किया  |  अन्य  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |
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 बणा

 गोल  STHATAT,  नई  दिल्‍ली  से  सेना  अधिकारियों  को

 पेंशन  देने  के  कार्य  का  अन्तरण

 9893.  श्री  जो०  एस०  रेड्डी  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि :

 सेना  के  आनरेरी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों
 को

 पेंशन  की  अदायगी  का  कार्य  गोल

 नई  दिल्लो  से  लेने  के  लिए  पेंशन  मास्टर्स  संगठन  के  गठन  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  गोल  नई  दिल्‍ली  में  पेंशन  अदायगी  करने

 वाले  प्राधिकारियों  ने  सेवा  के  सेवानिवृत्त  कैप्टनों  को  अप्रैल  के  महीने  में  देय  मान  के  महीने की  पेंशन

 की  अदायगी  नहीं  की  है  जिससे  उनको  कठिनाई  हो  रही  और

 यदि  तो  गोल  नई  दिल्‍ली  से  फेंशन  अदायगी  का  कार्य  लेकर नई  दिल्‍ली

 में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  सौंपने  तथा  1984  के  बाद  1984  तक  की  की  अदायगी

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उनका  विचार  क्या
 कार्यवाही

 करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  :  से  दिल्‍ली में में  सशस्त्र

 सेनाओं  के  पेंशनरों  और  मानद  कमीशन  प्राप्त  अफसरों  को  पेंशन  वितरण  करने  का  काम  क्रमिक

 आधार  पर  डाकघरों  से  पेंशन  पे  मास्टरों  द्वारा  जाएगा  ।  पेंशन  पे  मास्टरों  के  लिए  स्टाफ

 पहले ही  मंजूर  कर  लिया  गया है  ।  दिल्‍ली में
 पेंशन

 पे  मास्टर  का  कार्यालय  खोलने के  लिए

 अवास  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।
 कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  आरम्भिक  कार्य  पहले ही

 शुरू  कर  दिया  गया  है  ।
 गोल  डाकखाने  से  पेंशन  वितरण  का  कार्य  पेंशन  पे  मास्टर  द्वारा हाथ  में  लिए

 जाने  पर  सम्बन्धित  पेंशनरों  यदि  वे  चाहें  अपनी  पेंशन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  प्राप्त  करने  का

 विकल्प  प्राप्त  हो  जाएगा  ।  सेना  के  मानद  कमीशन  कैप्टन  के  रैक  के  किसी  भी  अफसर

 गोल  नई  दिल्‍ली  के  प्राधिकारियों  ने  1984  में  देय  मार्च  1984  की  पेंशन  का

 भुगतान  करने  से  इन्कार  नहीं  किया  ।

 बिहार  में  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  हारा  लिए  जाने  वाले  ब्याज
 की

 दर

 9894.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  aa  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  किस  दर  पर  ब्याज  की  वसूली  की  जाती  है  अथवा  क्या

 यह  सभी  जगह  विशेषकर  बिहार  में  समान

 कया  बिहार  के  किसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ae  ने  10  प्रतिशत  से  अधिक  ब्याज  लिया

 यदि  तो  उसके  बारे  में  ब्यौरा  क्या  और
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 fan
 गप  गए  अधिक  ब्याज  की  वापसी  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का ऋण  लेने  वालों  से

 विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  से  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  की  भांति  अपने  अग्नियों  पर  भारतीय  रिजर्व  बैक  के  दिशा  निर्देशों  के

 अनुसार  ब्याज  लेते  हैं  ।  ये  दरें  ऋण  के  प्रयोजन  सुविधा  की  किस्म  और  ऋण को  अवधि और  उसकी

 राशि  पर  निर्भर  करती  हैं  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों

 को  दिए  जाने  वाले  अग्नियों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिज  बैक  द्वारा  निर्धारित  चालू  ब्याज  दरें

 विवरण  में  दी  सरकार  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  बिहार  के  किसी  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  द्वारा  अपने  ऋण कर्ताओं  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी  किए  निदेशों  से  fart

 दर  पर  ब्याज  लिया  गया  है  ।  वापसी का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 क्ष  त्रीय  ग्रामीण  ant  द्वारा  प्राथमिकताप्राप्त  क्षत्रों  को  दिए  जाने  वाले

 अग्निमा  के  ब्याज  को  दरें

 1.  कृषि  ब्याज  दर

 (1)  अल्पावधिक  ऋण  प्रतिशत  वार्षिक

 5000  रु०  तक  11.5

 5000  रु०  से  ऊपर  और  10,000  रुपए  तक  12.5

 10,000  रुपए  से  ऊपर  और  25,000  रुपए  तक  14.0  से  अधिक  नहीं

 25,000  से  ऊपर  16.5  से  अधिक  नहीं

 (ii)  3  वर्ष  से  अनधिक  सावधि  ऋण

 लघु  सिचाई  और  भूमि  विकास  10.0

 अन्य  प्रयोजनों  के  लिए

 (1)  छोटे  किसान  10.0

 (ii)  अन्य  किसान  12.3

 2.  लघु  उद्योग

 25,000  रुपए  तक  का  X  ऋण  X  संयुक्त

 10.0 पिछड़े  क्षेत्र

 अन्य  क्षेत्र  }2.6
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 अल्पावधिक  अग्रिम  प्रतिशत  वार्षिक

 14.9  से  अधिक  नहीं 2  लाख  रुपए  तक  और  सहित

 3  वर्ष  से  अनधिक  सावधि  ऋण

 पिछड़  क्षेत्र  12.5

 13.5 अन्य  क्षेत्र

 उर्वरको ंके  वितरण  के  लिए  खुदरा  व्यापारियों को  अग्रिम

 5,000  रुपए  तक  11.5

 5000  रुपए  से  अधिक  और  25,000  रुपए  तक  14.0
 से

 अधिक  नहीं

 25,000  रुपए  तक  16.5  से  अधिक  नहीं

 अन्य  खुदरा  व्यापारी

 12.5 5000  रुपए  तक  और  सम्मिलित  सीमाएं

 5000  रुपए  से  अधिक  और  25,000  रुपए  तक  15.0  से  अधिक  नहीं

 व्यावसायिक  व्यक्तियों  और  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित

 जनजातियों के  स्वरोजगार  करने  वाले  व्यक्तियों  तथा

 महिला  उद्यमियों  को  अग्रिम

 सावधि  ऋण  के  अतिरिक्त  अग्रिम  14.0

 सावधि  ऋण  13.5

 6  गह  निर्माण  4.0

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  ऋण

 5000  रुपए  तक  और  सहित

 7.  सड़क  परिवहन  परिचालक

 2  वाहनों तक  12.5

 अनिर्दिष्ट |  ह है  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्र

 अल्पावधिक  ऋण  16.5  से  अधिक  नहीं

 अन्य  सभी  सावधि  ऋण  15.0
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 टिप्पणी

 विभेद  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  पात्र

 हरतालिका  रियों  को  4  प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  दिया  जा  सकता  है  |

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  seat  p  arent  feu  जाने
 ध  गा  वाले  ऋणों  पर  ब्याज

 की दर  10  प्रतिशत  वार्षिक  है  1

 अवकाश  वेतन  पर  आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  कर  वापसी  न  किया  जाना

 9895.  श्री  ईरा  मोहन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  छुट्टियों  के  वेतन  की  अदायगी  नहीं  की

 जा  रही  है  जिस  पर  आयकर  की  छूट है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 गा
 यदि  निर्धारित  को  धनराशि  कब  तक  वाली  py  जाने  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  आयकर  1961  की

 धारा  के  अन्तर्गत  वह  भूगतान  जी  किसी  क्मंचारी  को  sfera foray  धर  या  अन्यथा

 सेवा-निवृत्त  होने  के  समय  अजित  छुट्टी  की  अवधि  को  बाबत  छुट्टी-वेतन  के  समतुल्य  नकदी  के  रूप

 में  किया  गया  विनिर्दिष्ट  सीमाओं  में  कर  से  छूट  प्राप्त  होता  है  ।  आयकर  1961

 की  धारा  के  अनुसार  वापसी  नहीं  दिए  जानें  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तथा  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  न  भागों  के  उत्तर  देने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 सेवानिवृत्त  असैनिक  कर्मचारियों  को  पहचान  पत्र  जारी  करना

 9896,  श्री  मनोहर  लात  सनो  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  कुछ  सेवानिवृत्त  असैनिक  तमंचा  रियों

 को  सेना  मुख्यालय  में  एडजुटेंट  जनरल  ब्रांच  के  अधीन  कुछ  कल्याण  परियोजनाओं  में  पुनः  रोजगार

 दिया  गया

 यदि  तो  सत् संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  कर्मचारी  किस  तारीख  को  सेवानिवृत्त ५
 कर  है हुए  और  अब  वे  पुनः  किन  स्थानों

 कया  इस  प्रकार  पुनः  नौकरी  पर  लगाਂ  गए  कर्मचारियों  को  दो
 पहचान  पत्र  दिए  गए
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 वव22ेलेटडीेापिपीपी एएए

 और

 हैं  जिसमें से  एक  उनके  कार्य  करने  के  स्थान  के  लिए  तथा  दूसरा  सभी
 खण्डों  में  प्रवेश  के  लिए

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  कमंचारियों  का  ब्यौरा  कया  है  तथ  हाल  ही  में  किए  गए

 सुरक्षात्मक  उपायों  के  विपरीत  उन्हें  पीले  पास  जारी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 फे०  पी०  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है
 |

 काफी  ate  के  विल्लो  कार्यालय  में  प्रति-नियुक्ति  पर  कार्य

 कर  रहे  सेवानिवृत्त  अधिकारों

 9897.  श्री  सुशीला  गोपालन
 :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  काफी  बोर्ड  के  कार्यालय  म॑  कोई  सेवानिवृत्त  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर

 कार्य  कर  रहा  और

 यदि  तो  घस  मामले  में  प्रधानमंत्री  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करते  हुए  ais  में  उसकी

 सेवाओं  को  जारी  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा
 वाणिज्य  मंत्रालय  का  एक  अनुभाग  अधिकारी  जो  कि  काफी  बोर्ड  के  नई  दिल्ली  कार्यालय  में

 700-1300  रु०  के  वेतनमान  में  प्रतिनियुक्ति  आधार  पर
 कार्य  कर  रहा  31-3-1984  को

 अधिवर्धिता  की  आयु  प्राप्त  करने  पर  सरकारी  सेवा  से  सेवानिवृत्त  हो  गया  ।  उनके  पिछले

 अनुभव
 को  देखते  हुए  काफी  बोर्ड  ने  30-3-1984  की  अपनी  बैठक  में  निर्णय  लिया  कि  उनकी

 सेवाओं  को  संविदा  की  शर्तों  पर  तब  तक  जारी  रखा  जाय  जब  तक  कि  पद  प्रतिनियुक्ति  पर

 नियमित  आधार  पर  न  भरा  जिसके  लिए  बों  ने  पहले  ही  प्रस्ताव  भेज  दिया  है  |

 इण्डियन  कम्पनी  की  ओर  बकाया  आयकर

 9898.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  कया  वित्त  मंत्रो  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इण्डियन  तम्बाकू  कम्पनी  लिमिटेड  और  उसकी  सहायक  कम्पनी  की  ओर  आयकर  की

 कितनी  राशि  बकाया

 उक्त  आयकर  की  राशि  कब  से  बकांया  और

 कया
 इस

 धन  को  वसूल  करने
 के

 लिए
 कई  प्रयास  किए  गए  हैं  और  यदि  तो

 कम्पनी से  उक्त  धन  कब  तक  age  किया  जाएगा ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :

 से  इस  प्रकार  मैसर्स
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 इण्डियन  टुबैको
 कम्पनी  लि ०  की  तरफ  कोई  कर  ब  काना  चहु

 कागा  —_—
 थीं  है है  ।  तथ  त्रिवेणी  टिश्यूज

 लि०  जो कि  आई०  टी ०  सी ०  aye  के  मामलों  में  सूचीबद्ध एक  कम्पनी  की  तरफ  31-12-1983

 की  स्थिति  के  अनुसार  42.64  लाख  रुपए  की  मांग  बकाया  थी  ।  इस  मामले  में  वित्तीय  वर्ष

 1982-83  में  जारी की  गई  थी  ।

 सम्पूर्ण  मांग  आयकर  आयुक्त  के  समक्ष  विवादास्पद  थी  जिसने  अब  मामले  को

 निपटा  दिया  है  ।

 इण्डियन  ओवरसीज  बंक  द्वारा  निर्वात कर्ताओं  को  ऋण

 9899.  श्री  गुफरान  आजम  :  क्या  चित्त  मंत्री  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  लखनऊ

 और  कलकत्ता  द्वारा  नियत्तिकर्ताओं  को  ऋण  के  बारे  में  16  1983  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  4132  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  निर्यात  ऋण  के  लिए  बहुत  बड़ी  संख्या  में  ऋण  मिलने  या  मिलने

 के  बारे  में  अभी  भी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और  सरकार  की  नीति  के  अनुरूप  प्रत्येक

 निर्यातकर्ताओं  को  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  में  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 और  पूर्वी  क्षेत्र  के  निर्यात  ऋण  के  लिए  लम्बित  आवेदनों  की  संख्या  कितनी  है  और  प्रत्येक  का  ब्यौरा

 कया

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :
 और  अपेक्षित  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  नियमों  के  अधीन  age  और  यथा उपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 जाली  फर्मों  द्वारा  fasta  इस्पात  का  आयात

 9900.  श्री  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1984  के  में  6

 करोड़  डाउन  दि  रिटर्न  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  उसमें  उल्लिखित  नामों  की  दिल्‍ली  और  बम्बई  की  जाली  फर्मों  द्वारा

 विशेष  इस्पात  का  धोखाधड़ी पूर्ण  आयात  करने  के  मामले  की  जांच  की

 क्या  वर्ष
 1982-83

 के
 दौरान  बम्बई के  गोदामों  में  भण्डार  किए  गए  आयातित

 इस्पात  पर  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  छापा  मारा
 गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणा  रहे
 और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  सम्बद्ध  फर्म  द्वारा  किए  गए  विशेष  इस्पात  के  आयात  की
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 —  at  ete

 बारीकी  से  जांच  की  यदि  तो  उनमें  से  कितनी  फर्म  जाली  या  नकली  न्यास  से  सम्बद्ध

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  बड़े  पैमाने  पर  इस्पात  आयात  करने  सम्बन्धी  इस  धोखाधड़ी

 की  जांच  करने  का  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 मे  आयकर  विभाग  द्वारा  1981  में  ली  गई  तलाशियों

 के  दौरान
 बहुत

 सी  पार्टियों  से  सम्बन्धित  उसे  प्राप्त  करने  के  स्रोत  का  प्रमाण  न  मिलने  तक

 विभिन्‍न  गोदामों  में  सील  कर  दिया  गया  था
 ।

 कुछ  माल  या  तो  उसे  प्राप्त  करने का  स्रोत  स्पष्ट

 करने  पर  अथवा  स्वीकार  की  गई  छिपाई  गई  आय  पर  करों  का  भुगतान  करने  की  वजह  से  रिलीज

 कर  दिया गया  था  ।  लगभग  25  लाख  रु०
 मूल्य  का  माल  इस  समय  भी निषेधाज्ञा के  अन्तर्गत है

 आयकर  विभाग  इस  मामले  को  समझता  है  |

 थामसन  प्रेस  फरीदाबाद  को  कागज  का

 आयात  करने  हेतु  लाइसेंस

 9901  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  कया  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  यह  सच  है  कि  थामसन  प्रेस  फरीदाबाद  को  कागज  के  आयात

 को  लाइसेंस  दिया  गया  है

 )  यदि  तो  वर्ष
 1980-81,  1981-82,  1982-83  और  1983-84  में  कितने  मुल्य

 और  कितने  टन  के  आयात  का  लाइसेंस  दिया  गया  था

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उक्त  प्रेस  ने  कागज  का  आयात  किया  लेकिन  इसने  स्वयं  इस

 कागज  का  उपयोग  नहीं  किया  और  इसे  अधिक  मूल्य  पर  बाजार  में  बेच  और

 यदि  तो  क्या  में  उक्त  प्रेस  को  कागज  का  आयात  लाइसेंस  दिए  जाने  को

 रद्द  करने  और  इस  प्रेस को  काली  सूची  में  रखने  का  सरकार  का  विचार  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके

 कया  कारण हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  gta  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  तथा

 जारी  किए  गए  सभी  आयात  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  निर्यात  लाइसेंस  तथा

 औद्योगिक  लाइसेंस  के  साप्ताहिक  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  इन  बुलेटिनों  की  प्रतियां

 संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  है  ।

 amass  पाथ
 त था  आयात  लाइट्स  के  कुरूप

 दुरुपयोग  गया  कोई  मामला  अभा  तक  सरकार के  ध्यान  में

 नहीं  आया है  |
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 गुजरात  के  काफ़ी  नगर  स्थित  में  —— --— ++ rasatta  eS - PeASTEA  मिल्स  का  कार्यकरण

 9902.  श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  गुजरात के  काड़ी  नगर  में  नवज्योति  मिल्स  को  पांच  ag

 चलाने  के  लिए  जयन्ती  लाल  ग्रुप  को  सौंप  दिया  गया  और  ag  मिल  गत  दिसम्बर  से  बन्द  पड़ी

 है  और  क्या  इस  मिल  को  शीघ्र  खोलने के  प्रयास  किए

 क्या  उक्त  जिसे  मिल  चलाने  का  काम  सौंपा  गया  ने  सिल  की  विभिन्‍न  किस्म

 की  मशीनें  बेच  दी  ताकि  मिल  में  दुबारा  काम  शुरू  न  हो

 यदि  at,  तो  क्या  इस  मामले  कीਂ  कोई  जांच  की  जाएगी  तथा  नई  मशीनें  खरीद  करके

 मिल  को  पुनः  खोला  और

 क्या  ea  मिल  के  प्रबंधकों  ने  श्रमिकों  के  40  दिन  की  मजूरी  का  भुगतान  नहीं  किया  है

 और  यदि  तो  क्या  उनके  वेतन  का  शीघ्र  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में
 और  पूति  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 उपलब्ध  जानकारी  के  Ho  नवजोत  काड़ी  का  1980  में  जयन्ती  लाल  बी ०

 पोपट  द्वारा  अधिग्रहण  किया गया  था  ।  वित्तीय  कठिनाइयों के  कारण  मिल  18-12-1983 से  बन्द

 पड़ी थी  ।  गुजरात  में  बन्द  पड़ी  मिलों  समस्याओं का  पता  लगाने  और  उन  एककों  के  लिए  जो

 सक्षम  पुर्नस्थापना  करने  के  लिए  अधिकारियों  के  एक  समूह  का  गठन  किया  गया  है  |

 तथा  प्रबन्धकों  द्वारा  मशीनों  के  बेचे  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 यह  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  और  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 बेक  आफ  बड़ोदा  की  बारोट  शाखा  हारा

 धनराशि का  दुर विनियोग

 9903. श्री  रामजीभाई  मावणि  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बैक  आफ  बड़ौदा  की  बारोट  शाखा  के  अधिकारियों

 द्वारा  लाखों  रुपयों  की  धोखाधड़ी  और  दु विनियोग  किया  गया

 यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  की  धोखाधड़ी  की
 गई  है  और  इसकी  वसूली  के  लिए

 क्या  की  गई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  1984 के  पहले  सप्ताह के  दौरान  उपर्युक्त  शाखा  के
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 प्रबंधक  ने  जिने  के  बाहर के  व्यक्तियों  हजारों
 रुपए

 के  अभिलेखों  में  उनकी  प्रविष्टि  किए

 बिना दे  दिए  और  जांच  के  दौरान  बैंक  की  नकदी  मे ंमें वह  राशि  कम  पाई

 यदि  तो  अभिलेखों  में  प्रविष्टि  किए  बिना  कुल  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  गई

 और  इनकी  वसूली  के  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 क्या  उस  धोखाधड़ी  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराने  और  भ्रष्टाचार  और

 कदाचार  में  लिप्त  अधिकारियों  की  सेवायें  निलंबित  करने  का  विचार  और

 यदि  हां  तो  कक्ष  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रा नय  में  3q-AaT  seat  पुजारी  बैक  आफ  बड़ौदा  ने  सुचित  किया  है

 कि  बारोट  के  शाखा  के  प्रबंधक  ने  प्रक्रिया  अनियमितताएं  को  ओर  अपने  विवेकाधिकार  की

 सीमाओं  का  उल्लंघन  किया  है  ।

 शाखा  द्वारा  मंजूर  की
 गई

 अनियमित  सुविधाओं  में  अन्तर्गत  कुल  राशि  कुछ  लाख

 रुपए  बताई  जाती  है  ।  बैंक  ने  सूचित  है  कि  ag  समझा-बुझाकर  तथा  कानूननी  अर्थात ्  दोनों

 तरीकों  में  अधिक से  अधिक  वसूली  सुनिश्चित  करने  क  उपाय  कर  रहा  है  ।

 और  बैंक  के  स  मामले  की  जांच  के  दौरान न  तो  किसी  अनियमितता का

 पता  चला  है  और  न  ही  अभी  तक  कोई  सूचना  मिली  है  ।

 और  बक
 ने

 संबंधित  अधिक।री
 के  खिलाफ  आवश्यक  विभागीय  कार्यवाई

 की  है  |

 वाराणसो  और  श्रीनगर  में  गलौच  बनाई  प्रशिक्षण  योजना  के  उप-निदेदाकों  को  चेक

 बनाने  का  अधिकार  दिया  जाना

 9904.  श्री  नारायण  ata  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 वाराणसी  और  श्रीनगर  में  गलीचा  बुनाई  प्रशिक्षण  asp  ना  के  अन्तर्गत

 निदेशकों  को  चक  भुनाने  के  अधिकार  प्रदान  किए  गए

 क्या  इन  अधिकारों  का  निजी  हित  के  लिए  अनधिकृत  रूप  से  सरकारी  धन  निकाल  कर

 दुरुपयोग  किया  जाता  है

 क्या  ढलाई  आदि  के  लिए  अनुमोदित  और  काम  पर  लगाए  गए  ठेकेदारों  के  अलावा

 अन्य  ठेकेदारों  को  भुगतान  गए  और

 यदि  तो  सम्बद्ध  धन-राशि  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 और

 पूर्ति  विभाग  में
 राज्य-मंत्री  निहार रंजन  :  जी

 al  |

 ऐसा  कोई  उदाहरण  अभी  तक  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 भारतीय  व्यापारिक  नौवहन  बेड़े  को  सुसज्जित  करना

 9805.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  व्यापारिक  नौवहन  बेड़ा  युद्ध  के  दौरान  हिन्द  महासागर  में  यातायात

 पर  पड़ने  बाले  प्रभाव  की  स्थिति  में  सभार  तंत्र  की  सहायता  करने/(लांजिस्टिक  और  व्यापार

 को  बनाए  रखने  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  सज्जित है

 यदि  तो  बेड़  का  कुल  पंजीकृत  टन  भार  क्या  और

 भारतीय  व्यापारिक  नौवहन  बेड़े  द्वारा  देश  का  कुल  कितना  विदेशी  व्यापार  संभाला

 जाता है  और  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के ०  पी०  :
 ज

 |  हों  ।  युद्ध  के  दौरान  भारत

 और  तटीय  तथा  समुद्री  पोत के  व्यापारिक  पोत  भारतीय  नौसेना  के  पूर्ण  नियंत्रणाधीन  काम  करेंगे

 परिवहन  संगठन  का  काम  भारतीय  नौसेना  को  सौंपा  जाएगा
 |

 31  1983  को  समाप्त  हुई  तिमाही  में  कुल  पंजीकृत  टन  भार  आर०

 60.92 लाख  था  |

 1980-81  से  1982-83  के  दौरान  भारतीय  व्यापारिक
 पोतों  द्वारा

 गया  कुल

 विदेशी  व्यापार  इस  प्रकार  हैं

 qq  ब्या पा  रक  प पोतों  द्वारा  भारतीय  पोतों  द्वारा  ल  माल  के  मुकाबले  भारतीय

 किया  गया  कूल  आयात  कया  गया  आयात  व्यापारिक  पोतों  द्वारा  उठाए

 और  नियति ः  ल  और  निर्यात  गए  माल  का  प्रतिशत

 यन  टन
 a

 1980-81  74.93  24.21  32.30

 1981-82  77.36  24.27  31.37

 1982-83  17.76  32.24  41.46

 ——<———_— rr  ह
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 किन

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्ध  में  सुधार  करने  के  प्रस्ताव

 906.  श्री  गुलाम  मोहम्द खां  :  नया  पर्यटन  और  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पूंजी
 मुल्य  ह्वास

 ब्याज  और  वेतन  बिल  क्या-क्या  थे

 इस  अवधि  के  दौरान  नए  होटल  विस्तार  सज्जित  करने  आदि  से

 सम्बन्धित  परियोजनाएं  क्या  थीं  और  उन  पर  कितनी qi  बच  की

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  लाभ/हानि  और

 निगम  द्वारा  प्रबन्ध  और  काम-काज  में  सुधार  करने  और  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के

 क्या  प्रस्ताव हैं
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  से

 आवश्यक  सुचना  विवरण  मे  दी  गई  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  प्रबन्ध  को  कारगर  बनाने/कामक!ज  के  परिणामों  में

 सुधार  लाने  के  लिए  जो  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  हैं  उनमें  ये  शामिल  हैं---जोरदार  उत्पाद

 नंग  से  War ON  AM,  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई
 में  सुधार  और  लागत  विदेशों  में  परामर्श  क्षेत्र  में  जोरदार

 अड्डों  के  आगमन  विश्वास-कक्षों  में
 शुल्क  मुक्त  दुकानें  प्रशासनिक  व्यय  में  किफायत  के  कड़े

 आदि  ।

 विवरण

 aq  1981-82,  1982-83  और  1983-54  के  दौरान  पूंजी  मूल्य

 ब्याज  और  aaa  परियोजनाओं  पर  किया  गया  खां  और  निगम  का

 लाभ/हानि  दोने  बाला  विवरण

 अ ाााातल्‍एल्‍एल्‍ए।एबेए।ए

 मद/शीष  aq

 सख्या  रु०

 1981-82  1982-83  1983-84

 2  3  4  5

 पंजी  परिव्यय  1329.91  1887.68  808.00

 231.01  386.08  523.88
 मूल्य  हास

 ब्याज  88.51  184.4]  321°74
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 अनुषंगी  लाभों  आदि  सहित  मजदूरी

 बिल  1038.79  1381.85  1611.74

 नए
 होटल

 विस्तार  करने

 सज्जित  कर  बने  वनू
 पला

 सम्बन्धी  .

 योजनाओं  पर  किया  aa  23.02  24.32  24.00

 133.02  201.56  52.48
 लाभ/हानि

 |
 के

 नन  ब्

 उद्यम  परियोजनाओं  और  पर्यटन  विभाग  की  परियोजनाओं  के  6  लाख  रुपए

 परमिट  जारी  करने  के  बारे  में  वस्त्र  आयात के  लिए

 आदेशों  वालें  पत्र  बन्द  करना

 9907.  श्री  उषा  राम

 श्री  भीखा  भाई  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  ने  अपने  22  1980  के  पत्र  संख्या  3/4/8C-

 सी०  पी०  द्वारा  वस्त्र  आयुक्तों  को  निदेश  दिया  था  कि  वे  जारी  किए  गए  पर  सीटों  की  सूची  भेजे

 गत  बराया  जा  सक  22  ।  980 जिससे  कि  विद्य,/तकरघा  बुनकरों  के  संघ  को  स्थिति  से
 अ

 चित  क्या  ||  जा  सके  लेकिन < युक्त  ने
 तरक  अनुपालित  किए  अनुदेशों  के  अनुसार  उनके  सदस्यों  को  सु

 परमिट  भेजना  बन्द  कर  और

 तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 दिनांक  8  1980  क  पन्न  स ८  3/  /4 द  a/0U  ०  पी०  के  जरिए  बस्त्र  आयुक्त  को
 at

 विजय  तकरार  बुनकर  को  परिजनों  न्  सच  ।  भेजने  की  सलाह  दी

 गई  थी  ।

 बाद  ag  समाप्त  कर  दिया  गया  क्योंकि
 क्षेत्रीय

 बम्बई  द्वारा  प्राप्त  हजारों

 तथा  आवेदन आवेदन  पत्रों  में
 से  एसोसियशन  के  सदस्यों  का  पता  लगाना  बहुत  कठिन  हो  गया  था

 पत्रों  का
 शीघ्र  निपटान  प  बल  गया  था  |  तथा |  कि  क  की  ल  प

 rot  —
 टशन  से  अनुरोध  कया  गया  था  कि

 वह  उन  सदस्यों  के  नामों की  जानकारी  दे  जिसको  परमिट  प्राप्त  नहीं  हुए  ।  एसोसिएशन ने  कुछ  नाम

 भेजे  जिनका  सत्यापन  किया  गया  तथा  उत्तर  1  गया |
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 राज्यों  की  राजधानियों  में
 शुष्क  पत्तन  की  सुविधाओं  का  प्रस्ताव

 0908.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्रहों  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केन्द्रशासित  प्रदेश  दिल्‍ली  सहित  कुछ  राज्यों  की  राजधानियों  में  शुष्क

 पत्तन  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 यदि  at,  तो  द्  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 निहार  रंजन

 :  जी

 नही ं।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गायब  हुए  राडार  वैज्ञानिक  की  वापसी

 9909.  si  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री :

 श्री  नवल  किशोर  फार्मा  :

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  राडार  वैज्ञानिक  जो  बरौनी  और  राडार  विकास  प्रतिष्ठान  बंगलौर  से

 «  1983  में  किसी  समय  रहस्यपूर्ण  ढंग  से  गायब  हो  गधा  था  और  अब  ऐसा  पता  चला  है  कि

 वह  कैलिफोर्निया  की  एक  फर्म  में  काम  कर  रहा है  जिसको  ६  इलेक्ट्रोनिक  और  राडार  विकास  प्रतिष्ठान

 द्वारा  ठेका  दिया  गया  उसकी  वापसी  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 और

 सरकार  द्वारा  यह  जानने के  लिए  बया  कार्यवाही  की  गई  है  कि  इलेक्ट्रॉनिक  और

 ust  विकास  प्रतिष्ठान  के  अधिकारियों  ने  उसको  सरकारी  पासपोर्ट  क्यों  दिया  था  जबकि  वह

 उसको  देश  से  बाहर  नहीं  जाने  देना  चाहते  थ े?

 रक्षा  मंत्री  आर  इलेक्ट्रानिकी  तथा  राडार  विकास

 बंगलौर  आर  ०डी०  में  वैज्ञानिक  श्री  एम०के०  शंडास  को  वापस  बुलाने  का  मामला

 विदेश  मंत्रालय  को  भेजा  गया  है  जो  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  के  सक्षम  प्राधिकारी  हैं  ।

 श्री  एम०  Fo  संडास  को  एल०  आ  o  डी०  Fo  द्वारा  किए  गए  तकनीकी  जानकारी

 सम्बन्धी  ठेके  के  सिलसिले  में  1980  में  भेजा  गया  था  ।  1983  में  जब  अमेरिकी
 ~

 कम्पनी  के  साथर  आगे  बातचीत  की  जानी  SIT  तो NTE  SN  उन्हें  वापस  बुला  लिया  गया  था  ।

 कम्पनी  के  साथ  बातचीत  पुरी  करली  गई  और  श्री  शंडास  को  फिर  रा  120  दिन  के
 लिए  भजने  वां
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 प्रस्ताव  रखा  गया  |  इस  सम्बन्ध  में  जुलाई  1983  में  सरकारी  स्वीकृति  जारी  की  ग

 एल०  आर०  डी०  ई०  ने  1983  में  उनका  सरकारी  पारपत्र  फिर  बध  कर  दिया  ताकि

 उन्हें  अमेरिकी  भेजा  जा  सके  ।

 उन्हें  सरकारी  पार  पत्र  इसलिए  दे  दिया  गया  था  ताकि  वे  अपने  उस  सामान  को  छुड़ा  सकें

 जो  1983  में  अमेरिका  से  वापस  ated  समय  उनके  द्वारा  पोत  से  लाया  जा

 रहा  था

 अगस्त  में  यह  अधिकारी  छुट्टी  पर  चला  गया  ।  निजी  पारपत्र  के  लिए  इन्होंने  आवेदन  किया

 था
 जिसे  नामंजूर  कर  दिया  गया  ।  इस  अधिकारी ने  अपनी  छुट्टी  तीन  महीने  और  बढ़ाने  के  लिए

 आवेदन  किया  था  और  उसे  भी  नामंजूर  कर  दिया  गया  |  उसे  त्रिवेन्द्रम में  अपने  स्थायी  आवास  पर  था

 बंगलौर में  अस्थाई  आवास  ढूंढने  की  कोशिश  की  गई  पर  वहां  भी  नहीं  पाया  गया  ।  ऐसा  अनुमान

 लगाया  गया  कि  यह  अधिकारी  अपने  सरकारी  पारपत्र  से  जिसका  वीजा  120  दि  लिए  वेध

 अमेरिका  चला  गया  होगा  ।  कम्पनी के  प्रेजिडेंट  जिनके  साथ  करार  किया  गया  इस

 आशय  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  कि  श्री  शंडास  ने  उनके  यहां  नौकरी  चाही  थी  लेकिन  उन्हें  किसी  तरह

 की  नौकरी  नहीं  दी  गई  थी  ।

 दानापुर  छावनी  बोर्ड  में  अनुसूचित  जातियों  से  सम्बन्धित  तृतीय  और  चतुर  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  और  आदिवासी  कर्मचारियों  की  संख्या

 9910.  श्री  कचर  राम :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दानापुर  छावनी  बोर्ड

 में  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर
 श्रेणी  के  कुल  कितने  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनमें  से  अनुसूचित

 जातियों  के  कम  चोरियों  और  आदिवासी  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  Ho  पी०  :  दानापुर  छावनी
 में  कुल  177

 कर्मचारी  क्राम  कर  रहे  जिनमें  से  123  अनुसूचित  जातियों  के
 हाल  कोई  आदिवासी

 नौकरी  पर  हीं  लगा  है  ।  छावनी  बोर्ड  में  तटीय  श्रे  णी  और  चतुर्थ  श्रे  णी  के
 कामना

 का  कोई

 वर्गीकरण  है  |

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  आयात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 9911.  श्री  arg  साहिब  परुलेकर

 प्रो०  अजित  कुमार  साहा  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 wag  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  आयात  लाइसेंसों  को  पहले  जारी  किया

 जाता है

 यदि  तो  बर्ष  19  ..3-84  के  दौरान  ऐसे  कितने  लाइसंस  जारी  किए  गए  और  उन

 व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं
 जिन्हें  लाइसेंस  दिए
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 क्या  सकार  को  इन  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट

 मिली

 यदि  तो  उस  किस्म  के  मामलों  का  पुरा  ब्यौरा  क्या  और

 न  लाइसेंस  धारकों  के  विरुद्व  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 सभी  आयात  लाइसेंस  आयातों  से  पहले  जारी  किए  जाते हैं  ।  प्रश्न  का  उद्दीन

 पंजीकृत  निर्यातकों  को  शुल्क  छूट  योजना  के  wats  जारी  किए  गए  अग्रिम  लाइसेंसों  के  तथा  शुल्क

 छूट  लाभ  के  विना  पहने  जारी  किए  गए  अग्रदाय  लाइसेंसों  के  तथ्य  जानने
 का  है

 ।

 1983-84  1983  1281  अग्रिम/अग्रदाय  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।

 जिन  पार्टियों  को  Parca  जारी  किए  गए  थे  उनके  नाम  आयात  निर्यात  तथा

 औद्योगिक  मेंस  के  साप्ताहिक  बुलेटिन  में  मुद्रित  किए  जाते  हैं  जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय

 को  भेज दी  गई  हैं  ।

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 रानोखेत  छावनी  नगरपालिका  क्षेत्र  में  असैनिक  जनसंख्या  के

 लिए  अलग  खेल  का  मदान

 9912.  श्री  हरीदा  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रानीखेत  नगरपालिका  क्षेत्र  में  सैनिकों  के

 लिए  कोई  पृथक  खेल  का  मैदान  नहीं  है  और  उन्हें  सेना  के  मैदान  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहना

 पड़ता

 यदि  तो  कया  उन्हें  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  एन०  सी०  सी०  मैदान  छावनी

 नगरपालिका  के  स्वामित्वाधीन  था  किन्तु  सेना  ने  इसके  चारों  ओर  बैठकें  बना  ली  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  नगर  की  जनसंख्या  की  खेल
 सम्बन्धी

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थाई  रूप  से  खेल  का  एक  मैदान  छावनी  नगरपालिका  को

 देने  अथवा  खेल  का  नया  मैदान  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  जी
 हां  ।  रानीखेत  छावनी  में  दो

 मैदान  हैं  जिनका  नाम  कैडेट  कोर  और
 है  पहले  की  भूमि

 5:30  एकड़  है  और  दूसरे  की  4'07  एकड़  ।
 कैडेट  कोर  मैदान को को  श्रेणी  के  रूप  में

 वर्गीकृत  किया  गया  है  और  यह  छावनी  बोर्ड  के  अधिकार  में  है  जबकि  मैदानਂ  को  श्रेणी

 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  और
 यह  सीधे  सेना  प्राधिकारियों  के  नियंत्रण  में  है  ।

 87



 लिखित  उत्तर
 4  1984

 ण  किण तरल  का  ———  थ

 रानी वेत  स्थित  कुमाऊं  रेजीमेंटल  सेंटर  द्वारा  नी  कोर  के  कुछ  भाग

 का  उपयोग  प्रशिक्षण देने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  इसमें  0.0  $03  एकड़  भि  में

 रसोईघर  और  शौचालन  बने
 हुए  हैं

 ।

 सरकार  Ho  कोर  मदान  का  कुछ  भाग  खेल-कूद  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के

 लिए  सुरक्षित  रखने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 चि देवों  से  आयात  को  गई  रुई  की  गांठों  के  भार  को  जांच

 9913.  श्री  राजेन्द्र प्रसाद  यादव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 170  किलोग्राम  प्रति गांठ  के  भार  वाली  सभी  11161  लाख  गांठों का ग  लदान  से  पुर्व  का

 वह  कुल  भार  कितना  है  जिस  पर  कि  मुल्य  का  भुगतान  किया  गया  है  और  बिक्री के  बाद  सभी  गांठों

 का  कुल  भार  कितना  था

 हा  है  वह
 क्या  उसमें  कोई  अन्तर  कितने  क्विंटल  है  और  उसका  मूल्य  कितने  रुपए

 ग
 OTT,

 ्  क्या  उनका  तोल  करने  वालों  की  निगरानी के  लिए  ata  रुई  निगम  के  अधिकारी

 किया oat, नियुक्त  किए  गए  थे  जिसके  लिए  निगम
 ने  भुगतान

 क्या  भारत  में  इन  गांठों  को  प्राप्त  करने  के  बाद  इनके  भार  की  कोई  सरसरी  जांच

 भी  की  गई  भर

 यदि  तो  क्या  इसे  ही  97  करोड़  रुपए  की  हानि  का  एकमात्र  कारण  नहीं  कहा

 जा  सकता ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पु  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  लदान

 के  समय  11:61  लाख  गांठों  170  कि०  ato  का  कुल  जिनके  लिए  शिपरों  ने

 बीजक  40.93  करोड़  पौंड  है  ।  गांठों  की  संख्या  9,09,897  गांठ  है  ।  उतरते

 समय  के  वजन  के  ब्यौरे  भारतीय  रुई  निगम  के  पास  सहज  ही  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 वजन  में  अन्तर
 के

 भारतीय  रुई  निगम  के  पास  सहज  ह री  नहीं

 कीमत  की  दृष्टि  से  अन्तर  इस  प्रकार  है ं:

 (i)  वजन  में  कमी  के  लिए  किया  गया  दावा  2.60  करोड़  रु०

 (ii)  वजन  में
 बढ़ोतरी  1.04  करोड़

 रु०
 |

 संविदाओं  की  शर्तों  के  अनुसार  उतराई  बन्दरगाह  पर  आयातित  गांठों  का  शायरों

 द्वारा  नियुक्त  faq  गए  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  के  प्राधिकृत  नियंत्रकों  की  उपस्थिति  में  गांठों

 के  भारत  में

 पहुंचने  पर  क्रिया  जाना  था  |  बजट  करते  समय  गांठों  के  क्लियरेंस  के  लिए  भारतीय  रुई  निगम/क्रेता

 मिलों  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  एजेन्ट  भी  उपस्थित  थे  ।  विदेशी  शायरों  को  अन्तिम  भुगतान  केवल

 उतरे  हुए  वजन  के  आधार  पर  किया  जाना  था  भर  इसलिए  निगम  के  किसी  भी  अधिकारी  की

 प्रतिनियुक्ति  नहीं  की  गई  ।
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 14  1५06 (  )  लिखित  उत्तर

 चंकी  गांठों  का  गन्तव्य  बन्दरगाह  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  प्राधिकृत  नियंत्रकों

 की  उपस्थिति  में  किया  गया  निगम  गांठों  के  भारत  पहुंचने  पर  उनके  वजन  की  यों

 ही  कोई  जांच  करने  का  प्रश्न  नहीं  था  ।

 (=)  नहीं  ।

 ata  Tt न्िवन्द्रम  हवाई  एक  सरकारी  पार्कों  द्वारा  निविदा

 9914  ११  बोत  के  नायर  :  व्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  ग
 यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  बड़े  हवाई  अड्डों  पर  यात्रियों  का  सामान  ढोने  का  कामे  सीध  हवाई  अड्डा

 अधिकारियों  द्वारा  कराया  जाता  है  अथवा  ठेकेदारों के  माध्यम

 क्या  निविदा  सुविधाओं  आदि  के  सम्बन्ध  में  श्रमिकों  की  सहकारी  समितियों  को

 कोई  प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  क्या  समय-समय  पर  इन  पदा  में  संशोधन  किया  जाता  है

 यह  सच  है  कि  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  पर  1980  में  एक  गर-सरकारी  पार्टी

 नियुक्त  की  गई  निविदा पर  1984  में  विचार शुरू  किया  है

 स  हवाई  अड्डे  पर  19804  19  84  तक प  यात्री  यातायात
 में

 कितनी  विधि  हुई  है

 और

 > >
 |  )  इस  कार्य  के  लिए  फिर  से  निविदा  न  मंगाने  और  निविदा  की  राशि  में  संशोधन  न

 करमे  के  क्या  कारण  हैं  ?

 c
 पथ टन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशो आलम

 अन्तर्रष्टीय  विमान  क्षेत्रों  तथा  अन्तर्देशीय  विमान  क्षेत्रों  पर  यात्नी  सामान  का  भारिक  काय  ठेकेदारों

 के  जरिए  किया  जाता है  ।  भारिक  कार्य  खुली  निविदाओं  के  आधार  पर  दिया  जाता  है  ।

 वर्तमान  के  अनुसार  सहकारी  समितियों  को  कोई  तरजीह  नहीं  दी

 जाती है  ।

 नहीं  |  उच्चतम  निविदा कर्ता  मैसर्स  क्लीन वेल  को  लाइसेंस  देने  का  निर्णय  ag

 1980  में  किया  गया  था  तथा  इस  पार्टी  को  इस  बारे  में  1981  में  सूचित  किया  गया  था ।

 केरल  नागर  विमानन  सामन्य  कामगार  सहकारी  समिति  द्वारा  दायर  न्यायालय  मामले  कारण

 पिछला  ठेकेदार  मसला  क्लीन वल 31  1:84  तक  यह  कार्य  आरम्भ  नहीं  कर  सका

 वर्ष  1980  से  1983  तक  त्रिवेन्द्रम  विमान  क्षेत्र  पर  यात्री  यातायात  में  हुई  वृद्धि

 इस  प्रकार है

 1980  1983
 बनना

 2,26,461  4,23,585
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 —

 त्रिवेन्द्रम  विमान  क्षेत्र  पर  भारत  लाइसेंस  के  लिए  से  निविदाएं  न  मंगवाने  का

 कारण  यह  है  कि  लाइसेंस  देने  का  कार्य  खुली  निविदा  के  जरिए  प्राप्त  उच्चतम  तथा  वैध  निविदा  को

 स्वीकार  करने  के  आधार  पर  किया  गया  था  तथा  केरल  नागर  विमानन  सामान्य  कामगार  सहकारी

 जो  दूसरी  उच्चतम  निविदा कर्ता  द्वारा  ब्  निविदा  को  दिए  जाने  के  विरुद्ध  दायर

 मामले  को  केरल  उच्च  न्यायालय  ने  खारिज  कर  दिया  था  तथा  इसलिए  नागर  विमानन  विभाग  के

 पास  उच्चतम  निविदा कर्ता  मैसर्स  क्लीन वैल  को  लाइसंस  देने  के  अलावा  और  कोई  विकल्प

 नहीं  था  |

 भारतीय  पटसन  के  कर्मचारियों  को  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  भुगतान

 9915.  श्री  atta  घोष  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  के  निदेश  का  उल्लघंन  करते  हुए  भारतीय  पटसन  निगम

 के  कर्मचारियों  को  दिनांक  1  1981  से  28  1982  तक  की  अवधि  के  अतिरिक्त

 महंगाई  भत्ते  का  भूगतान  नहीं  किया  गया

 इस  धनराशि  को  ब्याज  की  19%"  दर  पर  राष्ट्रीयकृत  gal  से  उधार  लेकर  अतिरिक्त

 महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  करने  ६  लिए  च्  wc  य
 पटसन  निगम  पर

 ब्याज
 का  कुल  कितना

 दायित्व

 क्या  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 को

 दम  उठाए  गए  हैं  जो  इस  भारी  लापरवाही  के

 लिए  जिम्मेदार

 यह  सच  है  कि  कर्मचारियों  को  किया  गया  यह  अवैध  भुगतान  इस  सम्बन्ध  में

 न्यायालय  के  विनिर्णय  के  बाद  कर्मचारियों  से  अब  20  किस्तों  में  वसूल  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  qf  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से

 भारतीय  पटसन  निगम  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  वित्त  मंत्रालय  के  23-3-82

 के  का०  का  स०  11  के  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 1-8-81,  1-10-81, 1-1  [-8]  तथा  1-1-82  से  प्रभावी महंगाई  भत्ते  की  चार  किस्तें  रिलीज  की

 गई  थी  ।  उपरोक्त  आदेश  में  एक  अनुबन्ध  यह  था  कि  28-2-82  तक  के  महंगाई  भत्ते  के  सम्बन्ध

 में  राशि  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  की  जाएगी  और  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा

 की  गई  महंगाई  भत्त  की  बकाया  राशि  में  से  31-3-1"  $  3  तक  कोई  वापसी  अथवा  अग्रिम  भूगतान

 नहीं  होगा  ।  चूंकि  भारतीय  पटसन  निगम  के  कर्मचारियों  को  वेतन  तथा  सरकार  के  माडल  के

 अनुसार  मिलते  उपरोक्त  अवधि  के  लिए  सभी  कर्मचारियों  को  देय  महंगाई  भत्ता  उपरोक्त  आदेश

 के  अनुसार  रोक  लिया  गया  था  ।  रोके  गए  महंगाई  भत्ते  को  रिलीज  करने  पर  विचार  करने  के

 लिए  भारतीय  पटसन  निगम  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  ट्रस्टियों  के  बोर्ड  की  बैठक  14-4-1983  को

 हुई  ।  चूंकि  सरकार  के  ऊपर  बता  गए  आदेश  में  यह  स्पष्ट  नहीं  था  कि  31-3-83  के  बाद  रोके

 गए  महंगाई  भत्ते
 को  रिलीज

 कर  दिया  जाए  अथवा  ट्रस्टियों  के  बोर्ड  ने  रोके  गए  महंगाई
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 लिखित  उत्तर 14  1906

 भत्ते  को  रिलीज  करने  का  त्रिनिण्चय र  1  आर  तदनुसार  फौजियों  को  लगभग  2.85  लाख  रु०

 की  कल  राशि  रिलीज की  गई  ।  बाइ  भारत  सरकार  के  चित्त  मंत्रालय  ने

 18-4-83  को  यह  विनिश्चय  किया  कि  उपरोक्त  अवधि  afar  महंगाई  aa  की  बकाया  राशि
 pas

 को  1-4-83  से  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  खाते  के  सामान्य  शेष  में  जोड़  दिया

 और  सम्बन्धित  भविष्य  निधि  नियमो ंके  सामान्य  उपबन्धों  के  अनुसार  अग्रिम

 भगतान  के  लिए  उपलब्ध  होगा  |  स  आदेश  के  5-४3  को  प्राप्त  होने  पर  कर्मचारियों  को  रिलीज

 की  गई  महंगाई  दत्त  की  रोकी  गई  को  tu  किस्तों  में  वसूल  करने  का  भारतीय  पटसन  निगम

 ने  निर्णय  लिया  ।  तबर  भारतीय  पटसन  निगम  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के

 सम्मुख  एक  याचिका  दायर  की  और  को  वसूल  न  लेने  के  सम्बन्ध  में  अन्तरिम  स्थगन  आदेश

 प्राप्त  कर  लिया  ।  बाद  में  दोनों  पार्टियों  की  सुनवाई  करने  के  न्यायालय  ने  आदेश  जारी  किए  कि

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  एक  नोटिस  जारी  किया  जाए  जिससे  यदि  कोई  आपत्तियां  हों  वे  उन्हें

 और  उसके  are  रकम  की  वसूली  के  लिए  प्रबन्ध  को  उचित  निर्णय  लेना  चाहिए  |  न्यायालय

 के  आदेश  का  अनुपालन  करत  हुए  रोके  गए  महंगाई  भत्त  को  दस  किस्तों  में  वसूल  करने  के  प्रारम्भिक

 निर्णय  संशोधन  किया  गया  आर  यह  निश्चय  किया  गया  कि  1983  से  आरम्भ  होकर

 रकम  को  20  किस्तों  a  वसूल  किया  जाए  ।  खराद  में  भारतीय  पटसन  निगम  को  पता  चला  कि

 भारतीय  खाद्य  निगम ने  अगत
 तमंचा  रियों

 को  रोका  गधा  महंगाई  भत्ता  रिलीज  कर  दिया

 लोक  उपक्रम  ब्यूरो  को  परामर्श  के  लिए  पत्र  लिखा  गया  और  उन्होंने  17-4-84  को  स्पष्ट

 किया  कि  ऊपर  बताए  गए  आदेश  सार्वजनिक  उपक्रमों  पर  लागू  नहीं  और  उन्हें  भारतीय

 पटसन  निगम  के  कर्मचारियों  को  रोकी  गई  राशि  को  रिलीज  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं
 है

 उपरोक्त  स्पष्टीकरण  को  देखते  और  वसूली  को  रोकने  तथा  पहले  वसूल  की  गई  राशि  को

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  रिलीज  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 14-4-83  से  25-4-84  तक  की  अवधि  के  लिए  165%
 की  दर  से  भारतीय  पटसन

 निगम  के  नकद  ऋण  खाते  से  रकम  निकाल  कर  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  के  भुगतान  के  लिए  भारतीय

 पटसन  निगम  पर  ब्याज  की  कुल  देनदारी  लगभग  0.48  लाख  रु०  आती  ।

 लोक  उपक्रम  ब्यूरो  से  अब  जो  स्पष्टीकरण  प्राप्त  हुआ  है  उसको  देखते  हुए  ऐसा  प्रतीत  होता

 है  कि  14-4-83  को  भारतीय  पटसन  निगम  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  ट्रस्टियों  के  बोर्ड  द्वारा  लिया

 गया  निर्णय  करने  का  प्रश्न सही  था  |  इसलिए  इस  मामले  मं  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही क

 नहीं  उठता |

 सेता  सख्यालथ  और  मंत्रालय  में  लम्बित  अभिनीत  याचिकाएं  और  अभ्यावेदन

 9916.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेना  अधिनियम  तथा  रक्षा  सेवा  विनियमों  के  अन्तर्गत  सेना

 मुख्यालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  को  दी  गई  याचिकाओं  और  अभ्यावेदनों  पर  उनके  द्वारा  निर्णय  लेने  में

 बिलम्ब  किए  जाने  के  कारण  अनेक  सैनिक  कर्मचारियों  को  न्याय  नहीं  मिला  और
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 al यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौर ~  1  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  कितनी  याचिका सें

 तथा  अभ्यावेदन  आज  तक  लम्बित  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  आर०  :  आर  La  समय  सेना  कार्मिकों  के  लिए

 नियमों  तथा  अधिनियमों  में  पर्याप्त  व्यवस्थाएं  की
 गई  हैं

 जिनके  अन्तर्गत  वे  अपनी  शिकायतें  दूर

 कराने  के  लिए  याचिका /  अभ्यावेदन  दायर  कर  सकते  हैं  ।

 शिकायतों/यासिकाओं  पर  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जाती  है  जिसके  लिए

 निम्न  वि रचनाओं  आदि  से  ferret  मंगाना  आवश्यक  होता है  He  मामलों  में  fate  मंत्रालय

 की  सलाह  भी  ली  जाती  है  ।  ६न  प्रशासनिक  यां
 oa "fr  अन्तगंत्त  दस  बात  का  हर  सम्भव  प्रयास

 किया  जाता  है  कि  याचिकाओं  को  समूचित  समय  के  भीतर  निपटाए  जाए  ।  अभी  तक  याचिकाओं

 के  निपटान में  विलम्ब  करने  के  कारण  न्याय  न  मिलने  का  कोई  विशिष्ट  मामला  ध्यान  में  नहीं  लगा

 गया  है  ।

 सांविधिक  अपीलों  और  अभ्यावेदनों  के  बारे  मं  सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जाएगी
 ।

 निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थायी  रूप  से  सेक्रिन्डिड  सर्विस  अधिकारियों  का

 युद्ध  के  प्रति  उत्तरदायित्व

 9917.  श्री  अजय  fara:  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थाई  रूप  से  सेकिन्डिड  सर्विस  अधिकारियों  का  युद्ध

 के  प्रति  वही  उत्तरदायित्व  है  जो  कि  frag  सुची  में  तपु  सैनिक  Ai aera  का  होता

 क्या  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थाई  रूप  से  सेकिण्डिड  सर्विस  अधिकारियों  को

 नियमित  सेना  में  कार्यरत  सैनिक  अधिकारियों  के  समान  आवास  और  अन्य  धाक  मिलते हैं

 जबकि  रिजर्व  सुची  में  असैनिक  अधिकारियों  को  ये  copਂ  नहीं

 निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थाई  रूप  से  सेकिन्डिड  अधिकारियों  को  ६तनी  तरजीह

 तथा  ऐसी  सुविधाएं  देने  के  क्या  कारण  हैं  जी  Aarts  सैनिक  afar  क्यों  या  उसी  संगठन  में

 साथ-साथ  काम  कर  रहे
 सिविलियन

 अधिकारियों  को  उपलब्ध  नहीं

 घि
 ~

 ध  )  क्या  इस  संगठन  में  अधिकारियों  के  एक  वग  को  इस  प्रकार  की  तरजीह  देने  से

 सिविलियन  अधिकारियों  में  रोष  व्याप्त  और

 यदि  तो  समस्या  का  समाधान  किस  प्रकार  किया  जा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  जी  हां  |

 से  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थायी  रूप  से  उप नियुक्त  सेना  अफसरों  पर  उनके
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 त्सॉलए  a  उन STD  NAN,  दि  हा  सबा +  सेता
 अपने-अपने  सेवा  अधिनियम  ar  होते  हैं  और  शर्तों

 के  लाभ  पाने  के  हकदार

 हैं  जो  नियमित  सेना  के  अफसरों  को  प्राप्त  उनका  सेवा  शर्तों  की  तुलना  निरीक्षण

 महानिदेशालय  में  सिविलियन  अफसरों  अथवा  सेना  निवृत्त  सेना  अफसरों  से  नहीं  की  जा  सकती  |

 रक्षा  लेखा  पश्चिमी  कमान  बिल्लो  के  महिला

 कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 9918.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा
 पश्चिमी  कमान

 की  कुछ
 महिला  कर्मचारियों

 को  दिल्‍ली से  बाहर  स्थानान्तरित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  महिला  लिपिकों  के  इस  प्रकार  के  स्थानान्तरण  विशेष  कर  जिनकी  पारिवारिक

 जिम्मेवारियां  हैं  पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  और

 यहि  at,  तो  कया  प्रस्तावित  स्थानान्तरण  के  मामलों  में  भी  उनकी
 वास्त  विक  कठिना  इयों

 को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क  पी०  :  जी  हों  ।

 और  हालांकि  महिला  Haattcat  को  स्थानान्तरण  में छूट  नहीं  दी  जाती  है

 लेकिन  उनकी  वास्तविक  कठिनाइयों  पर  उचित  विचार  किया  जाता  है  और  उनकी  पसंद  के  स्टेशनों

 पर  उन्हें  बनाए  रखने  अथवा  स्थानान्तरित  करने  से  सम्बन्धित  उनके  अनुरोधों  को  प्रशासनिक  दुष्टि  से

 व्यवहार्य  समझे  जनने  पर  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  |

 न्यू  बक  आफ  इण्डिया  में  पदोन्नति  सम्बन्धी  नीति

 9919.  श्री  ईरा  अनबारासु  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  |  बक  आफ
 इण्डिया  में  मुख्य  कार्यालय  के  जिला

 मुख्यालयों  के  अधिकारियों  और  क्षेत्र  अधिकारियों  के  लिए  पृथक-पृथक  वरीयता  रखने  से  पदोन्नतियों

 में  व्यापक  भेदभाव  पैदा  हो  गया

 क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  न्यू  बैंक
 आफ  इण्डिया  के  मुख्य  कार्यालय  और  जिला  मुख्यालयों

 में  कनिष्ठ  अधिका  रियों  को  पदोन्नति  मिल  गई  है  जबकि
 सेवा  की  समान  अर Se |  TE  ALE  ory  वध  होते हुए  भी क्षेत्र में

 पदोन्नति  नहीं

 यदि
 तो  ऐसी  विषमताओं  को  दूर  करने  के

 *
 लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 और

 यदि  तो  उराकें. कया क्या  कारण  हैं  ?
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 ee

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दनादन  न्यू
 q  वेक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया

 है  कि  प्रधान  कार्यालय  मुख्यालय  और  क्षेत्रीय  अधिकारियों  की  अलग  से  कोई  वरीयता  सुची

 नही ंहै  और  सभी  अधिकारियों  का  स्केल-वार  एक  ही  वरीयता
 क्रम

 |

 न्यू  बैंक  ऑफ  इण्डिया  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  सही  नहीं  है  कि  प्रधान  कार्यालय

 क्षेत्रीय  अधिकारी और  जिला  मुख्यालय  के  अधिकारियों  की  पदोन्नति  हो  गई  है  जबकि  उसी  स्तर

 उससे  वंचित  रह  गए  हैं  ।

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  ये  सवाल  पैदा  हो  नहीं  होते  |

 बम्बई  में  सरकारी  कमी  पर  अवध  कब्जा

 9920.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  में  रक्षा  विभाग  की  सरकारी  भूमि  पर  गैर-सरकारी  भवन  निर्माताओं

 द्वारा  हाल  ही  में  कब्जा  किया  गया  है

 यदि  हवा  तो  क्या  गर-सरल  पार्टियों  द्वारा  हथियाई  गई  oa  भूमि  को  नियमित  कर

 दिया  गया  जौर

 दर्रा  बिक्री  के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  की गैर-सरकारी  पार्टियों  को  की  ग

 गई

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  के०  पी०  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठते
 ।

 खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  का  तीसरे  देश  के  साथ  व्यापार

 992].  sit  पी०  एम०  सईद

 श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  सूत्रों  यह  बताने  की  कपा  करा  कि

 क्या  सरकार  ने  एक  बड़े  नीति  परिवर्तन  में  यह  निर्णय  किया है
 कि  खनिज  एवं  धातु

 व्यापार  निगम  को  तीसरे  देश  के  साथ  व्यापार  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  क्या  निगम  का  मुख्य  जोर  गैर-सरलीकृत  मदों  के  क्षेत्र  में  होगा ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 तथा

 एम०  एम०  टी०  सी ०  ने  तृतीय  देश  व्यापार  के  लिए  प्रस्ताव  रखा
 है  परन्तु  अभी  तक  निगम

 को  नीति  निर्देश  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 पार्क  ब्रूक  बांड  of  लिमिटेड  हारा  चाय  को  जमाखोरी

 9922,  sit  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसर्स  ब्रूक  बांड  इण्डिया  लिमिटेड  के  पास  30  1983  को

 चाय  का
 14,000

 टन  का  भण्डार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  tet  aa  बांड  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  चाय  की  जमाखोरी

 से  बाजार  में  चाय  के  उपभोक्ता  मुल्य  में  सीधे  30-50  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और

 क्या  सरकार  का  विचार  चाय  पैकेट  के  उपभोक्ता  मुल्य  पर  बहुराष् ट्रों  के  एकाधिकार

 को  apa  करने  के  लिए  चाय  के  पैकेटों  पर  मूल्य  नियंत्रण  लगाने  का  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 तथा  म०  गर्व  बांड  लि०  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  30  जून  1983  की  स्थिति

 के  अहसास  कम्पनी  के  पास  विशुद्ध  सम्मिश्रित  चाय  तथा  पैकेज  जिसमें  14325

 टन  निर्यात  के  लिए  चाय  भी  शामिल  के  रूप  में  जो  अन्तिम  स्टाक  था  वह  जून  1982  के

 स्टाक  से  कम  था  ।  कम्पनी  अपनी  अधिकांश  पैकेट  चाय  सीधे  खुदरा  विक्रेताओं  को  बेचती  है  तथा

 अपने  कारखानों  तथा  वितरण  गोदामों  सहित  सम्पूर्ण  देश  में  1300  से  अधिक  बिक्री  डिपों  में  स्टाक

 पहुंचाती  ऊपर  बताए  गए  स्टाक  स्तर  सामान्य  कार्य  cereal  को  दर्शाते  जोकि  कम्पनी  के

 2  महीनों  की  बिजलियों  के  बराबर  हैं  ।  घोषित  स्टारों  के  आधार  पर  यह  ॒  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा

 सकता है  कि  मठ  क  बॉड  इण्डिया  लि०  द्वारा  जमाखोरी  का  कोई  प्रयास  किया  गया  था  |

 सरकार  का  चाय  के  पैकेटों  यर  सांविधिक  मूल्य  नियंत्रण  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  ऋण  हेतु
 आवेदन  को  अस्वीकृत  करना

 9923.
 श्री  वित्त  बसु

 :
 क्या  चित्त  मंत्री यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  कोलाघाट  बिजली  संयंत्र  हेतु  160

 करोड़
 रुपए

 के  ऋण  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  को  आवेदन  किया  था

 यदि  तो  कया  सच  है  कि  इस  बीच  उक्त  आवेदन  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  इसे  अस्वीकृत  किए  के  आधार  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  जनार्दन  :  औद्योगिक  विकास  बैंक

 डी०  बी०  को  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  गोलाघाट  बिजली  संयंत्र  के  लिए  160

 करोड़  रुपए  के  ऋण  के  वास्ते  अभी  क  कोई  अ  [  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |
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 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 सीहोर  जिले  में  बैंक  आफ  इंडिया  को  दिखाओं  दारा  लक्ष्यों  की  प्राप्त

 9924.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  कया  वित्त  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  सिहोर  जिले  में  बैंक  आफ  की  विभिन्‍न

 शाखाओं  ने  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  कृषि  aq  सिंचाई  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा

 लघु  क्षेत्र  उद्योग  को  वित्त  प्रदान  करने  संबंधी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं
 £ q  या  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उपरोक्त  शीर्षों  के  अन्तर्गत  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  और

 डी०  एल०  सी ०  सी०  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान
 विभिन्‍न  शाखाओं  के  लिए  क्या

 लक्ष्य  नियत  किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  से  वर्तमान  आंकड़ा  सुचना /

 और  समेकन  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  प्राप्त  नहीं  होती  ।  फिर  भी  1980  से  1982  तक

 मध्य  प्रदेश  के  सिहोर  जिले  में  सभी  बैंकों  के  जिला  ऋण  आयोजना  परिव्ययों  और  उपलब्धियों से

 सम्बन्धित  आंकड़  नीचे  दिए गए  हैं  :

 कपि  कुल
 ee

 सेवाएं

 1980-82

 परिव्यय  1347.53  123.08  116.92  1587.53

 उपलब्धि  26.50  122.21  907.21
 758.50

 भारत  पर्यटन  free  निगम  के  rrartzat  के  विरुद्ध  सकता  मामले

 9925.  st  कमला  मिश्र  मघ कर  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दर्ज

 किए  गए  सतर्कता के  मामलों  की  स्थिति
 क्या  है  और

 कितने  मामले
 अभी

 तक  लम्बित  पड़े

 इनमें  से  कितने  मामले  तीन  वर्ष  से  अधिक  पुरान ेहैं
 और  उनके  निपटाने  में  विलम्ब  के

 क्या  करण
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 इन  मामलों  में  कितने  कार्यकारी  और  कितने  गैर-कार्यकारी  अधिकारी  शामिल  हैं  तथा

 सिद्ध  हो  चुके  अपराधिक  मामलों  में  अब  तक  क्या  कार्रवाई  की  और

 प्रत्येक  मामले  में  हुए  अपराध  और  दिए  गए  दंड  का ब्यौरा क्या  है  ?

 पेंशन
 और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खर्चो आलम

 :
 से

 पिछले  तीन  वर्षों  (1-1-8  |  से  3  1-12-83)  के  दौरान  आई०  टी ०  डी०  सी ०  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 211  मामले  दर्ज  किए  गए  जिनमें  120  कार्यकारी  और  454  गैर-कार्यकारी  अधिकारी  शामिल

 थे  ।  निगम  में  सतर्कता  का  कोई  भी  मामला  जांच  के  लिए  तीन  वर्ष  से  अधिक  से  अवधि  से  लम्बित

 नहीं  पड़ा  है  ।  आई०  टी०  डी०  सी ०  से  14  मामलों में  कार्यवाही  की  है  ।  23  मामलों  में  विभागीय

 कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  है  ।

 सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 चीवरी

 ee ए  ीाऑा“ा

 क्रमिक  पदनाम /  एकक  आरोप  दण्ड

 4

 अशोक  यात्री  केश  मीमोज  के  मैनूप्लेशन  से  सेवा  समाप्त  कर  दी  गई  |

 निवास  सम्बन्धित  आरोप

 उप  मुख्य  आंतरिक  यात्रा  अवकाश  रियायत  की  अधिक  रोशि  जमा  करा  दी

 लेखा  राशि का  देयता  से  अधिक  गई  तथा  चेतावनी दी  गई

 लय  आहरण  करने  सम्बन्धी  आरोप

 वरिष्ठ  सहायक  प्रबन्धक  यात्रा  अवकाश  रियायत  की  क्लेम  की  गई  राशि  लौटा  दी

 टीवी  फोन्स  अशोक  राशि  के  जाली  आहरण  का  Te जै धन  ए  तथा  चेतावनी  दी

 आरोप नई  दिल्ली  गई  है
 ।

 शेफ  अशोक

 होटल

 अशोक  होटल

 अबन्धक सहायक

 अशोक

 नई  दिल्‍ली
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 वरिष्ठ सेल्ज  असिसटेंट  वस्तुओं  की  जाली  बिक्री  सहायक  समाहर्ता  द्वारा

 शुल्क
 मुक्त  जुर्माना  किया  गया  राशि  जमा

 के  बाद  समाहर्ता

 बम्बई  को  अपील

 फाइल की  गई

 उप-प्रधान  प्रबन्धक  और  बध  गेट-पास  के  बिना  अकबर  परि निन्दा  की  गई  ।

 प्रबन्धक  होटल  से  टेलीफोन  उपस्कर

 फोन्स  अकबर  ले  जाने  का  आरोप

 होटल

 10.  हसन  होटल  कदाचार  का  आरोप  एडवाइजरी  नोट  दिया  गया  ।

 केन्द्र  हारा  पश्चिम  बंगाल  से  एकत्रित  किया  गया  इक

 992  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1983-84  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल से  आयकर  उत्पादन

 निगम  शुल्क  तथा  अन्य  स्रोतों  के  रूप  में  एकत्रित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  बया

 भारत  सरकार  वर्ष  1983-84  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  को

 दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 शुल्क  एकत्रित  करने  तथा  धन  वितरण  करने  की  नीति  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :
 और  विवरण  |  तथा  2

 जिसमें  यह  दर्शाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 वर्ष  1983-84  के
 दौरान  पश्चिम

 बंगाल  से  उत्पादन  शल्क  इत्यादि  के  रूप  में  कितनी  रकम  वसूल  की  है  तथा  कितनी  रकम

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1983-84  के  दौरान  उसे  राज्य  को  दी  है  ।

 केन्द्रीय  करों  की  उगाही  तथा  वितरण  को  संविधान के  वित्त  अध्याय
 1,

 भाग  2६11 में

 विभिन्‍न  उपबन्धों  तथा  उत्तरोत्तर  वित्त  आयोगों  की  सरकार  द्वारा  amending  सिफारिशों  द्वारा

 नियंत्रित  किया  जाता  है  ।  इसके  राज्यों  की  वारिक  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का

 वितरण  योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  नैसर्गिक  विपत्तियों  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को

 दी  जाने  बाली  सहायता  उत्तरोत्तर  वित्त  आयोगों  की  सिफारिशों  से  निर्धारित  की  जाती
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 बर्ष  1983-84 के  दौरान  परिचय  बंगाल  से  सरकार  ने  उत्पादन  शुल्क  आदि  के

 रूप  में  जितनी  रकम  वसूल  उसके  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण

 Ro

 ऑआथकर  121.80

 निगम  कर  371.20

 ब्याज  कर  14.41

 धन  कर  8.12

 दान  कर  0.67

 सम्पदा  शुल्क  2.02

 7  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  TH)  695.01*

 विशेष  ध्यान  दीजिए  :  सभी  आंकड़  अंतिम  हैं  ।

 इसमें  सिविकम  राज्य  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  शासित  प्रदेणों  से

 सम्बन्धित  आंकड़े  भी  शामिल  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  को  जितने  हिस्सों में  करों  आदि  को  अदा

 किया गया  उसको  बाला  विवरण-पत्र  :

 रु०  में  )

 आयकर  93.94

 मूल  उत्पादन  शुल्क  275.90

 अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  58.35

 सम्पदा  शुल्क  5.73

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  को  दी  गई  अन्य  सहायता  :

 रु

 1.  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  147.41

 2.  राज्य  योजना  में  विदेश  से  सहायता  प्राप्त

 परियोजना  के
 लिए  सहायता  22.50
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 ee  fi

 विकास 3  qerer  क्षेत्र  विकास  के  विशेष  केन्द्रीय  -न  रू०

 सहायता  6.38

 सुखे  से  राहत  के  लिए  अग्रिम  योजना  सहायता  16.83

 ओवरड्राफ्ट  समस्या  से  निपटने  के  लिए  विशेष

 मध्यावधि  गैर  योजना  ऋण  73.72

 6.  असम  शरणार्थियों की  सहायता  और  पुनर्वास के  लिए  0.9]

 रेलवे  यात्री  किराए  पर  कर  के  स्थान पर  अनुदान  2.00

 कृषि  सम्पति  पर  धन  कर  के  कारण  सहायता  अनुदान  0.34

 प्रशासन
 के  स्तरों  को  बढ़ाने  के  लिए  सहायता  अनुदान  2.02

 सहायक  आयकर  आयुक्त  के  कार्यालय  को  फैजाबाद  से  गोरखपुर  ले  जाना

 9927,  श्री  दिव  कारण  वर्मा  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सहायक  आयकर  आयुक्त  का  कार्यालय  1983  में  फैजाबाद

 से  गोरखपुर ले  जाया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कार्यालय  को  यहां  से  ले  जाने  से  और  उसके  आसपास

 के  क्षेत्रों
 के

 लोगों  को  भारी  असुविधा  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  यह
 भी  सच

 है  कि  31  1983  से
 आज

 तक
 आयकर

 की  कोई
 अपील  नहीं

 "

 सुनी  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  फैजाबाद  के  लोगों  ने  इसके  विरुद्ध  अपना  असन्तोष  व्यक्त  किया

 और

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या है
 औ  त  मामले

 में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ए  कृष्ण  )
 :  1983  4

 फैजाबाद  के  आयकर  परिमण्डलों  की  अपीलों  पर  क्षेत्राधिकार  को  फैजाबाद  से  बदलकर  गोरखपुर

 किया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।  फैजाबाद  परिमण्डल ों  की  90  अपीलें  सुनवाई  के  लिए  निर्धारित  की  गई

 थीं  जनवरी  और  1984  के  महीनों  में  15  अपीलों  की  वास्तव में  सुनवाई

 की
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 a \ }  अपीलीय  सहायक  आ  ADS  a  ytd  ना  GA के  easy  घधघिकार  को  फ  ज़बान mre  नाप

 करने  के  खिलाफ  कुछ  व्यक्तियों  ने  अभ्यावेदन  दिए  हैं  ।

 फैजाबाद  के  आयकर  परिमण्डलों  म॑  इतना  कार्य  नहीं  होता  जिसे  एक  अपीलीय  सहायक

 आयुक्त  को  महीने  के  अधिकांश  समय  तक  व्यस्त  रखा  जा  सके  ।  पंजाब  में  अपीलीय  सहायक

 आयुक्त  का  कार्यालय  रखना  समीचीन  नहीं  है  ।  ।  1984  से  फैजाबाद  के  आयकर  परिमण्डलों  से

 अपीलों  पर  अपीलीय  सहायक  गोरखपुर  से  बदलकर  अपीलीय  सहायक

 इलाहाबाद  कर  दिया  गया  है  ।  आयुक्त  तथा  आयुक्त  के  प्रधान-कार्यालय  भी

 इलाहाबाद  में  हैं  ।  अपीलीय  सहायक  जिसका  फैजाबाद  के  आयकर  परिमण्डल ों

 की  अपीलों  पर  क्षेत्राधिकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  फैजाबाद  में  ठहर  कर  फैजाबाद

 परिसण्डलों  की  अपीलों  की  सुनवाई  करे  ।
 फैजाबाद

 के  कर  दाताओं  को  असुविधा  नहीं

 होगी  ।

 बिहार  के  मुंगेर  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं

 9928.  st  डी०  पी०  यादव  :  कया  वित्त  मंत्री  रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार के  मुंगेर  जिले
 में  राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  कितनी  शाखाएं  कार्य  कर  रही

 और

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  नियोजन  के  लिए  ग्रामीण
 युवाओं

 को  प्रशिक्षण  देने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  प्राथमिक  और  ग्रामीण  बाजारों  के  लिए
 सुविधाएं  गोदामों  के  निर्माण  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में  प्रौद्योगिकी  का  स्थानांतरण

 और  ज्ञान  के  प्रसार  के  योजनाओं  के  लिए  व्यक्तियों  था  संस्थाओं  को  कितनी  अनुदान  राशि  स्वीकृत
 की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  जनार्दन  :  और  आंकड़ा  सुचना  और

 समेकन  प्रणाली  से  जिस  प्रकार  खण्डवार  सूचना  मांगी  गई  है  वैसी  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 1983  के  अन्त  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  बिहार  के  जिला  मुंगेर  में  वाणिज्यिक  बैंकों

 की  122  शाखाएं  कार्यरत  थीं  ।  मुंगेर  जिले  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  afi

 की
 राशि  मार्च

 1982
 के

 अन्त
 में  16.25  करोड़  रुपए से  बढ़  कर  मार्च  1983  में  18.07  करोड़

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  पाटियों के  विरुद्ध  दायर  मुकदमें

 9929.  श्री राम  कृष्ण  मोरे :  नया  वित्त  er द  पी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैक  द्वारा  गत  दो  वर्षों  (1982-83)  के  पार्टियों  और
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 कम्पनियों  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमें  दायर  किए  गए  हैं  जिनकी  ओर  दावे  की  राशि  20  लाख  अथवा

 उससे  अधिक

 दायर  किए  गए  मुकदमों  में  कुल  कितनी  धनराशि  अन्तग्रंस्त

 इन  मुकदमों/वसुली  के  अवसरों  की  कया  स्थिति

 ~
 क्या  इस  प्रकार  किसी  राशि  को  बिना  वसूल  किया  जाने  वाला  अथवा  ag  खाते  मे

 डालने  योग्य  धन  माना  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  (®)  से  \ 3)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  आभूषणों  और  जवाहरात को  विदेशों में  लोकप्रिय  बनाना

 9930.  श्री  अनन्त  रमलू  मल्लु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  आभूषणों  और  जवाहरात  को  विदेशों  में  लोकप्रिय  बनाने  के

 प्रयास  किए

 क्या  इनको  कुछ  देशों  में  प्रदर्शित  करने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  उन

 देशों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  सोने  के  आभूषणों के  निर्यात पर  कुछ
 सीमा

 शुल्क  राहत  भी  देना

 और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  और  क्या  कदम
 उठाने  का  है  ?

 wat सना वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  प्रति  विभाग  में  राज्य  निहार  रंजन  :

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  नियति  निगम  ने  गत  art  वर्षों  के  दौरान

 निम्नलिखित  प्रदर्शनियां  आयोजित  कीं

 1981-82  संयुक्त  अरब  अमीरात  तथा  कुवैत  में

 1982-83  संयुक्त  अरब  अमिरात  तथा  कुबेर  में

 1983-84  संयुक्त  अरब  कुवैत  म्यूनिख  (To  तथा  कतार  में  |

 सोने के  आभूषणों  पर  कोई  निर्यात  शुल्क  नहीं  है  ate  ahah  के  रुप  में  आयात  किए

 गए  सोने  पर  कोई  आयात  शुल्क  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 हवाई  अड्डों  पर  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  भार  सोलन  मशीनों  का  आयात

 9931.  श्री  मूलचन्द डागा  :

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :

 श्री  सुशील  भट्टाचार्य  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  19  1984  के  टाइम्सਂ  में  चीनी

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 तो  विदेशी  amas  करके  भारतोलन  मशीनों  के  आयात  करने  के  क्या

 कारण  हैं  जबकि  स्वदेशी  भारतोलन  मशीनें  उपलब्ध
 हैं  और  देश  के  अनेक  हवाई  अड्डों  पर  बिना

 किसी  खराबी  के  ठीक  कार्य  कर  रही

 टस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  है  और  कितनी  मशीनों  की

 आवश्यकता  है  और  उन्हें  कौन  से  स्टेशनों  पर  लगाया

 आयातित  मशीन  और  स्वदेशी  मशीन  के  मुल्य  में  कितना  अन्तर  और

 क्या  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  की  सहमति  से  किया  जा  रहा  है  ?

 पर्यटन
 और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 च्च्  आलम

 हां  |

 भारतोलन  की  ये  मशीनें  जांच-काउंटरों  वाहक-पद्धतियों  का  अभिन्न  अंग  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  संघटित  भारतोलन  मशीनें  देश  में  उपलब्ध  नही ंहैं
 ।  हवाई  अड्डों  पर  मौजूदा

 प्रतिष्ठानों  पर  इस  प्रकार  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है
 |

 दिल्ली  में  52  तथा  बम्बई  में  42  भारतोलन  पैमाने  लगाने  का  प्रस्ताव  प्रत्येक

 भारतोलन  पैमाने  की  कीमत  लगभग  1350  पौंड  है  ।

 चूंकि  एक  विशेष  किस्म  की  भारतोलन  मशीनें  देश  में  उपलब्ध  नहीं  कीमतों

 की  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 हां

 स्टोर-कीपिंग स्टाफ  को  सेवा  अवधि

 9933.  श्री  मंगल  राम  प्रेमी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  नौसेना  और  वायुसेना  की  प्रत्येक  सेना  कोर  में  स्टोर-कीपिंग

 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी
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 खनि

 सीनियर  स्टोर  सुर्पारटेडेंट  और  सीनियर  स्टोर  सुपरिटेंडेंट
 का  अनुपात  कितना

 आयुध  निदेशालय  के  अधीन  प्रत्येक  3  सवीलीयन  asta  अधिकारियों  की

 संख्या  कितनी  और

 क्या  सुरक्षा  अधिकारियों  की  तरह  न  अधिकारियों  की  भी  सेवा  अवधि  निर्धारित

 होती  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  यदि  नहीं  तो  सेवा  अवधि  कब  तक  निर्धारित  और

 लागू  की  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही है  !

 हनोवर  मेले  में  को  गई  निर्यात  पुछताछ  और  दिखाई  भई  प्रतिक्रिया

 9934.  श्री  आर०  To  गायकवाड  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  हाल

 ही  में  आयोजित  किए  गए  हनोवर  जिसमें  भारत  ने  भारी  पैमाने  पर  भाग  लिया  था  कि  निर्यात

 पुछताछ  संयुक्त  उद्यमों  को  स्थापित  निर्माण  सुविधाओं  को  स्थापित  स्थल  पर  क्रय  आदेश

 में  दिखाई  गई  तथा  विदेशी  फर्मों  तथा  क्रेताओं  द्वारा  दिखाई  गई  रुचि  का  ब्यौरा

 क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  gta  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  मेले  में

 20  करोड़  रु०  के  निर्यात  आर्डरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  तथा  लगभग  30  करोड़  रु०  के  व्यापार

 के  बारे  में  बातचीत  चल  रही  कवर  की  गई  मदों  में  शामिल  हैं  :  स्विच  इलैक्ट्रानिक

 sae  रिले  हार्डनेस  ceed,  वेल्डिंग

 कर्ज  बाइसिकल  एन ब्र  पावर  लाइन

 इलेक्ट्रिक  कन्ट्रैक्टिंग  अर्थ  afar  पाइप तथा  टूल

 कन्सट्क्शन  बाल  तथा  रोलर  बिर्यारंग  एवं  मोटर  हैंडल  वायर  नेल  मेकिंग

 करन  पार्ट्स  तथा  होस्ट  विभिन्‍न  प्रकार  के  मशीनरी

 डूप्लिकेटिंग  अतिरिकत  पेपर  फ्यूल  इंजेक्शन  लघु

 क्षेत्र  की  इंजीनियरी  आदि  |

 इसके  मेले  में  भाग  लेने  वाली  भारतीय  कम्पनियों  ने  निम्नोक्त  सहयोग  प्रस्ताव

 प्राप्त  किए  हैं

 सऊदी  अरब  नथा  इराक  में  संयंत्र  तथा  पाइप  लाइन  परियोजना के  लिए  ।

 भारत  में  संयुक्त  उत्पादन  तथा  तीसरे  देशों  को  इनका  स्टेज  रेल

 डिब्बों  के  करनें  तथा  अन्य  सामग्री  हैंडलिंग  एफ०  एल०  पी०  बैटरी

 रेल  माऊन्टिड  क्रेनें  तथा  डिजल  इलैक्ट्रिक  लोकोमोटिव  ।
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 फ्रांस के  साथ  प्रशीतित माल  के  इन्सुलेशन  से  सम्बन्धित माल  के  लिए  ।

 डन मा कं  के  साथ  ऊर्जा  प्रणालियों  के  लिए  परामर्शी सेवा  के  लिए  ।

 भारत  में  यूएसए  सो ले रेक्स  के  साथ  सिल्की  क्रिस्टल  फोटो बोले टिक  सिस्टम  के

 लिए

 तुर्की  में  चाक  संयंत्र  के  लिए  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  साथ  टर्नकी  परियोजना  |

 ईरान  तथा  नाईजी  रिया  में  सोडियम  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  ।

 जांबिया  में  सिमेंट  ब्लाक  तथा  रैड  ब्रिक  प्लांट  के  लिए  ।

 नीदरलैंड  में  वाटर  ट्रीटमैंट  प्लांट  के  लिए  |

 इटली में  केनाल  लाइनिंग  के  लिए  प्लास्टिक की  शीटों के  विशेष  प्रकार  के  लिए  ।

 हंगरी  में  हाइड्रोलिक  सिलिंडरों  तथा  वाल्वों  के  लिए  ।

 स्वीडन  के  लिए  रेल  पटरी  सामग्री  के  लिए  ।

 फ्रांस को  इन्सर्शन  मशीनों  के  लिए  |

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  को  बिजली  की  मोटरें  तथा  औद्योगिक  पंखों  तथा  सिम लैस  ट्यूबों

 के  लिए  और  स०  रा०  अमरीका  को  हॉट  कोल्ड  कोल्ड  शीट्स  प्लेटों  के  लिए  |

 क्षत्रीय  भक्तों  नई  हारा  आवेदन  पत्र  को  तारोख  को

 निर्धारित  दोषिक  योग्यता

 9935.  डा०  णए्ठ  Jo  आजमो :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्षेत्रीय  भर्ती  ate  बैंक  नई  दिल्‍ली  द्वारा
 आवेदन  की

 तिथि  को  शैक्षिक  योग्यता  निर्धारित  की  है  जबकि  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  द्वारा  इस

 प्रकार  की  कोई  योग्यता  निर्धारित  नहीं  की  गई

 यदि  तो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  अधीनस्थ  कर्मचारी  चयन  अयोग  जैसी  भर्ती  करने

 वाली  अन्य  की  भांति  नीति  का  अनुसरण  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  ऐसे  परीक्षार्थियों की
 उम्मीदवारी

 के
 बारे

 में
 जो

 निर्धारित  शैक्षिक  योग्यताओं  को

 प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  में  लगे  हुए  बैंकिंग  भर्ती  बोर्ड  से  अनुरोध  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  बैकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  एस०

 भार०  बी०  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  क्षेत्रीय  भर्ती  आर०  आर ०  बी०-एक  समान  नीति  का
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 रते  हैं  अर्थात  nm  ar  ‘TT
 अनुसरण

 क
 XO  ALY  उम्मीदवार  ने  आवेश  dheਂ  को  निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षणिक  योग्यता

 प्राप्त की  हो  ।

 से  क्षेत्रीय  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  इस  मामले  पर  बिचार  गया है  ।  लेकिन  इस

 सम्बन्ध  में  आने  वाली  प्रशासनिक  कठिनाइयों  और  लगने  वाले  समय  को  देखते  हुए  यह  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  उम्मीदवारों  को  अनन्तिम  रूप  से  शामिल  करना  बांछनीय  नहीं  होगा  |  केन्द्रीय  सरकार

 इस  नीति  में  संशोधन  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 आयकर  विभाग  में  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  का  वरिष्ठता क्रम  निर्धारित  करना

 9936.  श्री  सोमजी भाई  डामोर  :  बया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रथम  दृष्टया  यह  सिद्ध  किया  गया है
 कि  आध-कर  दिल्‍ली  में  उच्च  श्रेणी

 लिपिकों  की  1  1984  को  वरिष्ठता  क्रम  का  गलते  निर्धारण  हुआ  है  और  जिनके  बाद  में

 संशोधन  करके  1981  में  सही  तौर  पर  सिफारिश  किया  गया

 क्या  इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  कोई  उत्तरदायित्व

 निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :  से  उच्च  श्रेणी  लिपिकों

 की  वरिष्ठता  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  है  तथा  मामला  न्याय-निर्णयाधीन  है  ।

 सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  दिल्लो  हवाई  ag  पर  भारतीय  एथलेटिक

 टीम  के  किट  को  बेचना

 9937.  श्री  अनवार  अहमद  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  एथलिटीकिय  जिसने  कुवैत  में  हुई  एशियाई  एथलेटिक  चैम्पियनशिप  में

 भाग  लिया  के  किट  को  देश  के  प्रतिभावान  खिलाड़ियों  के  प्रयोग  के  लिए  दिल्ली  हवाई  अड्डे

 पर  प्राप्त  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  प्राप्त  उपरोक्त  किट  को  सीमा-शुल्क  अधिकारियों

 के  केन्द्रीय  सीमा-शुल्क  भवन  में  अपनी  परचून  की  दुकान  पर  बेच  दिया  और

 यदि  तो  उक्त  किट  को  बेचने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  यह  किट  अन्तर्राष्ट्रीय

 खिलाड़ियों  के  लिए  था  और  न  कि  आम  आदमियों  के  लिए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  (#)  पालम  हवाई  अड्डे पर
 11  1983  को  एअर  इण्डिया  उड़ान ०

 808  से  कोई श्री
 उमराव

 fag
 उतरे  थे  और

 शद  पन्  ' उन्होंने  8  पैकेटों के  सम्बन्ध  में  यह  कहकर  एक  अवतरण  प्रम  111  त्र  प्राप्त  feat  था  कि  उन  बेटों  में
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 ee

 भारतीय  खिलाड़ी दल  की  वर्दी है
 ।

 ये  आठ  पैकेट  15  fe  ना  ध  नली
 1004  को  इण्डिया  उड़ान

 स०  804  से  अव्यवस्थित  ढंग  से  रखे  गए  सामान  के  रूप  में  प्राप्त  हुए  थे  ।  विभाग  को  इस  बात  की

 जानकारी  नहीं  है  कि  ग्रह  सामान  देश  के  विशिष्ट  खिलाड़ियों  के  लिए  था  |

 अव्यवस्थित  ढंग  से  रखे  गए  सामान  के  रूप  में  प्राप्त  इन  आठ  पैकेटों  में  दो  पैकेट

 क्षतिग्रस्त  हालत में  पाए  गए  थे  और  चूंकि  15  1983
 से  2

 1984  तक  न  तो

 श्री  उमराव  fag  और  न  ही  उनका  कोई  प्राधिकृत  प्रतिनिधि  अथवा  एमेचर  एथलेटिक  फेडरेशन  आफ

 इण्डिया  का  कोई  पालम  सीमाशुल्क  से  माल  की  निकासी  करवाने  आया  इसलिए  उन

 दोनों  क्षतिग्रस्त  पैकेटों  को  निपटान  हेतु  2  1984  को  सीमाशुल्क  गृह  में  भेज  दिया  गया  था  ।

 उन  दोनों  पैकेटों  में  पाया  गया  माल  खुदरा  बिक्री  की  दुकान  को  निपटान  हेतु  8  1984  को

 अन्तरित  कर  गया  था  ।  अब  अधिकांश  माल  का
 निपटान  हो  चुका  है  ।  शेष  छः  पैकेटों  की

 निकासी  शुल्क  की  अदायगी  पर  1-3-19  को  की
 जा  चुकी  है  ।

 उक्त  माल  निपटान  मौजूदा  हिदायतों  के  अनुसार  सामान्य  तरीके
 से

 किया

 गया है  ।

 खोनी  के  निर्यात  के  लिए  ठेके

 9938.  श्री  बाला साहिब  faa  पाटिल  वाणिज़्य  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  के  निर्यात  के  ठेकों  के  बारे  में  मैसर्ज  नोगा  जिनेवा  के  साथ

 किया  गया  समझौता  प्रभावी  हो  गया

 यदि  तो  यह  विवाद  कितनी  चीनी  के  बारे  में  मामले  के  तथ्य  क्या हैं  और

 यह  कितने  रुपए  मूल्य  की  चीनी  का  मामला

 विवाद  पैदा  हो  जाने  के  क्या  कारण

 इस  बारे  में  हुए  समझौते
 के

 परिणामों  का  ब्यौरा  कया  और

 कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  ?

 वाणिज्य  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 हां  ।

 Ho  जनेवा के  साथ  विवाद  13,419  मे०  टन  चीनी  के  बारे  में  था  ।  1974-75

 म७  जिनेवा  को  158.87  करोड़  रु०  मुल्य  की  2.84  लाख  Ho  टन  की  मात्रा  बेची  गई  |

 चीनी  की  उपरोक्त  मात्रा  में  से  कम्पनी  ने  लगभग  2,21,100  Fo  टन  का  उठान  किया  और  शेष

 मात्रा  62,900  म०  टन  रह  गई  ।.  कम्पनी ने  37.14  करोड़  रु०  मूल्य  के  59,150  म०

 टन
 का

 उठान  करने  का  वचन  दिया  ।  उपरोक्त  चूक  के  विषय  में  होगा  के  साथ  1975  में
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 किए गए
 समझौते

 के
 अन्तर्गत  उन्होंने  21.21  करोड़  रु०  मूल्य  की  45,731  मे०  टन  मात्रा  का

 उठान  किया  ।

 विवाद  तब
 खड़ा  हुआ  जबकि  समझौते  से  अनुसार  13,419  मे०  टन०  की  शेष  मात्रा

 का  उठान  करने  में  उन्होंने  चक  की  |

 किए  गए  समझौते के  मै०  होगा  उपरोक्त  चक  को  देखते

 राज्य  व्यापार  निगम  के  24,25,901.75  अमरीकी  डालर  दावे का  भुगतान  करना  था ।

 म०  होगा से  24,25,90  1.75  अमरीकी  डालर  को  राशि  वसूल  की  गई  है  ।

 मद्रास  में  लगातार  पिछले  10  वर्षों  से  कार्यरत  प्रत्यक्ष कर  ate  का  अधिकारों

 9939.  को  होश  कुमार  गंगवार  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ae  शक्तियां  प्रदान  की  है  कि  यह  उसके

 स्वविवेक  पर  निर्भर  है  कि  वह  किसी  अधिकारी  को  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  आदेशों  में  छूट

 देकर  एक  ही  स्थान  पर  10  से  13  वर्षों तक  लगातार  काय  करते  रहने  दे  सकता  और

 यदि  तो  बोड  के  मद्रास  कार्यालय में  लगातार  दस
 अथवा  उससे

 अधिक  वर्षों  से

 कितने  अधिकारी  कार्य  कर  रहे  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  तथा  सरकार  द्वारा  ऐसे

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  जिनमें  कार्यकाल  की  अवधि  निर्धारित  की  गयी  जिसके  वाद

 किसी  अधिकारी  को  एक  अधिकार  क्षेत्र/स्थान  से  बाहर  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता है  ।  फिर  भी

 मामलों  में  अधिकारियों  को  जनहित  में  उसी  स्थान  पर  रोका  सकता  वे  वहीं  पर  बने

 रह  सकते  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वे  एक  ही  पद  पर  बने  रहें
 ।

 उडीसा  में  भारतीय  स्टेट  का  वितरण  कार्यक्रम

 40.  श्री  सन सोहन ि  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उड़ीसा में  वर्ष  1984-85  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  कितनी  धनराशि  वितरित

 करने  का  प्रस्ताव  है

 उपरोक्त  बर्ष  में  किस  काम  के  लिए  उक्त  धनराशि का  ऋण  देने  का  प्रस्ताव है

 और

 उड़ीसा में  उक्त  वर्ष  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  वितरण  कार्यक्रम  को  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जलावन  से  भारतीय  स्टेट  बैक  द्वारा
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 कैलेंडर  वर्ष  19" 4  के  दौरान  वितरित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  राशि  का  प्रयोजन-वार  ब्यौरा  नीचे

 दिया गया  है

 लाख

 _

 प्रयोजन  वित्त
 की  जाने  वाली  राशि

 वाणिज्यिक  तथा  संस्थागत  900

 खाद्य-भिन्न  ऋण

 लघ  शिल्पकार  आदि  1153

 सेवाएं  और  लघु  व्यवसाय  906

 कमी  4228

 वैयक्तिक  ऋण

 कमजोर  at  के  लिए  आवास  की  व्यवस्था  करने  के  375

 लिए  संस्थाओं  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  सहित

 आवास  ऋण

 अन्य  उपभोग  ऋण  750

 णणणणणणण

 कुल  8312
 —  =

 इसके  अलावा  बैंक  उड़ीसा  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  निगम  की  जरूरतों  के  अनुसार  खाद्य

 ऋण  भी  देगा ।

 जैसलमेर  और  बीकानेर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ता

 0941.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन
 :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वायु दूत  सेवाओं  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रथम  चरण

 में  राजस्थान  के  सीमान्त  शहरों  जैसलमेर  और  बीकानेर  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  बारे  में  कोई

 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  सामाजिक  और  पर्यटन  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  इन  सीमान्त  जिलों  को

 वायु दूत  सेवा  से  निश्चित  रूप  से  किस  तारीख  तक  जोड़  दिया  जाएगा  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन
 मंत्रालय  के

 राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :

 हाँ

 इस  समय  ऐसी  निश्चित
 त

 ख  जब  तक  कि  इन  स्टेशनों  कों  विमान  सेवा  से  जोड़

 दिया  कोई  स्पष्ट  संकेत  नहीं  दिए  जा  सकते  ।
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  मद्रास  स्थित  परिवहन  एकक  द्वारा  अजित  लाभ

 9942.  श्री  ato  चिन्नास्वामी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो य  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  मद्रास  स्थित  परिवहन

 एकक  को  तना  लाभ  हुआ

 क्या  कोई  हामी  हुई  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ;  और

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  इस  एकक  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  खुर्दो आलम  और

 ् ग्न  fara
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  oa  निगम  के  मद्रास  स्थित  परिवहन  एकक  का

 लाभ-हानि  लेखा  इस  प्रकार है  :

 रुपए

 ay  लाभ/हानि

 2.42 1981-82

 1982-83  (  )  10.13

 1983-84  —
 (+)  1.85  (

 हानियो ंके  प्रमुख  कारण  राज्य  परिवहन रहन  प्राधिकरण  द्वारा  कम  टैरिफ  निश्चित

 उच्च  सड़क  पुराना  बेड़ा  होने  की  वजह  से  म  rad  और  रख-रखाव  लागत  का  उच्चतर

 वाहनों के  सुचारू रूप  से  चलते  रहने  की  अवधि  9  त्री  से  घटकर  6  वर्ष  होने  के  परिणामस्वरूप

 उच्चतर  मुल्य  आदि  ।

 निगम  द्वारा  इस  एकक  को  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  बनाने  के
 लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं  :

 )  गर-किफायती  एम्बसेडर  कारों  को  धीरे-धीरे  हटाना

 (2)  मर्सिडीज  बेज  कारें  और  नए  कोच  लगाना

 (3)  विपणन  संबंधी  प्रयासों  को  तेज  और

 (4)  प्रभावी  लागत  व्यय  में  आदि ।

 एयर  लाइन्स  कर्मचारियों  द्वारा  तस्करी

 9843.  श्री  जेवियर  अराकल
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 gor  or  5
 सीमाशुल्क  अधिका  रियों  ने ने  eas  अड्ड  पर  वर्ष  1980  से  1984  तक  कितनी
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 बार  तस्करी  का  माल  पकड़ा  और  क्या  एयरलाइन्स  के  कर्मचारी  इस  प्रकार  की  तस्करी  में  शामिल

 पाए  गए  = >  आर

 यदि  हवा  तो  एयर  areca  के  कितने  कर्मचारी  रंगे  पकड़  गए  और  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  देश  मे ंछः  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई

 अर्थात  त्रिवेन्द्रम  और  अमृतसर  में  1980,  1981,  1982,

 नीचे  दिया 1983  और  1984  के  वर्षो ंमें  जिनके  लिए  आंकड़ें  तत्काल  उपलब्ध

 गया है

 लाख  रुपयों

 वर्ष  पकड़े  गए  तस्करी  के  सामान  का  मुल्य

 1980  387.21

 1981  585.62

 1209.46* 1982

 1983  889.76

 1984  तक
 लि

 183.42*
 —

 (*  आंकड़े  अनन्तिम

 सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  तस्करी  की  गतिविधियों  में  एअरलाइन्स  के

 कुछ  कर्मचारी भी  सम्बद्ध हैं

 वर्ष  19  से  19४4  लिए
 आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध

 विभिन्न  एअरलाइन्स  के  56  कर्मचारी  तस्करी  की  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाए  गए  थे  ।

 अन्तर्ग्रस्त  माल  को  जब्त  किए  जाने  तथा  विभागीय  न्याय-निचेय  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  तहत

 लगाए  जाने  वाले  वैयक्तिक  अर्थदण्ड  के  अलावा  समुचित  मामलों में  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  खिलाफ

 न्यायालय  में  मुकदमें  भी  दायर  किए  जाते  हैं  ।  उचित  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी

 निवारण  अधिनियम  के  ग्रस्त  व्यक्तियों  को  नज़र बन्द  भी  किया  जाता  है  ।

 खाल  योजना  अवधि  के  दौरान  पाठक  स्थलों  का  विकास

 9944.  श्री  रास  बिहारी बहेरा  :  क्या  पर्यटन और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  चालू  योजना
 अवधि  के

 दौरान  पर्यटक  स्थलों  के
 विकास

 के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 111



 लिखित  उत्तर  4  1984

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन
 और  नागर  विमानन

 मंत्रालय
 के  राज्य-मंत्री  खुद  आलम  और

 पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  खालू  योजना  अवधि  के  दौरान

 विभाग  ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  आधारिक-संरचना  संबंधी

 सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाएं  यथा  :--

 (1)  वन  adi,  युवा  पर्यटक
 धर्मशालाओं

 के  कमजोर  वर्ग  के

 का  महत्वपूर्ण  स्मारकों  पर  क्रीड़ा  अभ्यारण्यों  और  राष्ट्रीय

 उद्यानों  में  मिनी  बसों  एवं  हाथियों  की  मेले  और  त्यौहारों  का

 आदि  |

 (2)  फतेहपुर  और  ब्रज भूमि  का  राष्ट्रीय  विरासत  केन्द्रों के

 रूप  में  संरक्षण  एवं  योजनाबद्ध  विकास  के  लिए  अनेक  मास्टर  प्लानें/लैण्ड  यूज  प्लानें

 और  माइक्रो  प्लानें  तैयार  करना  |

 (3)  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  61  यात्रा  परिपथ  निर्धारित  किए  जिनके

 अन्तर्गत  441  केन्द्र  आते  हैं  जहां  राज्य और  प्राइवेट  सेक्टरों  के  मिश्रित  संसाधनों

 से  अवस्थानुसार  रूप  में  पयंटन  आधारिक  संरचना  का  विकास  किया  जाएगा  ।

 (4)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम ने  भी  पर्यटक  आकर्षणों  के  प्रमुख  स्थानों पर  अनेक  होटलों

 का  निर्माण  किया  परिवहन  एकक  स्थापित  किए  हैं  और  हवाई  अड्डों  पर  शुल्क

 मुक्त  दुकानें  खोली  हैं  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पास  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के

 सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  के  रूप  में  तीन  स्टार  होटलों  का  निर्माण  करने

 के  प्रस्ताव भी  हैं  ।

 प्राइवेट  सेक्टर  द्वारा  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने
 के  लिए  होटल  और  परिवहन  क्षमता  में

 वृद्धि  की  गई

 जल  सप्लाई  और  स्वच्छता  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  एजेन्सी  से  प्राप्त  कुल  ऋण

 9945.  श्री  सुधीर  गिरि  :  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  में  जल  सप्लाई  और  स्वच्छता  संम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 एजेंसी  से  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में
 कुल  कितना ऋण

 मिला
 है

 और  कितना ऋण
 मिलना

 और

 उपरोक्त  ऋण  में  से  किए  जाने
 वाले  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 है

 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  और  1983-84  में  तीसरी  कलकत्ता  शहरी
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 एएए  ए

 विकास  परियोजना  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  साथ  1470  लाख  डालर  के  एक  ऋण
 करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नए  जल  शोधन  संयंत्रों  का

 मौजूदा  जल  शोधन  संयंत्रों  का  सुधार  और  विस्तार  तथा  मौजूदा  जलाल  निकासी  केन्द्रों

 का  सुधार  भी  शामिल  है  ।

 1984-85  अब  तक  जल  सप्लाई  स्वच्छता  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में

 किसी  भी  सहायता  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 का  आयात

 9946.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 ait  मनोहर  लाल  सनी  :

 श्री  भीम  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  देश  में  साबुन  निर्माताओं  द्वारा  चर्बी  के  स्थान  पर  उपयोग

 के  लिए  का  आयात  किया

 at  oO)  Ala, al  41  ort यदि  ai,  1984  तक  देश  म॑  कुल  कितनी  यात्रा  में  का

 आयात  किया  गया

 अब  देश  में  खपत  के  कुल  कितनी  मात्रा  में  उक्त  सामग्री  की  आवश्यकता

 और

 देश  में  उन  साबुन  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  यह  सामग्री  सप्लाई  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूति  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 जी  नहीं  |

 \  प्रश्न  नहीं  uaa  | से  (a  प्र  ay
 all  |  al  el  OA

 गेर-सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  को  रक्षा  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  प्रोत्साहन

 9947,  श्री  कष्ट  कुमार  गोयल  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  रक्षा  उपकरण  खरीदने  के  मामले

 में  प्रोत्साहित  करने  और  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  रक्षा  में  उपयोग  के  लिए  किन  मुख्य  उपकरणों  का

 निर्माण  किया

 निर्माण  वस्तुओं  के  मुख्य  निर्माता  कौन  इस  क्षेत्र  में  प्रमुख  दस  अग्रणी  निर्माताओं

 को  कितने  मुल्य  का  आर्डर  दिया  और
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  बेरोजगार  स्नातकों  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  :  सिविल  क्षेत्र  के  उद्योगों

 क्षेत्र  जिनका  एक  को  कई  तरह  की  प्रोत्साहन  सहायता  के  माध्यम  से  पहले  ही

 हन  दिया  जा  रहा  है  जो  बदलती  हुई  स्थितियों  के
 अनुरूप  होता  है  ।

 प्रोत्साहन  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  समय  से  कई  हजा  मदों  का  निर्माण  हुआ  है  ।

 तथापि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के
 उद्योगों  क्षेत्रों  द्वारा  निमित  कुछ  प्रमुख  मद्दे  नीचे  दी  जा

 रही  हैं  :--

 ||  नडुब्बियों  की  बेटा  रोयां

 2  फ्यूज ।

 डीजल  जनरेटिंग  सेट  ।

 लोचदार  फैब्रिक  रिवटमेंट  |

 बमों के  खोल  और  गोलों  के  फो रा जिंग  ।

 विमानों  के  टायर  |

 लीड  एसिड  और  अलका लाइन  दोनों  बैटरियां  |

 8  टेरी काट  आकिव  ग्रीन  कपड़ा  |

 9  युद्धक  वस्त्र  अलग-अलग  भागों  से  |

 10.  आयल  मिनरल  हाइड्रॉलिक  बफर  |

 1].  टैंकों के  पुर्जे  ।

 12.  वाहनों के  पुर्जे  ।

 इन  मदों  के  मुख्य  निर्माता  सिविल  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियां  मझोले  उद्योग  और

 लघु  उद्योग हैं
 ।  इस  बारे  में  पूछे  गए  आंकड़ों  का  संकलन  करने  में  बहुत  श्रम  और  समय  लगेगा

 क्योंकि  इसके  लिए  पन्द्रह  वर्ष  से  अधिक  समय  के  रिकार्ड  की  छानबीन  करनी  होगी  |

 फर्मों  के  पास  उपलब्ध  सुविधाओं  और .  विशेषता  के  तकनीकी  मुल्यांकन के

 आधार  पर  उन्हें  विशिष्ट  aye  की  मदों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  सुची  में  रखा  जाता  है  |

 बेरोजगार  स्नातकों/पिछड़े  क्षेत्रो  को  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  का  काम  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  किया

 जाता  |
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 था

 भारत  ी पयटन  विकास  निगम  के  अशोक  ट्  वत्स  एण्ड

 डिवीजन की  आय  और  व्यय

 9948.  श्री  सूर्य  नारायण  सिह  :  कया  पर्यटन
 और

 नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  1981  में  अशोक  ट्रैवल्स

 एण्ड  टूअसं  डिवीजन  की  स्थापना  की

 अशोक  ट्रैवल्स  एण्ड  टू अर्स  डिवीजन  ने  के  परिवहन  कार्यों  के  अलावा  ट्रैवल  एजेन्सी  का

 कार्य  कब  से  आरम्भ  और

 अशोक  ट्रैवल  एण्ड  cae  डिवी
 जन

 को  परिवहन  कार्य  से  हुई  आय  को  छोड़कर

 1981  से  आय  और  व्यय  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  से

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  विपणन  प्रभाग  के  एक  भाग  के  रूप में  अशोक  टेनिस  एण्ड  zr

 (wo  do  सेल  ने
 1981  में  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  था  ।  मई  1983  में

 भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  के  ए०  टी०  टी०  सेल  और  परिवहन  प्रभाग  को  को  मिला  दिया  गया  और  उन्हें

 अशोक  ट्रैवल्स  एण्ड  टू अर्स  प्रभाग  के  रूप  नामित  किया  गया  था  ।  इसकी  आय  और  व्यय

 व्यवसाय  से  प्राप्त  आय  को  uw  प्रकार  है

 ——  —  णथणणाणणणाण  0001

 अवधि

 लाख  रुपयों  में  )
 ee

 2.00 अक्तूबर 81  सीमा  82

 1982-83  5.26  6.43

 15.20 1983-84
 पन  न

 2.95

 आयकर  का  भुगतान  करने  वाली  सरकारी  कम्पनियां

 9949.  श्री  ato  प्रभु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1979-80  से  1982-83  की  तीन  वर्षों  की  अवधि  के

 वर्षवार  कितनी
 सरकारी

 कम्पनियां  लाभ  अजित  कर  रही  थीं  और  आयकर  का  भुगतान  कर

 रही

 उपरोक्त  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इन  कम्पनियों  द्वारा  निगमित  कर  की  कितनी

 धनराशि  का  भुगतान  किया  और
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 ब  (|
 के  at SES इन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  रान  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  चुकता  किए  गए  कर  और

 कुल  निगमित  कर  का  अनुपात  क्या  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :  वित्तीय  वर्ष  1981-82  और

 1982-83  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र
 के

 जिन  उपक्रमों  राष्ट्रीयकृत  वेक  भी  सम्मिलित

 पर  कर  लगाया  गया  था  उनकी  संख्या  661  और  671
 थी

 ।

 इन  कंपनियों  द्वारा  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  अदा  किया  गया  निगमित

 कर  1190.59  करोड़  रुपए  और  1153.68  करोड़  रुपए  था

 इन  कंपनियों  द्वारा  1981-82  और  1982-83  में  वसूले  गए  कुल  निगमित  कर  के

 संदर्भ  में  अदा  किए गए  कर  का  प्रतिशत  60  प्रतिशत  और  52.8  प्रतिशत  था  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रपों  के  अन्य  वर्षों  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपभोक्ता  वस्तुओं  के  नृत्यों  में  विधि

 9950.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  एक

 वर्ष  के  दौरान  किन-किन  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  और  वृद्धि  के  कारणों

 सहित  किस  सीमा  तक  वृद्धि  हुई ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणब  मुखर्जी
 :  21-4-1  984  को  समाप्त  हुए  पिछले

 एक  कें  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  7.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  अधिक  महत्वपूर्ण  उपभोक्ता

 मदों  जिनके  मूल्यों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  उनमें  ये  शामिल  थीं  :  दालें  (+  17.5  प्रतिशत  दूध  तथा

 दूध  उत्पाद  (--18.3  मसाले  तथा  गरम  मसाले  ( !  32.5  चाय  (4-39.4

 काफी  (-+-33.1  कोक  (24.1  खाण्डसारी  गुड़

 17.2  खाद्य  तेल
 (+  16.5  वस्त्र  (4:.4  और  साबुन

 (123.4  ।  दालों  से  भिन्न  अनाजों  के  मूल्यों  में  (-4.|  प्रतिशत  कमी

 दर्ज  की  गई  है  ।

 ay  के  शुरू  के  भाग  में  मानसून  के  आने  में  प्रारम्भिक  देरी  और  अर्थव्यवस्था  में  अधिक

 नकदी  की  विद्यमानता  ने  मूल्यों  पर  दबाव  डाला  |  यद्यपि  दालों  से  भिन्न  अनाजों  के  मूल्यों  में  कमी

 हुई  है  तथापि  ऊपर  बताई  गई  कुछ  वस्तुओं  के  eal  में  तीब्र  वृद्धियां  होने  इस  कमी  प्रभाव

 प्रति सन्तुलित  हो  जिसका  कारण  देशीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  तत्व  दोनों  थे  ।

 मंत्रालय  में  अनुभाग  अधिकारियों  के  पद  पर  पदोन्नति

 095).  स्वामी  इन्द्र बेदा  :  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  उनके  मंत्रालय  में  अनुभाग  अधिकारियों  के  पद  पर  किस  वर्ष  तक  के  सहायकों

 के  रूप  में  नियुक्ति  की  की  अनुभाग  अधिकारियों  के  पद  पर  पदोन्नति  हो  गई  है  ?
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 पर्यटन और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  जिस  वर्ष

 के  रूप  में  नियुक्ति  की  तक  सहायक  इस  मंत्रालय  में  अनुभाग  अधिकारियों  के  पद

 पर  पदोन्नति  प्राप्त  कर  चुके  हैं  निम्न  प्रचार

 सहायक  wat

 सामान्य  श्रेणी  1972

 वश  faa at  जाति  1976 गु

 अनुसूचित  जनजाति  1977

 सहायक  रूप  से  पदोन्नति

 सामान्य  श्र  णी  1958

 अनुसूचित  जाति  1967

 अनुसूचित  जनजाति  तक  कोई  पात्र  उम्मीदवार

 उपलब्ध  नहीं हुआ  है  ।

 इन्दौर  में  होप  टेक्सटाइल  मिल  का  अधिग्रहण

 9953.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा
 :

 श्री  साधव  राव  सिंधिया :

 श्री  सत्पनारायण  जटिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्दौर  में
 टेक्सटाइल  मिल  पिछले  दो  वर्षों

 से  बन्द  पड़ी  है  और  इन्दौर  के  जन  प्रतिनिधियों  वे  उनसे  इसे  खोलने  के  बारे  में  बातचीत  की  थी

 तथा  उस  समय  उन्होंने  उसे  शीघ्र  खुलवाने  का  आश्वासन  दिया

 क्या  सरकार  का  विचार  होप  टेक्सटाइल  का  अधिग्रहण  करने  का  है  और  इसे

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  माध्यम  से  चलाने
 का  है

 और  यदि  तो  यह  कब  तक

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  होप ट

 टेक्सटाइल  इन्दौर  16  1983  से  बन्द  पड़ी  इस  उपक्रम  को  तत्काल  खोलने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  |

 तथा  सरकार  ने  इस  मिल  का  अधिग्रहण  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया है  ।
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 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  वित्तीय  संस्थानों  से  परामर्श  करके  इस  मिल

 को  खोलने के  लिए  प्रयास  करे  |

 सिंथेटिक  अवशिष्ट  के  रूप  में  पोस्टर  स्टेपल  फाइबर  आयात  के  कारण

 राजस्व को  हानि

 9954.  श्री  अमल  दत्त :  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  जानकारी  है  कि  सरकार  को  आर०  पं  पी०  लाईसेन्स  के  अन्तर्गत

 स्टेपल  फाइबरਂ  का  सिंथेटिक  अवशिष्ट  के  रूप  में  आयात  करने  से  करोड़  रुपये  का  नुकसान

 हो  रहा

 क्या  सरकार  को  स्टेशन  यार्नਂ  के  निर्माताओं  से  ca  बन्द  करने  की

 सिफारिशें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कोई  उपाय
 किए  हैं

 यदि  तो  राजस्व  की  हानि  को

 न  रोकने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  कृष्ण  )

 :  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे

 मामले  आए  हैं  जहां  कतिपय  बेईमान  आयातकर्ताओं  ने  पॉलिएस्टर  फाइबर  की  निकासी  सिंथेटिक

 अवशिष्ट  के  रूप  में  करने  की  कोशिश  की  है  ।  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  ने  ऐसे  माल  के  मामलों  को

 निकासी  से  पहले  ही  पकड़  लिया  ।  कुछ  मामले  न्यायनिर्णयाधीन  हैं  ।  इस  तरह  राजस्व  की  हानि  का

 प्रशन  नहीं  उठता  है  |

 हां  ।  उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  किस्म  के  दुरुपयोग  के  मामलों  को  रोकने  के

 सिलसिले  में  एसोसिएशन  आफ  पॉलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  मंन्युफक्च रस  से  कतिपय  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  थे
 ।

 सिंथेटिक  अवशिष्ट
 के  रूप  में  शुद्ध  फाइबर  की  निकासी  नहीं  होने  देने  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  विभिन्न  उपाय  किए  गए  हैं  ।  नमूनों  को  ढूंढ  निकालकर  उनके

 परीक्षण  हेतु  एक  विशेष  कार्यविधि  बनाई  गई  है  ।  जांच-पड़ताल  के  प्रतिशत-अनुपात  a  वृद्धि  की  गई

 है  और  ऐसे  आयातित  माल  की  बारीकी  से  छानबीन  की  जाती  रहती  है  ।

 क्रोम  अयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  समाप्त  करने  को  मांग

 9955.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  निर्यात के  लिए  क्रोम  अयस्क  प्राप्त  किया  जा

 रहा

 निर्यात  के  लिए  उड़ीसा  से  प्रति-वर्ष  कितनी  यात्रा  में  क्रोम  अगस्त  प्राप्त  किया  जा

 रहा
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 क्या  क्रोम  अयस्क  से  निर्यात  शुल्क  को  समाप्त  करने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  है ं?

 वाणिज्य  मंत्रालय  भें  और  पूति  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 निर्यात  उद्देश्यों  के  उड़ीसा  तथा  कर्नाटक  राज्य  से  क्रोम  अयस्क  की  अधिप्राप्ति  की  जा

 रही  है
 ।

 (a)  प्रति  वर्ष  निर्यात  किए  जाने  वालि  क्रोम  अयस्क  की  मात्रा  का  70  प्रतिशत  से

 उड़ीसा  से  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  |

 तथा  हां  ।  15  1983  से  क्रोमाइट  पर  निर्यात  शुल्क  को  10  प्रतिशत

 यथा मूल्य  से  घटाकर  5  प्रतिशत  यथा मुल्य  कर  दिया  गया  |

 उड़ीसा  में  स्वरोजगार  योजना  के  अंतगर्त  बेरोजगार  युवकों को  ऋण  दिया  जाना

 9956.  श्री  हरिहर  सोरन  क्या  चित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्वरोजगार

 योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  का

 ब्यौरा कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  उद्योग  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  31  1984  तक  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  बैंकों

 द्वारा  218  मामलों में  39.48  लाख  रुपए  की  राशि  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  इन  में  से  उस  तारीख

 तक  129  हिताधिकारियों  को  कुल  9  लाख  रुपए  के  ऋण  सं वितरित  किए  गए  थे  |

 बाइनाड  के  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  काफी  उत्पादकों  से  अभ्यावेदन

 9957.  श्री  fo  के०  इस्विचिबाबा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  बाइनाड  के  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  काफी  उत्पादकों  से  काफी

 उत्पादकों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  हेतु  काफी  बोर्ड  का  पुनर्गठन  करने  और  काफी  बोर्ड  में  स्थानीय

 संसद  सदस्य  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उस  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 जी  ety

 पुर्नगठित  काफी  बोर्ड  ।  1934  से  कार्य  आरम्भ  करेगा  सरकार  को  काफी

 उत्पादकों  की  विभिन्‍न  ऐसो  सीनों  से  नामांकन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  काफी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  प्राप्त  नामांकनों  पर  गुणा  व  गुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  |
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 भारत  जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  व्यापार

 कया  ह  ०  ह ay 9958.  श्री  आनन्द  सिंह  :  T4H0  स्वासन  सलना  त्र  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  और  जर्मन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  के  बीच  व्यापार  में

 व्यापक  वृद्धि  हुई

 त x
 यदि  at,  तो  दोनों  देशों  के  बीच  की  दो  वर्षों

 के
 दौरान  व्यापार  में  हुई  वृद्धि  का

 ब्यौरा  कया

 arty दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  वृद्धि  के  लिए  हाल  ही  में  भारत  के  दौरे  पर  आए

 जर्मन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  के  शिष्टमंडल  के  नेता  और  अन्य  स  पों  के नाम और  पदनाम  क्या

 हैं  और  वार्ता  में  भाग  लेने  वाले  भारत  के  समकक्ष  अधिकारियों  के  नाम  और  पदनाम  क्या  हैं  और

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 ध  दिन  el
 —k

 ह व्यापार  ब्यौरा  अर्थात  कया  यह  गा  अथवा  डालर  में  होगा  और  इससे  भारत

 कहां  तक  लाभान्वित  होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  git  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 ि
 भारत-जमीन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  व्यापार  1981-82  में  101.15  करोड़  रु०  से

 बढ़कर  1982-83  में  133-81  करोड़  रु०  का  हुआ

 श्री  एच०  जमन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  के  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  महानिदेशक

 के  नेतृत्व  में  जर्मन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  1983  द्विपक्षीय

 व्यापार  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  करने  और  1984
 के  लिए  व्यापार  सुलेख  सम्पन्न  करने  के  लिए

 भारत  का  दौरा  किया  ।  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  प्रतिनिधिमण्डल  का  नेतृत्व  वाणिज्य  मंत्रालय  में

 तत्कालीन  संयुक्त  सचिव  श्री  वी०  एन  कौल  ने  किया  अपनी  वार्ताओं  के  परिणामस्वरूप  दोनों

 प्रतिनिधिमण्डलों  ने  1984  के  लिए  भारत-जमीन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  व्यापार  सुलेख  सम्पन्न

 हुआ  |

 जर्मन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  से  व्यापार  aa caaares  भारतीय  रुपए  में  संतुलित

 क्लियरिंग  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इन  व्यवस्थाओं  से  भारत  को  जमीन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  से

 मुक्त  विदेशी  मुद्रा  का  सहारा  लिए  बिना  कोल्ड  स्टील  सिनेमेटोग्राफ़ी

 डीजल  जैनेरेटिंग  fatter  मशीनी  औजारों  आदि  जैसे  आवश्यक  कच्चे  औद्योगिक

 माल  और  मशीनरी  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिली  है  और  उससे  परम्परागत  और  मेर-परम्परागत

 दोनों  प्रकार  के  माल  के  हमारे  निर्यातों  के  लिए  निश्चित  बाजार  मिले  हैं  ।
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 लघु  उद्योगों से  निर्यात

 9959.  श्रीमती ऊषा  प्रकाशन  चौधरी  :

 श्रीमती  माधुरी  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योगों  से  निर्यात  अपर्याप्त  और  सन्तोषजनक

 लघु  उद्योगों
 से  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  निर्यात  का ब्यौरा  कया  और

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  के  निर्माताओं  को  किस  प्रकार

 प्रोत्साहित  करने  का

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  प्रति  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 निहार  रंजन  :

 जी  नहीं  ।

 एक  विवरण  संलग्न है
 जिसमें  1981-82

 तथा
 1982-83  के  दौरान  लघु  क्षेत्र  के

 के  प्रमुख  उत्पाद  समूहों  का  निर्यात  दर्शाया  गया  है  |

 सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्‍न  उपाय  किए  जाते  हैं  ताकि  निर्यातों  में  वृद्धि

 करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र के  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।  इसमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निर्यात  सवर्धन  परिषदों  द्वारा  दी  जाने  वाली  संगठनात्मक  नकद  मुआवजा

 पंजीकृत  निर्यातकों  की  योजना  के  अन्तर्गत  आयात  शुल्क  मुक्त  योजना  के  अन्तर्गत

 अग्रिम  आयात  ate  संस  100%  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  निर्यात

 सदनों  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  लिए  चुनिन्दा  उत्पादों  के  निर्यातों  का  न्यूनतम  स्तर  लघु  एककों  के

 लिए  50  लाख  रु०  करना  तथा  रियायती  दरों  पर  ऋण  देना  चालक  वर्ष  1984-85  सम्बन्धी

 आयात  एवं  निर्यात  नीति  घरेलू  उत्पादन  तथा  निर्यात  विपणन  के  बीज  सम्बन्ध  को  बढ़ावा  देने

 की  दृष्टि
 से  तथा  लघु/कुटीर  क्षेत्र  से  निर्यात  करने  के  लिए  उद्यमकर्ताओं  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 कर्ता  व्यावसायी  निर्यातक  सम्बन्धी  नई  योजना  आरम्भ  की  गई  है  ।'

 विवरण

 लघ  क्षत्र  उद्योगों  के  प्रमुख  उत्पाद  समूहों  का  निर्यात

 करोड़  रु०  मे ं)

 उत्पाद  समूह  वर्ष

 ण

 1981-82  1982-83

 2 |

 इञ्जीनियरी  माल  3138.00  340.00

 2  मूल  भेषज  तथा  प्रसाधन  सामग्री  59.34  99.62
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 रासायनिक  पदार्थ  तथा  ग्य्द्ध  उत्पाद  22.30  21.3!

 प्लास्टिक  उत्पाद  21:55  32.16

 तैयार  चमड़ा  T  उत्पाद  326.60  314.64

 45.52 अर्धसाधित  चमड़ा  43.52

 समुद्री  उत्पाद  258.14  332.10

 124.85
 काजू  गिरी  तथा  काजू  छिलके  का  तेल

 88.74

 साधित  खाद्य  पदार्थ  143.07  12>.06

 ऊनी  परिधान  तथा  निटवियर  85.04  71.50 10

 न्य
 11  खेल  ज  सामान T  STE  29.60

 12  तैयार  परिधान  602.82  566.47

 2.96 13  रेयन  तथा  संश्लिष्ट  उत्पाद  2.70

 14  साधित  तम्बाकू  5.86  8°42

 अन्य  17.33  17.83 15

 2069.67  2093.67

 a ea

 *प्राककलित

 1980-81  तथा  1981-82  —amrfeart  आंकड़े

 स्रोत  (i)  निर्यात  संवर्धन  परिषदें

 (ii)  समुद्री  उत्पाद  निर्वात  विकास  प्राधिकरण

 (iii),  तम्बाकू  बोर्ड

 काले  धन  के  बारे  में  अध्ययन

 9960.  श्री  रतन  fag  राजद  :  कया  विस  मंत्रो  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सार्वजनिक  वित्त  तथा  नीति  संस्थान  द्वारा  देश  में  काले  धन  की  मात्रा  के

 बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  तथा  उन्होंने  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  अपने  प्रतिवेदन  में  यह

 कहा  है  कि  देश  में  600  करोड़  रुपए  के  काला  धन  प्रचलन  म
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 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  काले  धन  की  मात्रा  राष्ट्रीय  आय  की  52  प्रतिशत

 और

 सरकार  द्वारा  घस  हानिकारक  काले  धन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  यदि

 कोई  उठाने  का  विचार  है  ?

 fas  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  एस०  एस०  :  सरकार
 ने  1982  में

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  नई  दिल्‍ली  को  काले  धन  का  अध्ययन  करने  संबंधी  कार्य  सौंपा

 है  ।  इस  संस्थान  से  रिपोर्ट  मिलने  की  प्रतीक्षा

 सरकार  के  पास  काले  धन  का  कोई  विश्वसनीय  अनुमान  नहीं  है  ।

 लगातार  तहकीकात  करते  रहने  के  बाद  काले  धन  के  प्रसार  और  उसमें  तेजी  से  होने

 वाली  वृद्धि  रोकने  के  लिए  साथ-समय  पर  सभी  संभव  उपाय  किए  रहते  जिनमें

 विधायी  तथा  संस्थागत  उपाय  सम्मिलित  हैं  ।

 मुर्गोदाने का  आयात

 9961.  श्री  निमल  सिन्हा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  देश  में  1952-83  और  1983-84  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  मुर्गी  दाने  का

 आयात  करना  पड़ा  था  और  यह  किस  प्रकार  का  और

 हमें  इस  प्रकार  का  मुर्गी  दाना  निर्वात  करन  वाले  देश  कौन-कौन  से  हैं  और  वे  हमें

 कितनी  मात्रा  में  मुर्गी  दाने  का  निर्यात  करते  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  तथा

 भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  संशोधन  2  ०सी०आर०  2)  के  जिसके  आधार  पर

 किसी  वस्तु  के  आयात  के  आंकड़े  संकलित  किए  जाते  कुक्कुट  चाराਂ  मद  को

 अलग  से  वर्गीकृत  नहीं  किया  जाता  है  ।  तदनुसार  ६स  मद  के  सम्बन्ध  में  आयात  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं हैं  |

 मुख्य  आयात  तथा  निर्यात  नियंत्रक  द्वारा  जानो  किए  गए

 सार्वजनिक  परिजनों  आदि  की  जांच

 9962.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ओसवाल  वुमन  मिल्स  लिमिटेड  के  मामले  में

 उच्चतम  न्यायालय
 के  निर्णय  और  बम्बई  seed  एण्ड  इलैक्ट्किल्स  के  मामले  में  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  की  पूर्ण  बैंच  के  दिनांक  3  1983  के  निर्णय  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सांविधिक  आदेश  या  सांविधिक  नियम  बनाने  या  मुख्य  आयात
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 तथा  निर्यात  नियंत्रक  द्वारा  जारी  किए  पैजनी  नोटिसों  परिजनों  आदि  को ofrosy
 कोई  कानूनी

 है  ताकि  ae शक्ति  प्रदान  करने  का  च्  11  qs परान  tu
 |  |  जान  वचनबद्ध  निबंध  sat  न

 रख  सक

 क्या  विधि  मंत्रालय  की  ओर  से  ऐसे  सभी  सार्वजनिक  परिपत्रों  को  जारी  किए

 जाने  से  qa  जांच  का  काय  मुख्य  आयान  तथा  निर्यात  नियंत्रक  से  सम्बद्ध  काननी  सलाहकार  जो

 विधि  मंत्रालय  में  संयुक्त  सचिव  सौंपने  का  विचार  और

 क्या  सरकार  उन्हें  संसद  के  समक्ष  रखेगी  और  राजपत्र  में  प्रकाशित  करेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  निहार  रंजन  :

 जी  नहीं  ।  इस  प्रकार  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के
 सदस्यों  को  मताधिकार

 9963.  श्री  आनन्द  पाठक  :  व्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1984  के  टाइम्सਂ  में  वस्त्र  निर्यात

 संवर्धन  परिषद  के  सदस्यों  को  मताधिकार  दिए  जाने  तथा  संस्था  की  अन्त-नियमावली  में  से  संशोधन

 के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  कपड़ा  विभाग  ने  कम्पनी  1956  के  उपबन्धों  में  कुछ

 छूट  देने  के  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  दया  है  कपड़ा  विभाग  ने  किस  तारीख  को  सिफारिश

 की  है

 छुट  लागू  होने  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;
 और

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  का  कया  रुख  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 जी  ह

 वस्त्र  विभाग  दा  सम्बन्ध  इस  बात  से  था  कि  अवसर  प्रदान  किए  जाने  चाहिएं

 ताकि  अलग-अलग  क्षेत्रों  के  प्रतिक  उचित  तरीके  से  उस  क्षेत्र से  प्रतिनिधि  चन  सकें  ।  इस  विभाग

 द्वारा  यह  संदर्भ  कम्पनी  विभाग  को  9  1983  दिया  गया  था
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 तथा  मप्र  रल  निर्यात  संवर्धन  परिषद
 के  अनुरोध  को  कम्पनी  कार्य  विभाग

 द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 Ho  एस०  कुमार  हारा  जनता  से  धावा-धड़ी

 9964.  श्री  राम  सिंह  शाक्य  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बढ़िया  किस्म  के  कपड़े  के  निर्माता  म७  एस०

 कुमार  की  अपनी  कोई  कपड़ा  मिल  नहीं  है  बल्कि  वे  कहीं  से  कपड़ा  खरीदकर  उस  पर  अपने  ब्रांड  नाम

 की  मुहर  लगाते  हैं  और  इस  तरह  वे  जनता  को  धोखा  देते  और

 यदि  तो  wa  मामले  के  तथ्य  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 तथा  एस०  कुमार  एकान्त  नाम है  जो  कि
 निम्नलिखित  फर्मों

 द्वारा  प्रयोग
 जाता

 है

 (1)  मैसर्स  एस०  कुमार  जिनके  बम्बई  तथा  देवास  में  प्रोसेसिंग

 सदन हैं  ।

 (2)  एस०  कुमार  टेक्सटाइल  प्राइवेट  जो  कपड़े  का  व्यापार  करने  वाली  फर्म  है  ।

 (3)  एस०  कुमार  एंटरप्राइजेज  प्राइवेट  बम्बई  जिनका  देवास  ite )

 में  विद्य,/त  करघा  एकक  है  ।

 (4)  श्रीराम  जो  कि  एक  मिश्रित  वस्त्र  मिल  है  ।

 एस०  कुमार  ब्रांड  के  रूप  में  बेचे  जाने  वाले  कपड़े  के  |  नमूनों  की  वस्त्र  आयुक्त

 कार्यालय  जांच  से  पता  चला है  कि  इन  नमूनों  पर  एस०  कुमार  ब्रांड  ही  नही ंहै  बल्कि

 विनिर्मित  मिल  का  नाम  भी  है  ।

 बम्बई के  om  मिलों  के  मालिकों के  विरुद्ध  आरोप

 9965.  श्री
 एन०

 के ०  दोजवलकर  :  क्या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  बम्बई  की  रूण  मिलों  के  उन  मालिकों  की  अनियमितताओं  के

 बारे  में  टेक्सटाइल  मानीटर
 ,

 बम्बई  के  अक्तूबर  अंक  की  ओर  दिलाया  गया  जिनके

 एककों  का  सरकार  ने  अधिग्रहण  कर  लिया  है  और  वहां  अन्य  कदाचार  व्याप्त

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पता  लगाई  गई  अनियमितताओं  और  कदाचारों  का  ब्यौरा

 क्या हैऔर और

 दोषी  मिल  मालिकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया गया  है  ?
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 fa वाणिज्य  मंत्रालय  में  और
 पति  विवि  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 प्रश्न
 में

 उल्लिखित  समाचार  में  बम्बई  13
 वस्त्र  मिलों  के  पूर्व स्वामियों  1983  में

 उनके  अधिग्रहण से  पहल  किए  गए  सुप्रबन्ध  वित्तीय  अनियमितताओं  का  उल्लेख  किया

 गया है  ।

 तथा  सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  |

 हरियाणा  में  सरकारो  भूमि  पर  अवध  कब्जा

 9966.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  FAT  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  क  कृपा  बरंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  के  रोहतक  जिले  में  सांपला  गांव  के  पश्चिमी  शोर  स्थित  600  कनाल

 (150  रक्षा  मंत्रालय  के  अन्तर्गत
 आने

 वाली  सरकारी  भूमि  पर  अवैध  कब्जा  कर  लिया

 गया  है  और  आसपास  के  निवासियों  द्वारा  वहां  अवैध  निर्माण  कर  लिए  गए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  क्योंकि  यह  क्षेत्र  सेना  के

 नियंत्रण  में  होने  के  कारण  अत्यन्त  संवेदनशील

 वहां  अवैध  कब्जे  और  निर्माण  की  अनुमति  देने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  और

 इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  रेपो  हां  ।  0.66  एकड़  भूमि  पर

 आस-पास  के  निवासियों  का
 अवैध

 कब्जा  बताया  जाता है  ।

 अवैध  कब्जा  करने  वालों  के  खिलाफ  कब्जा  खाली  करने  की  कार्यवाही  करने  के  लिए द

 डी०  ईठ  ओर  दिल्‍ली  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  |

 और  सम्बन्धित
 अधिकारियों  की

 जिम्मेवारी  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  विभागीय

 जांच  आरम्भ  कर  दी  गयी  है  ।

 भूतपूर्व  टी  बं यर हाऊस  के  कर्मचारी

 9967.  श्री  आनन्द  पाठक :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ध्रुव  टी  वेयरहाउस  के  400  कर्मचारियों  को  लगभग  दस  वर्ष  पुर्व

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  अधीन  ले  लिया  गया

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  अन्तर्गत  उनकी  निरन्तर  सेवा  तथा  अन्य  लाभ  बनाए

 रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 FAT  सरकार  को  कलकत्ता  चाय  भाण्डागार  मजदूर  कलकत्ता  से  बहुसंख्यक
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 मजदूर  संघ  होने  के  नाते  प्रतिनिधि  संघ  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  दिनांक  8

 1984  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उनके  अनुरोध  पर  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  और  पूति  विभाग  में  राज्य-मंत्री  निहार  रंजन
 :

 तथा  पब्लिक  टी  वेयरहाउस  का  प्रबन्ध  1974  में  भारतीय  चय  व्यापार  निगम  को  सौंपा

 गया  था  |  पब्लिक  टी  वेयरहाउस  में  पहले  से  काम  कर  रहे  व्यक्तियों  का  रोजगार  जारी  रखा  गया

 और  उन्हें  प्राप्त  होने  वाले  सेवा  के  लाभ  भी  जारी  रखे  जा  रहे

 तथा  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  कलकत्ता  टी  वेयरहाउस  मजदूर  यूनियन

 से  यह  दावा  करने  वाला  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  वह  बहुमत  वाली  यूनियन है  ।  तथापि

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  तीन  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  नेशनल  टी  हैंडलिंग  वकर्स  एण्ड

 एम्प्लाइज  युनियन  के  साथ  वार्ता  करता  रहा  है  ।  जिसने  अपना  भारी  बहुमत  दिखाया है  ।  अत

 उपरोक्त  कलकत्ता  टी  वेयरहाउस  मजदूर  युनियन  से  प्राप्त  पत्र  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया
 जा

 सकता  जब  तक  कि  े  अपने  दावे  के  समर्थन  में  विश्वसनीय  प्रमाण  प्रस्तुत  नहीं  कर  पाते  ।

 एम०  ई०  एस०  असैनिक
 कर्मचारी

 संघ  ब्लेयर  अण्डमान  से  अभ्यावेदन

 9968.  श्र  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  एम०  ई०  एस०  असैनिक  कर्मचारी  पोर्ट  ब्लेयर  अण्डमान  से  दिनांक

 11-1-1984  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 उक्त  अभ्यावेदन  में  किन  समस्याओं  और  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  गया  और

 उक्त  अभ्यावेदन  में  उल्लिखित
 शिकायतों

 को  कम
 करने/दूर  करने  के  लिए

 किस  प्रकार  की  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  से  एम०ई०  एस०  सिविलियन

 कमेंट्री
 पोर्ट  ब्लेयर  से  11-1-1984  को  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  जिसमें

 मुख्य रूप
 से

 निम्नलिखित  मांगें
 की  गई  थीं  :---

 (1)  मजदूरों  का  वेतन  70-85  रु०  के  न्यूनतम  वेतनमान  में  निर्धारित  किया  जाए  ait
 सिविलियन  रक्षा  सेवा  1960  में  इसी  श्र  णी  के  सिविलियनों

 के  लिए  मंजूर  किया  गया
 था  और  1-1-1973  से  196-232  रु०  के  वेतनमान  में

 उनका  वेतन  बढ़ाकर  226  रु०  किया  और

 (2)  संशोधित  वेतन  1973  के  अन्तर्गत  वेतन  निर्धारण  के
 ्य oo

 स्वरूप  बढ़े हुए  वेतन
 की  बकाया  उनके  न्य  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  कर  दी  जाए  ।
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 (2)  उपर्युक्त  मांगों  को  att  की  गई  Ty  और  द  प  बारे  में  स्थिति  यह  कि  पोर्ट-ब्लेयर  में

 पोती  के  निर्माण  के  लिए  नियुक्त  ये  मजदूर  छः  होने  की  अवधि  के  जिसे  आपसी

 समझौते  से  बढ़ाया  जा  सकता  ठेके  के  आधार  पर  भरती  किए  गए  थे  ।  1966  में

 किए गए  सके  के  अनुसार  उन्हें  22  रु०  प्रति  माह  की  नियम  मजदूरी  और  78  रु०

 प्रति  मंहगाई  तथा  अन्य  भत्ते  दिए  गए  ताकि  उनका  वेतन  अण्डमान  तथा

 निकोबार  प्रशासन  द्वारा  पोट-ब्लेयर  में  मजदूरों  को  दिए  जा  रहे  वेतन  के  अनुरूप  हो

 सके  ।  ये  नियमित  कर्मचारी  नहीं  थे  बल्कि  ठेके  के  आधार  पर  काम  कर  रहे  थे  इसलिए

 सिविलियन  रक्षा  सेवाएं  1960  और  1973  के  अन्तर्गत

 नहीं  आते  थे  और  इस  कारण  इन  नियमों  में  अधिसूचित  वेतनमानों  में  वेतन  निर्धारित

 कराने  के  पात्र  नहीं  परन्तु  1970 में  उन्हें  अस्थाई  नियमित  स्थापना  में

 लाया  गया  और  तदनुसार  उनका  वेतन  196-232  रु०  के  वेतनमान  में  निर्धारित  किया

 गया  है  |

 चाय  बोर्ड  का  कार्यकरण

 9969.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  बोर्ड  सरकारी  उपेक्षा  और  सुप्रबन्ध  के  कारण  संकट  में  हैं  और  इसके  लेखाओं

 में  भी  गड़बड़ी

 यदि  तो  क्या  चाय  बोर्ड  में  इस  गड़बड़ी  की  att  करने  के  आदेश  दिए  गए
 हैं

 और

 उसके  क्या  परिणाम  रहे  और

 चाय  बोर्ड  में  मामलों  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 राज्य  मंत्री द्
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  रज  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी

 नहीं '।

 ( तथा  \  प्रशन  नहीं  उठते  |

 हिन्दू
 अविभाजित  परिवार  के  कर्ता  को  अनिवार्य  जमा

 योजना  की  अदायगी  से  छुट

 9970.  श्री  दिगम्बर  सिह  :

 att  कृष्ण  प्रताप सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उनके
 द्वारा वर्ष  1983-84  के  बजट  भाषण  में  की  गई  घोषणा के  अनुसार  हिन्दू

 अविभाजित  परिवार  के  कर्त्ता  को  एक  वैयक्तिक  कर  दाता  की  तरह  1  1983
 से  पहले  65

 वर्ष  की  आयु  प्री
 होने  पर  अनिवार्य  जमा  योजना  से  छूट  दी  गई
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ca  विसंगति  को  टूर  करने  और  हिन्दू  अविभाजित  परिवार  के  कर्ता  की  कठिनाई  दूर

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  ?

 fort  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :  अनिवायें जमा  योजना

 1974  की  धारा  3(3)  के  हिन्दू  अविभक्त  परिवार
 के

 कर्त्ता

 1-6-83  से  पव  65  वर्ष  की  आयु  पुरी  कर  लेने  पर  उसे  हिन्दू  अविभक्त  परिवार  की  आय  के  सम्बन्ध

 में कर  निर्धारण  वर्ष  1984-85  तथा  उससे  बाद  के  वर्षों  के  लिए  तो  अनि वा यें  जमा  की  अदायगी

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  अलबत्ता  पूर्ववर्ती  वर्षों  के  लिए  अदायगी  करनी  होगी  ।

 आयु  सीमा  को  70  वर्ष  से  कम  करके  65  वर्ष
 करने  सम्बन्धी  संशोधन  1-6-83  से  ही

 लागू हुआ  है

 इस  उपबंध  में  कोई  विसंगति  नहीं  क्योंकि  ग्रह  सभी  श्र  frat  के  निर्धारितियों  पर

 समान  रूप  से  लागू  होता  है  ।

 दानापुर  बोर्ड  बिहार  के  विरुद्ध  भष्टाचार के  आरोप

 9971.  श्री  सम ोन द्दीन
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे वि

 क्या  दानापुर  छावनी  ats,  बिहार  के  विरुद्ध  भष्टाचार  और  अनियमितताओं  के  aga

 से  आरोप

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  बिहार  के  संसद  सदस्यों  और  विधायकों  तथा  उन

 क्षेत्रों  के  लोगों  से  कोई  पत्र  और  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  आरोपों  के  संदर्भ  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से

 कोई  जांच  कराने  का  आदेश  देने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  और  दानापुर  छावनी

 बोर्ड  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  जिनमें  भ्रष्टाचार  और  अनियमितताओं  के  आरोप  हैं  ।  रक्षा

 भूमि  और  छावनी  अधिकारियों  द्वारा  इनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 यदि  आवश्यक
 समझा  गया  तो

 आगे  की  जांच  का  कार्य  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा

 जाएगा  |

 कताई  क्षमता  को  स्थिर  करना

 9972.  श्री  एन०  के ०  दे जब लकर  :

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  भोर  से  र  क्षमता  स्थिर  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 और
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 00

 यदि  तो  इसके  पीछे  क्या  कारण  हैं  और  क्या  इससे  जहां  एक  तरफ  मशीनी  उद्योग

 पर  वहीं  दूसरी  तरफ  विकासशील  सहकारिता  क्षेत्र  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  और  gta  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 जी  नहीं  ।  इस  समय  कताई  क्षमता  पूर्ण  रूप  से  स्थिर  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बुनाई  क्षमता  स्तर  रखने का  निर्णय

 मंत्री went  यट 9973.  at  एन०  के०  दोज वल कर  :  क्या  वाणिज्य  २  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बुनाई  क्षमता  को  स्थिर  रखने  के  अपने  निर्णय  लागू  रखने  पर  as

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  दक्षिण  ताईवान  जसे  देशों  से  कोई  शिक्षा  ग्रहण

 नहीं  की  जिन्होंने  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  स्वचालित  करघे  लगाकर  विकसित  देशों
 में

 मांग  में

 वृद्धि  का  लाभ  जबकि  भारत  आज  तक  अपने  कुल  2,  10,000  करघों  में
 से

 40,000  से

 अधिक  स्वचालित  करघे  नहीं  लगा  सका  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 मार्च  1981  में  संसद में  प्रस्तुत  वस्त्र  नीति  के  विवरण में  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  में  हथ करघों  की

 अधिकाधिक  सम्भावित  वृद्धि  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ।  विवरण  के  विशेष  रूप  से  निर्यात  के

 उद्देश्य  के  लिए  संगठित  मिल  क्षेत्र  की  बुनाई  क्षमता  में  विस्तार  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 साथ  ही  उस  स्थिति  में  जहां  करघे-प्रति-करघे  के  प्रतिस्थापन  की  अनुमति  है  सावे  करघों  का

 परिष्कृत  करघों  द्वारा  प्रतिस्थापन  किया  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  मिलों  द्वारा  दो  गई  मशीनों  के  क्र या देशों  को

 स्थगित/रदद  किया  जाना

 9974.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूसरी  कपड़ा  मिलों  की  तरह  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  मिलें  भी  मशीनरी

 कम्पनियां  माल  दुलाई  को  स्थगित  और  मशीनों  के  क्र था देशों  को  रद  कर  रही  हैं  जिससे  उद्योग  लगभग

 संकटग्रस्त  हो  गया  और

 क्या  सरकार  मशीनरी  निर्माताओं  को  उनकी  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  सहायता  करने

 पर  विचार  कर  रही
 है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बिहार  रंजन  :  तथा
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 एन०  ao  सी  ढारा  वस्त्र  मशीनरी  विनिर्माताओं  को  दिए  गए  आदेशों  को  कुल  मिलाकर

 कोई  विशेष  स्थगन/रद्द  नहीं  किया  गया है
 ।  वस्त्र  मशीनरी  घविनिर्माता  एसोसिएशन ने  तैयार

 मशीनों  के  स्टाक  के  जमा  हो  जाने  की  सूचना  दी  है  ।  वस्त्र  उद्योग  के  तीब्र  गति से  पुर्नस्थापना  और

 आधुनिकीकरण  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  द्वारा  संचालित  आसान  ऋण  सहायता  से

 वस्त्र  मशीनों  के  बेहतर  उठान  को  सुनिश्चित  करने  के  कायें  में  मदद  मिली  वस्त्र  मशीनों  की  मांग

 बढ़ाने  के  लिए  आसान  ऋणों  के  ब्याज  की  दरों  में  कमी  जैसे  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 प्रतिबन्धित  चर्बो  का  आयात

 9975.  श्री  राम  लाल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1984 में
 ओसवाल  कम्पनी  सहित  कई  कम्पनियों  को

 प्रतिबन्धित  चर्बी  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  थी  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  व्यौरा  क्या  है

 और

 व्यापक रोप  के  बावजूद  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 भारत  में  किसी  भी  रूप  में  औरत  की  गई  भेस  तथा  सुअर  की  चरबी  की  निकासी  पर

 प्रतिबन्ध  है  देखिए  argo  दी ०  Alo  आदेश  सर  27/83  दिनांक  24  1983  ।  किसी  भी  पश

 मूल  की  वसा  और  पिघलाए  बिना  पिघलाए  हुए  अथवा  अध्यक्षता  के  आयात

 पर  रोक  थी  देखें  आई०  टी ०  सी ०  सार्वजनिक  सूचना  Ao  टी ०  सी०  एन०  )/83

 दिनांक  1  1983  |

 केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  सीमाशुल्क  नई  दिल्ली  विभिन्‍न  सीमाशुल्क  प्राधिकरणों

 में  स्थिति  की  जांच  कर  रहा  है  ।  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बिहार  के  जोड़ी  उद्योग  से  एकत्रित  किया  केन्द्रीय  उत्पादन  दीपक

 9976.  श्री  विजय  कुमार यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  न  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  बिहार  में  बीड़ी  उद्योग  से  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  और

 फार्म-वार  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  गई  और

 बीड़ी  उद्योग  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  क्या  दर  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०

 कृष्ण  )  :  बिहार  राज्य  में  विगत  चार
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 वर्षो ंके  दौरान  बीड़ियों  से  वसूल  eu  केन्द्रीय  उत्पादन  Yow  की  कुल  रकम  इस  प्रकार  हैं  —s

 ay
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 रुपयों  में  )

 1980-81  60860

 1981-82  63672

 1982-83  63243

 1983-84
 66837 ण  ~

 उपर्युक्त  आंकड़ों  मूल  उत्पादन  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक

 1944  के  अधीन  उद् ग्रहणीय  विशेष  उत्पादन  शुल्क  संगत  वित्त  अधिनियमों  के  अधीन

 उद्ग्रहणीय  तथा  अतिरिकत  विशेष  महत्व  का
 .  1957  के  अधीन

 उद्ग्रहणीय  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  वसूलियां  भी  शामिल  हैं  ।  बिहार  में  बीड़ी-निर्माता

 फर्मों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  और  ६स  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  संकलन  करने  तथा  प्रस्तुत

 करने  में  अन्त ग्रे स्त  समय  और  श्रम  अनुपात  के  लिहाज  से  अधिक  लगेगा  |

 बीड़ियों  पर  उद्ग्रहणीय  मूल  उत्पादन  विशेष  उत्पादन  शुल्क  और  अतिरिक्त

 उत्पादन शुल्क  की  प्रभावी  दरें
 इस  प्रकार हैं  :

 मूल  उत्पादन  विशेष  दन  अतिरिक्त  उत्पादन

 शुल्क  ख़ल्क  शुल्क

 जिनके  निर्माण  में  6.00  रुपए  मूल  उत्पादन  शुल्क  2.00  रुपए

 शक्ति-चालित  अथवा  शक्ति  प्रति  हजार  का  5  प्रतिशत  प्रति  हजार

 की  सहायता  के  बिना  चलाई

 जाने  वाली  मशीनों  की

 सहायता  से  कोई  प्रक्रिया

 की  गई  हो  ।

 अन्य  बीड़ियां  2.70  रुपए  मूल  उत्पादन-शुल्क  0.90  रुपए

 प्रति  हजार  का
 5  प्रतिशत

 Stet  हजार

 ata  प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  एकक

 0977.  श्री  एन०  ६०  हीरो  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नाल  ६  दगी  रि  पल किन  कम्पनियों
 निर्यात  एककों  के  लिए  आर्थिक  लाइसेंस

 अथवा  आशय पत्र दिए  गए
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 उपर्युक्त  कम्पनियों/उपक्रमों  में
 से

 किन-किन  कम्पनियों  ने  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है

 और कब

 इन  कम्पनियों/उपक्रमों  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमायी  गई

 शेष  मामलों  में  क्या  प्रगति  हुई
 और

 चालू  तथा  निर्माणाधीन  उपक्रमों  को  अलग-अलग  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  आबंटित

 की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एकक  स्थापित  करने  के  31  1983  तक  388  एककों

 को  अनुमोदित  किया  गया  है  |

 से  31  1984  46  एककों में  उत्पादन  आरम्भ  हो  चुका  इन

 उत्पादन  कर  रहे  एककों  के  नाम  दर्शाने  वाली  एक  सुची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  शत-प्रतिशत

 निर्वात  अभिमुख  एककों  के  निर्यातों  का  कुल  अनुमानित  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  31  1984  तक

 84.75  करोड़  रु०  था
 ।  30  1984  तक  और  27  एककों  द्वारा  उत्पादन  आरम्भ  किए  जाने

 की  सम्भावना  है  ।  शेष  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  संस्थाओं  में  हैं  ।

 अनुमोदित  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एकक  पूंजीगत  संघटकों  का

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  तथा  शुल्क  मुक्त  आयात  करने  के  पात्र  इनके  मामले  में  विदेशी

 मुद्रा  का  अलग  से  आबंटन  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 विवरण

 हिल्स  इण्डिया  मद्रास  |

 करीम  कसकामी  बंगलौर  |

 लाइनों  कपूर  काटकर

 बम्बई
 ं

 कूलर मुख  आपरन  भर  Fo  बंगलौर  |

 नव  महाराष्ट्र  चाकन  आयल  qr  |

 डेल्टा  जूट  एण्ड  कलकत्ता  |

 7.  स्पेशियलिटी  फैट्स  बम्बई  |

 इण्डियन  ग्जैरोग्रा फिक  बम्बई  |

 नव  भारत  टोबेको  कठ  feo,  हैदराबाद  |

 10  डेल्टा  हैमलिन  नई  दिल्‍ली  |
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 11  भडकल  इलेक्ट्रॉनिक्स  नई  दिल्‍ली  |

 12  हिन्दुस्तान  मौलिक  (Sto)  नई  दिल्ली  |

 13  हारवुड  गारमेंट्स  (To)  बंगलौर

 14  इण्डिया  एक्सपोर्ट  हाऊस  (sto)  नई  दिल्‍ली  ।

 15  जी०  Fo  बी  ओ  प्थैलमिव्स  गोआ  |

 16  नोवा  सिल्क  फोर्ट  बम्बई  |

 17  इंडो  असा ही  ग्लास  कं०  fo,  कलकत्ता  |

 18  पैलेट  फरीदाबाद  4

 19  गोयाकि  साहिबाबाद  प्र०  |

 20  स्विस  ज्यूस  बम्बई  |

 21.  शा  वालेस  नई  दिल्‍ली  |

 22  ग्रीटा  एक्सपोर्ट  मद्रास  |

 23  aren  नई  दिल्‍ली  |

 24  र. (च फरो  एलोयस  कार्यो  लि०  महाराष्ट्र  ।

 25  = y fre  कैमिकल्स  लि  ०,  बम्बई  |

 26.  रोल  कोनों  रेन्स  Fo,  बल्लभ  गुजरात  |

 27  डायमंड  बोटें  इन्टरनेशनल  (SITo ) )  मद्रास  |

 28  जुआरी  Barta  स्टील  बम्बई  |

 29  केवा  रस  बम्बई  |

 30.  यूमिवसंल  मैगनेटिक्स  fto,  चण्डीगढ़  |

 साइंटिफिक  इन्कार  पेंट्स  कठ  गाजियाबांद  |

 32.  उत्तर  प्रदेश  एक्सपोर्ट  इंडस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली  ।

 33.  इंडियन  मेटल  एण्ड  करो  एलायस  लि  ०,  उड़ीसा  |

 34.  नथानी  स्टील  प्रा०  बम्बई  |

 35.  मैगनेटिक  इन्फार्मेशन  टेक्नोलोजी  लि  ०,  पंजाब  |
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 36  बाहर  लारी  एण्ड  Fo  कलकत्ता  |

 37  एच०  पी०  जी०  रेजिस्टर्ड  प्रा०  बंगलौर  ।

 38  चम्पादानी  जूट  क्र०  लि०  कलकत्ता  |

 39  लिखना  पैराग्वे  Zo  )  लि०  | ्

 40  अमर  एम्ब्रॉयडरी  सेल्स  कार्यो  बम्बई  |

 41  आधिक  प्लास्टिक्स  प्राण  मद्रास  |

 42  जेम  मद्रास  ।

 43  नवासर्वा  कैमिकल्स  प्रा  ०  अहमदाबाद  |

 44  गोगटे  कर्नाटक  |

 45  मानकों  ओवर सी  मसूर  ।

 46  मशीन  वर्क्स  कलकत्ता  |

 नकद  राशि  पूंजीगत  उपकरणों और  तकनीकों  जानकारी

 आदि  के  रूप  में  विदेशी  ऋण

 9:78.  शी  एन ०  Fo  :  कया  वित्त  पत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 हमारे  देश  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  विदेशी  ऋण  आदि  प्राप्त

 और

 नकद  पूंजीगत  उपकरणों  और  तकनीकी  जानकारी  आदि  के  रूप  में  प्राप्त  की

 गई  सहायता  का  प्रथम-पृथक  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  गत  तींन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  विदेशी  सहायता

 तथा  की  राशि  इस  प्रकार  है  :

 अवधि  ऋण  अनुदान

 1981-82  1420.27  350.59  1770.86

 1982-83  1821.36  339.29  2160.75

 1983-84  2090.39  311.46  2402.85

 ——<—<<—$—_$_ ए  एएए  a  ee
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 ा  $$

 विभिन्‍न  स्रोतों  से  प्राप्त  विदेशी  सहायता  को  स्थूल  रूप  से  तकनी की  परियोजना

 सहायता  और  परियोजना-भिन्‍न  सहायता  अथवा  कार्यक्रम  सहायता  की  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  वर्गीकृत

 किया  जाता  है  जिसके  अन्तर्गत  कई  किस्म  का  कच्चा  फालतू  पूंजीगत  उपस्कर  आदि  को

 शामिल  जा  सकता  सम्बद्ध  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  संसद  के  सामने

 प्रस्तुत  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  सम्बन्धी  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  में  दिया  गया  विभिन्‍न

 सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  में  पूंजीगत  उपस्करों  और  तकनीकी  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  अदायगी  की

 व्यवस्था  होती  इसलिए  प्राप्त  सहायता  का  उल्लिखित  श्रे  जियों  के  अंतगर्त  अलग-अलग  ब्यौरा  देना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 आयातित  कारों  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाना

 9979.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  अनिवासी  द्वारा  आयात  की  गई  कार  के  हस्तान्तरण  अथवा  बिक्री  की  अनुमति  न

 दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  कार  की  कीमत  विदेशों  में  अजित  राशि  से  दी  गई  है  और  इसक

 लिए  बहुत  ही  अधिक  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  की  जाती

 (a)  क्या  कारण है  कि  आयात  किए  गए  टी०  वी०  सेट  और  वी०  सी०  आर०  तथा  अन्य

 चीजों को  बेचने  की  तो  अनुमति  दी  गई  है  लेकिन  कार  को  बेचने
 की

 अनुमति  नहीं  और

 कया  सरकार  का  विचार  आयातित कारों  पर  लगे
 प्रतिबन्ध  को  हटाने  का  है  क्योंकि

 मारुति  कार  का  afrare  रूप  से  पूर्णतया  आयातित कार  है  और  यह  कार  हस्तांतरणीय है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में
 राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :

 गैर  आवासी  भारतीय  द्वारा  उनके  आवास  के  बदलने  पर  एक  निर्धारित  अवधि  के  बाद  आयात  की

 गई  कार  का
 अन्तरण

 अथवा  बिक्री  के  लिए  आयात  नीति  में  प्रावधान  है  ।

 आयातित  टी०  वी०  सी०  आर०
 तथा  अन्य  मदें

 भी  एक  निर्धारित  अवधि  से

 पहले  नहीं  बेची  जा  सकतीं  |

 उपरोक्त  तथा  में  उल्लिखित  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  दिखाओं  को  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करता

 9980.  प्रो०  नारायण चन्द  परिवार  :  कया  वित्त  मंत्री  हिमाचल  प्रदेश में  भारतीय  स्टेट  बैंक

 की  शाखाओं  को  खोलने के  बारे  में  9  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  2917  के
 उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अनुबंध  एक  में  दी
 गई

 सूचना
 के

 अनुसार
 भारतीय  स्टेट

 बैंक  आफ
 इण्डिया  द्वारा

 TH  लगा  गए  46  केन्द्रों  में  से  कुछ  अन्यों  को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और
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 nee

 as तो

 तिवा  ह  ह |  फी

 अब  तक  शाखाएं
 ह  सती

 दी  गई  हैं  और

 शेष
 ह

 कब  तक  शाखाएं  खो  लने  i  सम्भावना  at 2?

 te मंत्रालय में  उप-मंत्री  ssa  :  और
 fear

 on

 as

 वाद
 प्रशन

 मे
 उल्लिखित  40  केन्द्रों में  से  कोई  भी  केन्द्र  भरतीय र

 a  o  ह  किया

 4 114m ह

 स्वत

 र
 गया  है  अलबत्ता  इसे  हिमाचल  प्रदेश के  शिमल  बक  ll  द  एक  शाखा

 खोलने  का  प्राधिकार  दिया  गया  है  ।  बैंक  से  इस  प्राधिकार  जल्दी  से
 लिए  कहा

 गया  ae

 > L}

 ने  शिमला  जिले के  बाहरी  स्थान  पर  भी  एक  शाखा  खोली  है  जि

 केलिए

 ॉ

 की है  ह  3  में  लाइसेंस प्राप्त  था  ।

 &

 y

 wad  सेनिक  पुनर्वास  निदेशालय  q
 LC  करना

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  पार  Tyas  मानक  पुनन  निदेशालय  के

 ।
 क  करने  के  बारे  में

 +०«  ap
 ks  न  सं०  454%

 सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की

 का  करेगे

 क

 राज्य  ला
 |  सैनिक

 बोर्डों
 क्या  rate  महानिदेशालय

 का
 जोनल  न

 ी

 सहित  क  करने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  तक
 प्रशासन  संस्थान

 अध्ययन दल  की  रिपोर्ट  इस

 बीच  सरक  को प्राप्त  हो  गई
 है

 यदि  तो  उसमें  क्या-क्या  मु  if  ह  की
 ग

 ह  पोर्ट  सरकार  को Oo

 किस

 हिदी

 गीत
 हुई  हे  और

 हेतु
 (71)

 Fé
 क

 विशेष
 रूप  से  केन्द्रीय/राज्य/जिला  सैनिक  बोर्डों  के

 ढांचे  का  पुनर्गठन
 धार  करने  के  संदर्भ में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 ae
 गए

 Oo

 a  oe

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 के०

 पी०  :  जी  al
 ।

 भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  की  रिपोर्ट  अक
 प्त  हुई  थी

 ।  इस

 रिपो  मुख्य  सिफारिशें  हैं  सैनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण  के  लिए  |

 भ
 ब  सैनिकों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पदों  का  पूरा  उपयोग  निजी  क्षेत्र  के  यू

 भूतपूर्व

 सैनिकों
 के  लिए  रोजगार  के  अवसर  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  वृद्धि  प्रस्ताव  नाम  में

 व्यास  farm  दक्षता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करना  ताकि  परियोजनाएं  तेयार  की  और

 आंकड़े  तैय
 गर  करने  की  व्यवस्था  करना  और  निगम के  लिए  उपर्युक्त  कार्यालय  आवास

 तथा  परिवहन

 आदि का  मूल्यांकन  करना
 और

 उसकी
 व्यवस्था

 भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  द्वारा  की ही  गई  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।
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 ह

 पेंशन  की
 मंजूरी  तथा  भुगतान  के  बारे  मे  प्रक्रिया

 9982.  प्रो ०  तारागण  चन्द  पराशर  बया  रक्षा  मंत्री  पेंशन  की  स्वीकृति  तथा  भुगतान

 की  प्रक्रिया के  बारे  में  6  1983  के  अतारांकित  प्रशन  संध्या
 10191

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पेंशन  मंजूरी  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए
 न

 उसके  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  वाली  समिति  द्वारा  अपना  अति  म  ufaa as  ज
 '

 सरकार  को  प्रस्तुत

 कर  दिया है

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  क्या-क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  गई  और  उनके  क्रियान्वयन  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  और

 सरकार  को  यह  प्रतिवेदन  किसे  तिथि  को  प्राप्त  हुआ  था  ?

 रक्षा  मंत्री  झालर  :  जो  हां  ।

 समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  विभिन्‍न  एजेंसियों  को  पेंशन  मंजूर  करने  शक्तियां

 करना  और  कुछ  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  पेंशन  के  भुगतान  से  सम्बन्धित  कायें

 विभागीय  एजेंसियों  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिए  जाने  से  सम्बन्धित  है  ।  पेंशन  के  भुगतान  से  सम्बन्धित

 सिफारिशों  के  अनुसरण  में  हिमाचल  जम्मू-काश्मीर  राज्यों  और  संघ  शासित

 क्षेत्र--दिल्ली  और  चण्डीगढ़  में  पेंशन  पे  मास्टर  का  कार्यालय  स्थापित  करेने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्य

 प्रगति पर

 यह  प्रतिवेदन  1983  के  अन्त  में  प्राप्त  हुआ  था

 कांगड़ा  और  मंडी  जिलों  में  ग्रामीण  बैंकों  का  खोला  जाना

 9983.  प्रो०  नारायण  चन्द  परादार  :  कया  faa  मंत्री  हिमाचल  प्रदेश  में  ग्रामीण  बैकों  की

 शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  11  1980  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3816  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कांगड़ा  और  मण्डी  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां में

 31  1984  तक  ग्रामीण  बैंक  की  शाखाएं  खोली  गई

 अतिरिक्त  शाखाएं  खोलने  के  लिए  दोनों  द्वारा  अब  तक  क्या  नए  प्रस्ताव  किए

 गए

 क्या  लिपिकीय  अन्य  संवर्गों  के  लिए  भर्ती  में  राज्य  के  उम्मीदवारों  को  वरीयता

 दी  जाती  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 और  इन  पदों  पर  भर्ती  की  ठीक-ठीक  सही  प्रक्रिया

 क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  दनादन  :  और  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  रख  दी  जाएगी  ।

 और  सरकार  ने  हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  सहित  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  जो

 मण्डी  ,  कांगड़ा  और  कुल्लू  के  जिलों  मे  कार्य  करते  लिपिकीय  पदों  की  भर्ती  अपने-अपने  क्षेत्रों

 के  उम्मीदवारों  में  से  ही  करने  के  अनुदेश  दिए  हैं  ।  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षक  की  भर्ती  बेक  के  कार्यक्षेत्र  और

 उसके  साथ  लगे  जिनों  के  उम्मीदवारों  में  से  की  जानी है  |  अधिकारियों  के  पदों  के  लिए  उम्मीदवार

 उस  राज्य  के  होने  चाहिए  जिसमें  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कार्य  कर  रहा  हो  |

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम के  होटलों  को  चेम्बर-मैड्स के  वेतनमान  और

 उनको दो  जाने  वाली  सुविधाएं

 9084.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 x
 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  र-मैड्स  को  दिए  जाने  वाले

 बेसन-मान  तथा  अन्य  सुविधाएं  और  भत्ते  आदि  देश  तथा  राजधानी  में  चल  रहे  भारत  पेंशन  विकास

 निगम  के  सभी  होटलों  में  एक  समान

 यदि  तो  देश  तथा  राजधानी  मं  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  दिए  जाने

 वाले  वेतनमानों  तथा  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या

 कया  यह  भी  सच  है  कि  चेम्बर-मैड्स  का  पेशा  अब  आकर्षक  नहीं  रहा  और

 प्राप्त  चैम्बर-मेड  विदेशों  को  चली  जाती  और  भारत  अन्य  देशों  को  नर्सों  की  भांति  चैम्बरमेड  भी
 ~  र
 भजने  वाला  देश  बन  गया  ATT

 क्या  सरकार  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों में  चैम्बरमेड  के  व्यवसाय

 सुरक्षा  तथा  वेतन  आदि  में  सुधार  करेगी  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :

 भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  में  नियुक्त  एक  ही  स्टेशन  पर  कार्यरत  चैम्बर-मैड्स  एक  समान

 भत्ते  और  अन्य  सुविधाएं  ले  रहे  हैं  ।

 चैम्बर-मैड्स
 के  पद  से  सम्बन्धित  वेतन-मान  इस  प्रकार हैं

 :--

 जब
 (1)  330-505 रु०

 (2)  350-550. रु०

 (3)  360-570  रु०
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  चैम्बर-मैड्स  को  प्रदान  की  गई  सुविधाओं  में

 डाक्टरी  इलाज/चिकित्सा  खर्च  की  अवकाश  यात्रा  रिआयत  का

 इमदादी  कैन्टीन  भविष्य  निधि  आदि  शामिल  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त

 किए  गए  श्रेणी  के  की  सेवाएं  नियमित  करना

 9985.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  पटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  श्र  णी-चार  के  जो  पहले  सी०  एच०  ओ०  जी०  एम०

 में  या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  किसी  अन्य  होटलों  में  दैनिक  दिहाड़ी  पर  कार्यरत

 इस  समय  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  में  तदर्थ  आधार  पर  कार्यरत

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  और  उन्हें  कितनी  बार  और  कितनी

 अवधि  के  लिए  तदर्थ  आधार  पैर  नियुक्त  किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उनकी  सेवाएं  नियमित  करने  का  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  जी

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 थाणे  से  आयकर  कार्यालयों  को  आयकर  बम्बई  के

 अभी  ने  की  सांग

 09986.  श्री  जगन्नाथ  Nea  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  था  जिला  के  आयकर  आयकर

 पुणे  के  अन्तर्गत  आते

 क्या  यह  भी  सच  कि  थाणे  स्थित  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के

 कार्यालयों को  कुछ  समय  पुर्व  बम्बई  के  अन्तर्गत  लाया  गया

 यदि  तो  कब  आर  उक्त  निर्णय  के  क्या  कारण

 बया  विभिन्न  वर्गों  के  लोगो ंने  सरकार  से  थाणे  जिला  के  उत्तर

 कार्यालयों  को  आयकर  बम्बई  के  अधीन  लाने  की  मांग  की
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 (=)  मांग  के  समर्थन  में  क्या  कारण  बताए  गए  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०

 तथा  1-1-1983  के  पूर्वे  ठाणे  जिला  स्थित  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अधीन  1-7-1983  को  ठाणे  में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  का  एक  समाहर्ता लय  खोला  गया  जिसका  मुख्यालय  आरजी  तौर  पर  बम्बई  में

 था  ।  ठाणे  स्थित  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालय  में  अन्य  इलाकों  के  ठाणे  जिला  आता

 है  परन्तु  ठाणे  जिला  के  दहानु  तथा  बसीन  ताल्लुका  उत्पादन  शुल्क  बम्बई-1 के के

 अधीन  आते हैं  |

 हाँ  ।

 दिए  गए  कारणों  में  निर्धारितियों  तथा  विभाग  की  प्रशासनिक  सुविधा  का  उल्लेख

 मामला  विचाराधीन है  ।

 9987.  st  नवीन  रावण  :

 श्री  मोहन
 लाल

 पटेल
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जीवन  सीमा  निगम  ने  1979  से  1  1984  तक  कितनी  जीवन

 बीमा  पालिसियां  बनाई  और  प्रत्येक  वर्ष
 में  डिवीजन-वार  कितनी  धनराशि  का  बीमा  किया

 उक्त  अवधि  में  कितनी  पालिसियों  की  अदायगी  की  गई  और  कितनी  बीमा कृत  धनराशि

 की  अदायगी  की  और

 उक्त  अवधि  में  बीमा  की  गई  धनराशि  और  अदायगी  का  अनुपात  कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 :  वित्तीय  ad  1979-80 से

 1983-84  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किए  गए  कारबार  के  डिवीजन-वार  आंकड़े  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  हैं

 ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 1979-80  से  1982-83  के  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  निवल  प्रदत्त  पालिसियों का

 ब्यौरा  प्रदत्त  पालिसियों  में  से  पुनः  प्रवर्सित  पालिसियों  को  घटाने  के  का  विवरण  नीचे
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 टट  ल्-अअ  अ

 दिया गया  है  :

 वित्तीय  वर्ष  ag  के  दौरान  निवल  प्रदत्त  पालिसियां

 नए  एएए  ee  एकक का  नाल्‍यधल्‍एल्‍एएएएय ए

 पालिसियों  की  सं  गया  वीमाकृत  राशि  में  कटौती

 रुपयों  में

 1979-80  2.95  193

 1980-8!  3.10  207

 1981-82  3.74  254

 1982-83  3.64  250

 1983-84  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  सुचना  अभी  उपलब्ध  नहीं हैं  |

 वर्ष  1979-80  के  नए  कारवार  का  निवल  प्रदत्त  अनुपात  निम्नलिखित हैं

 नए  कारबार  का  वर्ष  नए  कारबार  की  तुलना  में  निवल  प्रदत्त  अनुपात

 पालिसियों  की  संख्या
 .

 वीमाकृत  राशि

 प्रतिशत  प्रतिशत
 ee ee

 asco  ला  ना  =  ———

 1979-80  0.71  0.70

 न्

 कम  से  कम  तीन  वर्ष  प्रीमियम  के  भुगतान  के  पश्चात  ही  पालिसियां  प्रदत्त  मुल्य  पाने

 योग्य  होती  हैं  ।  वर्ष  1980-81  तथा  उसके  पश्चात  जारी  की  गई  पालिसियां  31

 1983  तक  प्रदत्त  नहीं  हो  सकती  इसलिए  प्रदत्त  पालिसियों  के  आंकड़े  इस  समय  उक्त  अवधि

 के  लिए ही  उपलब्ध हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  की  शाखा  बैंकों  का  कार्यकरण

 9988.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  शाखाओं  के  कामकाज  में  लोगों  की  जरूरतों  के  अनुसार

 समय-समय  पर  परिवर्तन  होता  रहता

 }  क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना वधि  के  दौरान  कई  योजनाओं  और  कार्यक्रमों  के  कारण

 कार्यभार  बढ़ा  है  और  बैंक  कर्मचारियों  का  गठन  पहले  जैसा  ही
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 बैकों  के  सामाजिक  दायित्य  की  पति  हेतु  बैक  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  लिए

 उनके  मंत्रालय  ar  कोई  विचार  और

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  इन  शाखाओं  के  मुख्यालय  ने  उत्थान  कार्यक्रमों  में  इन

 बैंकों  की  भूमिका  के  बारे  में  कोई  अनुदेश  जारी  किए  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  हां  ।

 और  कारोबार  के  विस्तार  तथा  सामाजिक  उन्नति  की  नयी  योजनाओं  और

 कार्यक्रमों  के  शुरू  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बैंक  समय-समय  पर  अपनी  शाखाओं  की

 जनशक्ति  संबंधी  आवश्यकताओं  का  मुल्यांकन  करत ेहैं  और  जब  जरूरी  समझा  जाता  है  अपने

 कार्मिकों  की  संख्या  को  बढ़ाते  हैं  ।  जून  1969  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कर्मचारियों  की

 संख्या  1.75  लाख  से  बढ़कर  दिसम्बर  1982  में  5.46  लाख  हो  गयी  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों
 के

 काम  की  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  बराबर  समीक्षा  की

 जाती है  और  समय-समय  पर  बैंकों को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कमजोर  वर्गों की  समाजिक  तथा

 आधिक  उन्नति  के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  उनके  सक्रिय  योगदान  के  बारे  में

 यथोचित  अनुदेश  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 हथकरघा  एककों  का  विकास

 9989.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हथकरघा  बो  की  स्थापना  के  उद्देश्य  और  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उक्त  ने  राज्यों  में  सरकारी  और  सहकारी  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त

 हथकरघा  एककों  के  विकास  हेतु  राज्यों  से  जानकारी  एकत्रित  कर  ली

 न्
 यदि  तो  अब  तक  स्थापित  हुए  और  कार्य  कर  रहे  इस  प्रकार  के  एककों  की

 वार  कुल  संख्या  कितनी  और

 सहकारी  क्षेत्र
 के

 अन्तर्गत  हथकरघा  एकक  शुरू  करने  हेतु  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  ae  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी
 विभाग

 में
 राज्य

 मंत्री  निहार  रंजन  :  इस

 समय  कोई  हथकरघा  विकास  बोले  नहीं है  |

 से  (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |
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 व्यय  को  अस्वीकृति  का  विज्ञापन  पर  प्रभाव

 9990.  श्री  महंती
 :  क्या

 वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यय  की  20  प्रतिशत  अस्वीकृति  को  रुग्ण  एककों  की  सूची  में

 सम्मिलित  किया  क्योंकि  घाटे  में  रहने  वाली  कंपनियों  के  प्रचार  तथा  बिक्री  संवर्धन

 परिव्यय के  20  प्रतिशत  को  लाभ के  रूप  में  माना  जाएगा  और  यदि  यह  व्यय  हानि  से  अधिक  है  तो

 हानि  के  वावजूद  भी  कंपनी  को  आयकर  देना

 क्या  20  प्रतिशत  की  अस्वीकृति  की  वैधता  के  विरोध  में  अनेक  कंपनियों  ने  न्यायालयों

 में  याचिकाएं  दायर  की  हैं  यदि  हां  तो  वे  कौन-कौन  सी  कंपनियां

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  अस्वीकृति  के  कारण  विज्ञापन  एजेंसी  के  कर्मचारियों  की

 छंटनी  हुई  है  और  इससे  काफी  संख्या  में  स्नातक  उद्यमी  जिन्होंने  इस  व्याक्साय  को  प्रारंभ  किया

 बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  उपरोक्त  स्थिति  की  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  एस०  एम०  :  वित्त  1983 के

 द्वारा  आयकर  1961  की  धारा  37  की  संगत  उपधारा  1-4-1984  से  ही  जोड़ी

 गयी थी  |  इस  धारा  के  प्रभाव  का  अध्ययन  इतनी  जल्दी  नहीं  किया  जा  सकता
 |

 सूचना  एकत्र  की
 जा  रही है

 जिसे  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल पर  रख  दिया

 जाएगा |

 तथा  उत्तर के  भाग  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 कुछ  वस्तुओं  के  आयात  में  कमो

 999].  श्री  भाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 ote  वस्तुओं  के
 आयात

 में
 कसी

 करने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  है

 और  लघु  क्षेत्रों  मे ंआयात  प्रति  स्थायी  उपलब्ध

 यदि  हां  तो  ऐसी  वस्तुओं  के  क्या  नाम  जिनके  आयात  प्रतिस्थापन  उपलब्ध

 और

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  यदि  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  तो  वह  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  और  पूति  विभाग

 में
 राज्य

 मंत्री  निहार  रंजन  :

 तथा  अलग-अगल  मदों  के  सम्बन्ध  में  आयात  नीति  का  निर्धारण  घरेलू  उत्पादन  तथा  अन्य
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 सम्बन्धित  तत्वों  में  अन्तर  को  ध्यान  में  र थ
 पिन

 रेयों  से खाते  हुए  सम्बन्धित  तकनीकी

 करके  किया  जाता  है  ।  यह  सरकार  की  सामान्य  नीति  है  कि  वह  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  एक

 सीमित  दायरे  तक  के  अलावा  स्वदेश  में  उपलब्ध  मदों  के  जो  मांग  को  पुरा  कर  आयात  की

 अनुमति  न  टें  |

 निर्यात  नीति  में  परिवर्तन  करने  सम्बन्धी  सुझाव  की  जांच  करने  के  लिए  निर्यात  नीति

 की  वार्षिक  समीक्षा  के  अलावा  एक  स्थायी  व्यवस्था  है  ताकि  स्वदेशी  उत्पादकों  के  वास्तविक

 हितों  पर  आयातों  का  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।

 फर्मों  को  परिसम्पत्तियों  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 9992.  श्री  के०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  हाल  ही  के  निर्णय  का  अब  अध्ययन  कर  लिया

 जिसमें  कहा  गया  है  कि  सम्पत्ति  कर  1957  (145  आई०  टी०  आर०  485  में

 की  धारा  के  अन्तर्गत  किसी  फर्म  परिसम्पत्तियों  के  मूल्यांकन  को  विषय  वस्तु

 बनाया जा  सकता

 यदि  तो  क्या  इससे  ada  सम्पत्ति  कर  नियमों  में  कोई  संशोधन  करने

 की  आवश्यकता  यदि  तो  यह  कब  और  इसको  अधिसूचित  किया

 यदि  तो  न्यायालय  के  उक्त  निर्णय  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  मुल्यांकन

 अधिकारियों को  इस  आशय  के  कोई  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  किसी  फर्म  की  परिसम्पत्तियों

 का  मूल्यांकन  उसके  बाजार  मूल्य  के  अधार  पर  करें  न  कि  केवल  पुस्तक  मुल्य  के  आधार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  क्या  उन  फर्मों  की  परिसम्पत्तियों

 का  पुर्नमूल्यांकन
 किया  जाएगा  जिनका  मूल्यांकन  पहले  पुस्तक  मूल्य  के  आधार  पर  किया

 गया

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :

 से  इस  मामले  पर  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  राजस्व  के  पक्ष  में  है  ।

 आगे  कोई  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  |

 बिंदेश में  भारत  का  अनुक्त  उद्यम

 9993.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  अपने  मंत्रालय  में  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी

 के  atiatz  पर  विदेशों  में  भारत  के  स्थापित  किए  जा  रहे  संयुक्त  उद्यमों  स्थापित  किए

 जा  चुके  संयुक्त  उद्यमों  के  बारे  में  पूरी  जैसे  सम्बन्धित  भारतीय  उद्योग-गृहों  का

 145



 लिखित  उत्तर  4  1984

 इक्विटी  साझेदारी के  सन्दर्भ  में  सहयोग  की

 जनशक्ति  तथा  स्वदेश  भेजे  जाने  वाले  लाभ  की  बनाई  जा  रही/बनाए  जाने  वाले  उत्पादों

 के  नाम  तथा  उद्यमों  के  संचालन  में  होने  वाले  लाभ  या  हानि  के  वारे  में  पूरी  जानकारी  sala

 वाला  विवरण  करने  की  कृपा  करेंगे  :

 इस  समय  चल  रहे  संयुक्त  उद्यमों  द्वारा  उनके  चालू  होने  से  लेकर  अब  तक  यदि

 कोई  लाभ  राशि  स्वदेश  भेजी  गई  है  तो  वह  कितनी

 उचित  लाभ  राशि  स्वदेश  भेजने  तथा  इन  व्यापारिक  घरानों  द्वारा  विदेश  में  अपने

 कार्यकारियों  और  निदेशकों  की  खातिर  लाभ-राशि  का  दुरुपयोग  करने  से  रोकने  के  लिए  सरकार

 क्या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रही  और

 उचित  लाभ  राशि  स्वदेश  भेजने  तथा  इन  व्यापारिक  घरानों  द्वारा  विदेश  में  अपने

 कार्यकारियों  और  निर्देशक  की  खातिर  लाभ-राशि  का  दुरुपयोग  करने  से  रोकने  के  लिए  सरकार

 क्या  उपचारात्मक उपाय  कर  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 और  पूति

 विभाग
 में

 राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन
 :  तथा

 अद्यतन
 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  159  संयुक्त  उद्यम  उत्पादन/कार्य  कर  रहे  हैं  और

 78  कार्यान्वयन  अधीन  है  ।  एक  विवरण  संलग्न है
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०

 जिसमें  भारतीय  अवस्थापना  के  देश  का  सहयोग  का

 कुल  भार  तीय  इक्विटी  अनुमोदन  की  तारीख  दी  गई  है  ।  ऐसा  अनुमान  है  कि

 तकनीकी  जानकारी  फीस  आदि  के  रूप  में  स्वदेश  भेजी  गई  राशि  लगभग  28  करोड़

 स०  है  ।

 आवधिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  सम्बन्धी  अनुमोदन  जारी  करते  समय  जो  शत  लगाई

 गई  हैं  उनमें  से  एक  शर्तें  यह  है  कि
 भारतीय  रिजर्व  विदेशी  संयुक्त  उद्यमों  के  निदेशकों  की

 रिपोर्ट  सहित  लाभ  तथा  हानि  खाते  के  तुलना-पत्र  की  प्रमाणित  प्रतियां  तथा  विदेशी  लेखा  परीक्षकों

 से  एक  प्रमाण-पत्र  मांगता  है  जिसमें  यह
 बताया

 गया हैं  कि  भारतीय  भागीदार  पर  बकाया  लाभांश

 आदि  की  राशि  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 भारत  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  बीच  व्यापार

 9994.  श्री  के०  प्रधानी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के

 विदेश  मंत्री  और  फ्रांस  के  विदेश  मंत्री  जो  कि  यूरोपीय  आधिक  :  समुदाय  के  मंत्रियों  की  परिषद  के

 अध्यक्ष  भी  के  बीच  हाल  ही  में
 पेरिस  में  हुई  बैठक  के  सन्दर्भ  भारत  तथा  यूरोपीय

 समुदाय  के  बीच  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  और  भारत  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  बीच  लम्बे समय

 से  चले आ  रहे  सम्बन्धों  को  मजबूत  करने  तथा  यू  रोपीय  alfas  समुदाय  के  साथ  भारत  के  व्यापार

 सन्तुलन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  हाल  ही

 भारत  के  विदेश  मंत्री  ने  अध्यक्ष  देश  के  रूप  मं  fo  ई०  सी ०  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  फ्रांस

 के  साथ  est  ई०  Fo  सी०  राजनैतिक  बातचीत  का  उद्घाटन  करने  के  सम्बन्ध  में  फ्रांस  का  दौरा

 किया  |.  हालांकि  ई०  सी०  के  आर्थिक  तथा  वाणिज्यिक  मामले  राजनैतिक  बातचीत  के

 सीमा क्षेत्र  मं  नहीं  फिर  विदेश  मंत्री  ने  द्विपक्षीय  व्यापार  विशेषतौर  पर  उसमें

 भारत  भाग  को  बढ़ाने  के  विभिन्‍न  स्तरों  तथा  विभिन्‍न  मंचों  पर  निरन्तर  अनुवर्ती  कार्यवाही

 के  फ्रांस  के  यूरोपीय  मामलों  के  मंत्री  के  साथ  अपनी  बैठक  के  दौरान  इन  मामलों  को  मोटे

 तौर  पर  उठाया  ।

 भारत  और  आयरलंड  के  बीच  ट्िपक्षोय  व्यापार

 9995.  श्रीमती
 जयन्ती  पटनायक

 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  छपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  भारत  और  आयरलैंड  के  बीच  कोई  द्विपक्षीय  व्यापार  शुरू  हुआ

 यदि  तो  कब  से  हुआ  और  उक्त
 सहयोग

 के  क्षेत्र  कौन-कौन  से  और

 तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्यौरा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य-मंत्री  निहार  रंजन  :  से

 भारत  तथा  आयरलैंड  व्यापार  में  सतत  आधार  पर  सहयोग  करते  आयरलैंड  के  हमारे

 निर्यातों  की  मुख्य  मदों  में  शामिल हैं
 :  चाय  तथा  वस्त्र  तैयार

 अर्पित  तथा  क्लोदिंग  की  वस्तुएं  तथा  फुटवियर  जबकि  Hlatas  |  हमारे  आयात  मुख्य  रूप  से  दूध

 तथा  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पादों  के  हैं  ।

 भारत  में  चल  रही  ग्लास  डिंग  ata

 9996.  श्री  जी०  बाई०  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  ग्राइडिंग  क्लब  चल  रही  और

 ग्राइडिंग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 खुर्शीद  आलम  देश  में

 8  ग्राइडिंग  क्लब  तथा  फ्लाइंग  क्लबों  के  7  ग्राइडिंग  विग  हैं  ।  इनके  अतिरिक्त  नागर  विमानन

 विभाग  का  पुणे  में  एक  ग्राइडिंग  केन्द्र  है  |

 देश  में  ग्राइडिंग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  ग्राइडिंग  क्लबों  को

 निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती हैं  :---

 (1)  किए  गए  लौंचों  के  आधार  पर  arta  सहायता  के  रूप  में  ग्लाइडिंग  क्लबों को

 सहायता  अनुदान  दी  जाती  है  ।
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 (2)  ग्लाइडर/विच  यदि  उपलब्ध  होते  बलों  को  उधार  दिए  जाते  हैं  |

 जहां  उपलब्ध  होती  हैं  क्लबों  को  एयरो  टोइंग  जीप  इत्यादि (3)

 के  लिए  आवास  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 (4)  ग्लाइडरों  तथा  एयरो  टोइंग  विमान  के  लिए  अवतरण  कार्यकलापों  की  सुविधा  |

 (5)  ग्लाइडिंग  प्रशिक्षकों  तथा  विच  प्रचालकों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाएं  ।

 हथकरघा और  TY  उद्योग  क्षत्र  के  उत्पादों  के  लिए  नए  बाजारों  को  खोज

 9997.  श्री  छीतूभाई  नामित  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  हथकरघा  और  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों

 के  लिए  नए  बाजारों  की  खोज  की

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  कौन  से  उत्पाद  नए  बाजारों  के  लोकप्रिय  हुए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरि  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी

 नहीं |

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 फलों  का  निर्यात

 9998.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  बाध्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  फलों  का  निर्यात  करती

 यदि  तो  फलों  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जा  रहा  है  और  प्रत्येक  मामले

 में  कौन-कौन  से  फलों  का  निर्यात  हो  रही

 वर्ष  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  फलों  के  निर्यात  से
 अलग-अलग

 कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  आय  और

 फलों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हेतु  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए
 हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  ताजे  फलों  के  निर्यात  की  मुक्त  रूप  में  अनुमति  कहावत  कि

 विदेशी  क्रेता  द्वारा  पोषण  के  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के  100%  के  लिए  अप्रतिसंहरणीय  साख  पत्र

 खोल  लिया  गया  हो  अथवा  विदेशी  मुद्रा  में  अधिकृत  व्यापारी  के  माध्यम  से  परेषण  के  100%

 एफ०  ओ०  बी०  मुल्य  के  लिए  अग्रिम  अदायगी  प्राप्त  हो  गई  हो  |

 148



 14  1906  लिखित  उत्तर

 इस  समय  ताजे  फलों का  निर्यात  खाड़ी  के  देशों  को  किया  जाता  है  ।  निर्यात

 किए  जाने  वाले  मुख्य  फल
 हैं

 अमरूद  आदि  ।

 1982-83  तथा  1983-84  के  न  भारत  से  ताजे  फलों  के  निर्यातों  का  मूल्य

 निम्नलिखित  अनुसार  है

 c
 ay

 1982-83*  1,284

 1983-84"  1,571*  अनन्तिम

 i  यता सरकार  ताजे  फलों के  निर्यात  पर  नकद  प्रतिपूर्ति  स  eied  |  ्  लाइसेंस

 तथा  पैकेजिंग  सामग्री  पर  शुल्क वापसी  के  रूप  में  प्रोत्साहन प्रदान  करती है

 बिहार  में  नए  पर्यटन  स्थल

 9999.  श्री  रामावतार  शास्त्रो  :
 क्या  पर्यटन  और  नागर

 विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  उपलब्ध  पर्यटन  स्थलों  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इन  स्थलों  के  विकास  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्द  आलम  :  विभाग

 ने  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टरों  के  मिले-जुले  संसाधनों  के

 माध्यम  से  बिहार  राज्य  में  पेंट  सुविधाओं  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  तीन  यात्रा

 परिपथों  का  निर्धारण  किया  है  :--

 (1)  पाटलिपुत्र  नालन्दा-राजग  र-भी  सबन्ध-गया-बो  अगया-सीसा

 जगदीशपुर-मनेर-पाटलिपुत्र  )  |

 (2)  पाटलिपुत्र  वैशाली-मुजफ्फरपुर-अरेराज-मोतीहा

 नन्दनगढ़-बाल्मीकिनग  र-रक्सौल-सी  ता  मानी  मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र

 |

 (3)  पटना-पावापुरी-तिलेया  बांध-पारसनाथ-हुजारीबाग-रांची  ।

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभाग  ने  निम्नलिखित  स्कीमों  को  प्रारंभ

 किया  है/करने  का  विचार  है  —s

 1.  वेतना  पालामाऊ  वन्य  बिहार  में  एक  वन-गह  का  निर्माण  |
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 पटना में  यूथ  होस्टल ।

 पटना  में  भोजन-कला  संस्थान  ।

 बक्सर  में  प्रकाश-पुंज  व्यवस्था  |

 बोधगया  में  एक  मेडिटेशन  पाक  का  विकास  और  बोधगया  में  यात्री-गह

 का  विस्तार

 बिहार  राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग  से  रांची  में  एक  होटल  का  निर्माण  ।

 बैसला  में  प्रशिक्षित  हाथी  ।

 बाग  प  सिमि  दि
 हजारी  ग  में  एक  मि  नी  बस  की  व्यवस्था  ।

 Tr  “2  ~
 पटना  al  वें  ।

 10  मेलों  और  त्यौहारों  का  संवर्धन  ।

 ]  1  राजगीर  में  एक  कैफेटेरिया  का  निर्माण  ।

 बौद्ध  रुचि  के  स्थानों  का  विकास  करने  के  विभाग  ने  राजगीर  और  नालंदा

 की  मास्टर  प्लानें  उपयोग  तैयार  की  हैं  !  इसके  बौद्ध-महत्व  के  स्थानों  की

 यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों
 की  सुविधा  के  लिए  इण्डियन  रोव  नामक  एक  विशेष  रेलगाड़ी

 गई  एयर  इण्डिया  और  होके  क्लब  ऑफ  जापान  के  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  राजगीर

 में  एक  होटल  निर्माणाधीन  है  ।

 पूंजी  परिसम्पत्ति  का  निर्माण

 10010  शी ए०  राय  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पूंजी  बजट  से  कितना  वास्तविक  पूंजी  परिसम्पत्ति  निर्माण  किया  गया  है  तथा  इस  बारे

 में  पिछले  वर्षों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या

 पूंजी  परिसम्पत्ति  की  कुल  बजट  की
 प्रतिशतता

 के  रूप  में  क्या  मूल्य

 (7)  क्या  यह  सच  कि  पूंजी  बजट
 में  भी  उपभोग

 भाग  में  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  wat  प्रणब  :  से  पिछले  पांच  वर्षों  में  बजट  साधनों  में  से  सकल
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 ह

 पूंजी  निर्माण  की  राशि  और  _  सरकार  Pete
 दायित्वों  में  हुई  वृद्धि  नीचे  दी  गई  है  :

 नन a,  -  एचएएमए

 वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  साधनों  केन्द्रीय  सरकार  कें  वित्तीय

 दायित्व  में
 वृद्धि  शेष में  से  सर्कल  पूंजी  निर्माण

 में  हुए  परिवर्तनों  के  अनुसार

 1979-80  7228  6298

 1980-81  9012  8863

 198  1-82  10799  8732

 1982-83  12389  10724

 1983-84  13071  10671

 उपर्युक्त  पूंजी  निर्माण  के  अनुमान  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  के  आधिक  और  कार्य  सम्बन्धी

 वर्गीकरण  पर  आधारित  जिसे  प्रतिशत  संसद  में  प्रस्तुत  किया  जाता है  ।  पूंजी  निर्माण  के  इन

 अनुमानों
 को  पूंजी  और  राजस्व  खातों  के  बजटीय  वर्गीकरण  के  साथ  सम्बद्ध  नहीं  जा  सकता

 जो  सरकारी  लेखा  प्रणाली  की  स्थापित  परम्पराओं  पर  आधारित  होता  है  और  यह  आधिक  दृष्टिकोण

 से  व्यय  के  स्वरूप  को  हमेशा  प्रकट  नहीं  करता  |  आर्थिक  और  कार्य  सम्बन्धी  वर्गीकरण  में

 सरकार  के  लेन-देनों  को  आधिक  श्र  जियों  के  अनुसार  पुनवेर्गीक्नृत  किया  जाता

 ऊपर  दी  गई  राशियों से  प्रकट  होता है
 कि  1979-80  से  1983-84  तक

 पिछले  पांचों  वर्षों  केन्द्रीय  सरकार  के  में
 से

 किसा  गया  पूंजी  निर्माण  केन्द्रीय  सरकार  की

 वित्तीय  देनदारियों  में  हुई  वृद्धि  से  अधिक हैं
 ।

 ag  ct  उपस्थित  नहीं  होता  |

 धनबाद  जिले  के  ग्रामीण  क्षत्र  को  बैंक  ऋण

 10001.  श्री ए०  के०  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विहार  के  धनबाद  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्र
 को  1980  से  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि

 के  बैंक  ऋण  दिए  गए  और  कितने  व्यक्तियों  ने  ये  ऋण  प्राप्त  किए  तथा  इनके  वर्षवार  आंकड़े
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 उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 है
 तथा  उन्होंने  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  तथा  उसके  वर्ष-वार  आंकड़े  क्या

 कया  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी
 है  कि  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  पम्प

 खरीदने  के  लिए  बेक  ऋण  दिए  गए  थे  जिसमें  75  प्रतिशत  राशि  आर्थिक  राज  सहायता  थी

 लेकिन अब  उनसे  तमाम  धनराशि  वसूल  की  जा  रही  है  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  धनबाद  जिले  में

 आतंक  दि  हो  गया  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  विस्तृत  तथ्य  क्या हैं
 और  उन  पर

 क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  wq-Aat  जनार्दन  :  और  आंकड़ा  सूचना  पद्धति

 से  पूछे  गए  ढंग  से  सुचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  बिहार  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की

 समस्त  ग्रामीण  शाखाओं  के  अग्नियों  बकाया  राशियों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1980  से  लेकर  आगे  के

 वर्षों  के  उपलब्ध  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 निम्नलिखित  ag  के  31  दिसम्बर  को  बकाया  अप्रिय

 स्थिति  अनुसार

 1980  14638

 1981  17475

 1982  25693

 26033 1983  तक

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  क्षेत्रों  के  वास्ते  सरकार  द्वारा  चलाए जा  रहे

 महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  में  से  एक  है  |

 बिहार  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  वर्ष॑-वार  की  गई  प्रगति  इस  प्रकार  है

 ल
 वर्ष  दिए  गए  सावधि  ऋण  सहायता  प्राप्त  कुल  हिताधिकारियों में

 अनु०  जाति/अनु०

 की  संख्या  जाति  के  हिताधिकारियों

 की  संख्या

 ]  2  3  4

 1980-81  2,52,630  48,894

 .35)
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 l  2  3  4

 1,02,380 1981-82  3611.35  2,76,169

 (37.07)

 1982-83  6713.53  3,62,354  1,35,374

 (37.35)

 1983-84  5104.05  2,88,038  1,13,060

 1984
 en  eee

 (39.25)

 अनन्तिम

 में  दिए  गए  आंकड़े  कुल  हिंताधिकारियों  में  अनुसूचित  जाति/अ०  to  जाति  के

 हिताधिकारियों  की  प्रतिशत  के  द्योतक  हैं  |)

 और  अनुसूचित  जन  जाति  के  हिताधिकारियों  के  वास्ते  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आधिक  सहायता  की  परिकल्पना  पूंजी  लागत  के  50  प्रतिश्त  के  बराबर  की

 गई  है  बशर्तें  कि  यह  राशि  5000  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।  जब  कभी  अनियमितता के  कोई  विशिष्ट

 मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  जाते  हैं  तब  उपचारात्मक  कारवाई  करने  के
 लिए  इनकी  जांच  की

 जाती  है

 बेकिंग सेवा  vat  दक्षिण  क्ष  त्र  हारा  लिपिकीय  पद  के  लिए

 आवेदन  पत्र  आमंत्रित करना

 10003.  श्री
 डी०  एस०  ए०  शिव प्रकाशम :  क्या  fat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  बे  किंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  दक्षिण  क्षेत्र  दवारा  वर्ष  1983  में  लिपिकीय  पद  के  लिए f

 आवेदन  आमंत्रित  किए  गए

 आवेदनों  में  कितने  आवेदक  उच्चतर  माध्यमिक  और  सी  नियर

 सैकण्डरी  और

 प्रत्येक  भर्ती  द्वारा  कितने  अपराधियों  का  चयन  किया  गया  और  उनकी  शैक्षिक

 योग्यताएं क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनार्दन  :  और  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड

 मद्रास  और  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  बंगलौर  द्वारा  वर्ष  1983  में

 आयोजित  भर्ती  परीक्षा  के  आधार  पर  लिपिकीय  संवर्ग  पदों  के  वास्ते  चुने  हुए  उम्मीदवारों  की

 संख्या  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  पटल  रख  दी  जाएंगी  ।

 बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  क्लर्कों  की  भर्ती  लिए  ली  जाने  वाली  लिखित
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 1

 परीक्षा में  प्रवेश  के  लिए न्यूनतम  शैक्षणिक  योग्यता  स्नातक  पास  उच्चतम  माध्यमिक

 मैट्रिक  श्रे  है  ।  भर्ती  परीक्षा में  बैठने  के  लिए  प्रवेश देने  के  समय  बे  किंग सेवा  भर्ती  बोर्ड  शुरू
 में  उम्मीदवार  की  पात्रता  की  जांच  करत  हैं  ।  उसके  पश्चात  भर्ती  उम्मीदवार  की  शैक्षणिक  योग्यता

 के  संदर्भ  के  उसके  द्वारा  लिखित  परीक्षा  इन्टरव्यू  में  प्राप्त  अंकों  के  आधार  पर  जाती  है  |

 वयन  को  प्रक्रिया  समाप्त  होने  चुने  हुए  उम्मीदवारों  के  आवेदन  और  बायो  फार्म  सम्बन्धित

 बेक  को  भेज  दिए  जाते  हैं  ।  बैकिंग  सेवा  भर्ती  बोरों  द्वारा  सभी  उम्मीदवारों  को  योग्यता  क्रम  के

 अनुसार  सूचियां  नहीं  रखी  जाती  |

 पावरलूम  बुनकरों  को  वित्तीय  न  दिया  जाना

 10004.  को  बाब राव  परांजपे

 करेंगे कि श्री  भीखा  भाई  :  क्या  वाणिज़्य  मंत्री  यह  बताने  की

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बेक  अधिनियम  1954  को  धारा  17(2)

 हथकरघा  बुनकरों  पर  लागू  होती  लेविन  महाराष्ट्र  के
 विशेष  संदर्भ

 जहां  हथकरघा  से  पावरलूम  में  परिवर्तन  सोसाइटियों  को  तो  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  परन

 पावरलूम  सहकारी  समितियों  को  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  जाती  पावरलूम  बुनकरों  को

 ब्याज  की  रकम  और  उचित  दरों  पर  हथ करघों  जैसे  वित्तीय  ऋण  ऐसी  स्थिति  में  भी  नहीं  दिए  जाते

 जबकि  वे  सहकारी  समिति  का  गठन  कर  लेते  हैं  ओर  सहकारी  क्षेत्र  कें  अन्तर्गत  आ  जाते  हैं  }

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  स्पो  जिट  मिलों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्याज  की  दर  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  निहार  रंजन  तथा

 हथकरघा  तथा  विद्य/तकरघा  बुनकर  सोसायटियों  को  कार्यशील  पूंजी  आवश्यकताओं  के कें

 ह
 भारतीय  रिजवें  बैंक  अधिनियम  की  धारा  के  साथ  पठित  धारा  के

 अन्तर्गत  भारतीय  रिज  बेक  द्वारा  पहले  दी  जाने  वाली  पुनर्विजय  की  सुविधा  wo  ए०  बी ०  आर०

 डी०  द्वारा  जारी  एन०  ए०  बी०  ए0 क  आर०  डी०  द्वारा  एन०  To  बी०  Uo  आर०  डी०  अधिनियम

 1981  की  धारा  के  साथ  पठित  धारा  21  (1)(1४)  के  अन्तरगत  पुर्नावित्त  प्रदान  किए

 जाते हैं  ।  हथकरघा  तथा  विद्युत  करघा  बुनकर  सहकारी  सोसायटियों  को  पुनर्विजय  की  सुविधा  ब्याज

 की  एक  जैसी  रियायती  दर  अर्थात्‌  बंक  दर  से  25%  कम  पर  दी  जाती है  |  तदनुसार  एन०

 ए०  बी०  ए०  आर०  डी०  की  विमान  पूर्ववृत्त  दर  गई ०  वार्षिक है  ।  हथकरघा  सहकारी  समितियों

 को  faa  तकरार  सहकारी  समितियों  में  बदलने  और  विशुद्ध  विजय  तकरार  सहकारी  समितियों  में  कोई

 भेद  नहीं  हथकरघा  सहकारी  समितियों  के  मामले  में  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक

 अलग  राज्य  सरकारों  से  ब्याज  उपदान  में  से  अपने  मारजिन  का  दावा  कर  सकते  इस  प्रकार

 हाथ करघा  सहकारी  समितियां  अपने  पूर्वचित्ति  78%  वार्षिक  पर  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।  चूंकि
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 विद्य,/तकरघों  के  लिए  ब्याज  उपदान  की  कोई  योजना  नहीं  विद् यात करघा  समितियों से
 ब्याज

 बगीचा
 9%  वार्षिक  लिया  ज  हुन है  ए

 ors
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  TAT  पटल  खदी  जाएगी  |

 पेंशनभोगियों  को  मंहगाई  भत्तों  को  किश्त  पर  राहत  की  अदायगी

 10005.  श्री  बाब्राव  परांजपे  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेंशन  भोगियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  एक  किश्त  पर  25  प्रतिशत  राहत  दिए  जाने  के

 बया  कारण  हैं  जबकि  सेवारत  कर्मचारियों  के  4  प्रतिशत  की  अदायगी  की  जाती  और

 मकान  किराया  भत्ता  और  नगर  प्रतिकर  भत्ते  की  राशि  पर  मंहगाई  भत्ते  की  बकाया

 राशि  जिसे  |  82  मं  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  भविष्य  निधि  खाते  में  रखा  गया  वापस  न  किए

 जाने  के  क्या  कारण हैं हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  कण्णन  .  400  रुपए  प्रतिमास  तक  मूल

 वेतन  प्राप्त  करने  वाल  सवारी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  अखिल  भारतीय  कामगार  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  में  महीने  के  औसत  में  8  अंकों  की  वृद्धि  होने  पर  4%  की  दर  से  अतिरिक्त

 मंहगाई  भत्ता  स्वीकार  किया  जाता  और  400  रु०  प्रतिमास  से  अधिक  मूल  वेतन  करने

 बाले  कर्मचारियों  को  मूल्य  सूचकांक  में  र  सी  प्रकार  की  वृद्धि  होने  पर  प्रति  महीने  3%,  की  दर  से  कुछ

 न्यूनतम  और  अधिकतम  राशियों  के  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  के  पेंशनभोगियों  चाहे  उनकी  पेंशन  की  राशि  जो  भी  मूल्य  सूचकांक  के  12  महीने

 के  औसत  में  प्रत्येक  8  अंकों  की  वृद्धि  होने  25°,  की  दर  से  अतिरिक्त  राहत  दी  जा  रही  है

 जो  प्रति  महीने  कम  से  कम  2.50  रु०  और  अधिक से  अधिक  12.50  रु०  होती  है  ।  फें शन भो  गायों

 को  दी  जा  रही  मंहगाई  राहत  की  राशि  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  हैं  जिसे

 सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  आयोग  ने  पेंशनभोगियों  को  मंहगाई  राहत  उसी  दर  जिस

 दर  पर  सेवारत  कर्मचारियों  क  दी  जा  रही  मंजूर  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  थी  क्योंकि

 भोगियों  की  पारिवारिक  भर  अन्य  ज़िम्मेदारियों  को  उतना  नहीं  माना  जा  जितना  कि  सेवारत

 कर्मचा  रियों  की  होती  है  |

 1-2-1982 से
 औसत  सूचकांक  स्तर  320  तव  मंहगाई  भत्ते  के  विलय  के  परिणामस्वरूप

 सरकारी
 तमंचा  रियों

 को  देय  मकान  किराए  भत्ते  और  प्रतिभूति  नगर  भत्ते  की  अतिरिक्त

 राशि  को  1-2-1982  से  28-2-1983  तक  कमेंचारियों  के  सामान्य  के
 भविष्य  निधि  खातों  में  जमा

 कर  दिया  गया  था
 ।  इसी  प्रकार  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  1-8-1981,  1-10-1981,

 1-11-1931  और  1-1-1982  से  मंहगाई  भत्ते  की  मंजूर  की  गई 4  किस्तों  के  परिणामस्वरूप

 28-2-1982  तक  की  बकाया  राशि  को  भी  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  में

 जमा  कर  कर  दिया  गया  था  ।  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  में  जमा  की  गई  इन  राशियों  की

 31-3-1983  के  बाद  एक-मुश्त  रूप  में  अथवा  अन्यथा  रूप  में  अदायगी  किए  जाने  के  प्रश्न  संयुक्त
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 बनकर  a  एएए  टयआथथ

 परामर्शदात्री  तंत्र  में  इस  बारे  में  निर्णय  लेते  अनिर्णीत  छोड़  दिया  गया  था  ।  सभी  संगत  मुद्दों  पर
 विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  इन  अधिशेषों  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  के

 सामान्य  अधिशेषों  में  विलय  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगस  के  कर्मचारियों  को  गह  निर्माण

 ऋण  को  अधिकतम सोभा

 10006.  थो  बाब रास  परांजपे

 थ्रो  पीताम्बर  सिह  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सच  है  कि  मकानों  के  बने  बनाए  फ्लैटों  की  बढ़ती  लागत  को  दृष्टि  से

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  वरिष्ट  अधिकारियों  को  गह  निर्माण  ऋण  की  अधिकतम

 सीमा  70,000  रुपए  से  बढ़ाकर  |  5,000  रुपए  कर  दी  है

 यदि  तो  क्या  मकानों  बने  बनाए  फ्लैटों  की  बढ़ी  हुई  लागत  की  पूर्ति  के  लिय  मध्यम

 प्रबन्धक  स्तर  से  नीचे  के  अन्य  कर्मचारियों  को  भी  समान  लाभ  प्रदान  किए  गए  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हाल  ही  में  कुछ  यूनियनों/एशोसिएशनों  द्वारा  उपर्युक्त  मामला

 प्रबन्धकों  के  ध्यान  में  लाया  गया  था  और  ale  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 मकानों/फ्लैटों  को  प्राप्त  करने  में  अधिकतर  कर्मचारियों  द्वारा  महसुस  की  जाने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रबन्धकों  ने  इस  मांग  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 पर्य टन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खोद  अ।लम
 :  और

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  को  गृह  निर्माण  पेशगी  को  अधिकतम  सीमा  1.25

 लाख  रुपए  है  ।

 यूनियनों  द्वारा पेश  कि  ए  गए  मुख्य  सुझाव
 निम्नलिखित

 हैं

 (1)  मंहगाई  भत्ते/नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  को  गृह-ऋण  प्रदान  करने  हेतु  कर्मचारियों  के  वेतन  में

 शामिल  किया  जाएं  ।

 (2)  ऋण-वापसी  की  क्षमता  मंहगाई  wet  प्रतिपूर्ति  भत्ते  को  शामिल  करते  हुए  मूल

 वेतन के  50%  पर  नियत की  जाए  |

 (3)  ब्याज  की  दर  घटा दी  जाए  ।

 आई०  टी०  डी०  सी०  एम्पलाइज  हाउसिंग  एंड  बल्ज  को  केन्द्रीय

 सरकार  के  नियमों  के  बराबर  लाने  के  लिए  समय-समय  पर  संशोधित  किया  जाता  है  ।
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 अधिकतर  fae  a  चालित  करघों  के
 विनियमन

 की
 अन्तिम

 तारीख  का  नियत  किया  ज्ञाना

 10007.  श्री  बाब् राव  परांजपे  :
 क्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने

 को
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनधिकृत  विद्युत  चालित  करघों  को  विनियमित  करने  के  लिए

 कपड़ा  आयुक्त  द्वारी  जारी  की
 गई  प्रेस  विज्ञप्ति

 में  अन्तिम
 तारीख  4  1979

 और  उसके
 बाद

 की  तारीखें  नियत  किए  जाने  के  कारण  बहुत
 सी

 प्रेस  विज्ञप्तियों  द्वारा  अन्तिम समय  सीमा  को  बढ़ा

 कर  31  1982  तक  किया  गया  था  यद्यपि  प्रत्येक  वार  आवेदन  देर  से  पहुंचे  और  वे  देर

 से  पहुंचने  के  आधार  पर  रद्द  कर
 दिए

 यदि  तो  दिना  कोई  अन्तिम  तारीख  निर्धारित  किए  नई  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  न

 करने के  क्या  कारण

 देरी  से  प्राप्त  होने  के  कारण  आयुक्त  द्वारा  कितने  आवेदन  नामंजूर  कर  दिए  गए  हैं

 जिसके  कारण  राजस्व  की  हानि  हुई  है  जो  विनियमन  शुल्क  के  रूप  में  सरकारी  खजाने  में  जमा

 करायी  और

 आयुक्त  द्वारा  उन  विद्युत  करघों  का  चलाया  जाना  रोकने  के  लिए  जिनका  विनियमन

 के  आवेदन  देर  से  प्राप्त  होने
 के

 कारण  नामंजूर  कर  गया  था  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 निहार  रंजन  :

 31  1982  के  बाद  डाक  में  डाले  मए  आवेदनपत्र  वस्त्र  आयुक्त  कार्यालय  द्वारा  अस्वीकार

 कर  दिए  गए
 ।  अवसरों  पर  देर  से  प्राप्त  होने  वाले  आवेदनपत्र  इस  कारण  से  अस्वीकार  नहीं

 किए गए  थे  ।

 वस्त्र  नीति के  अनुसरण  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  31-3-1981  को  या

 पहले  कार्य  कर  रहे  विद्य/तकरघों का  नियमितीकरण  किया  जाए
 ।  इन  मामलों में  तीन  अवसर  दिए

 गए  थे  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  नहीं  समझा  गया
 कि  कोई  नया  प्रेस  नोट  जारी

 किया  जाए  ।

 वस्त्र  बम्बई  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  प्राप्त  लगभग  2000  आवेदनपत्र  जो

 कि  31-12-1982  के  बाद  डाक  में  डाले  अस्वीकार किए  गए  ।  अन्य  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के

 बारे  में  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  राजस्व  की  हानि  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  नियमितीकरण

 की  योजना  का  इरादा  31-3-1981  को  चल  रहे  अनधिकृत  विद्य,/तकरघों  का  था

 अनधिकृत  विद्य/तकरघों  का  पता  लगाने  तथा  अनधिकृत  विद्युत करघों  को  चलाने  वाल

 उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 करने  का  अधिकार  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतगर्त

 राज्य  सरकार  को  है  ।
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 चुनाव  प्रचार  के  लिए  wena  था  zt विन  Agia  a  दि  द  दलों  के  नेताओं  द्वारा

 हवाई  जहाज  का  उपयोग

 10008.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 श्री  सुरज  भान

 श्री  दयाराम  क्या  रक्षा  मंत्री  चुनाव  प्रचार  के  लिए  प्रधान  मंत्री/राजनी तिक

 दलों के  नेताओं  द्वारा  हवाई  जहाज  के  उपयोग  के  बारे  में  16  1983  के  अतारांकित  प्रश्न

 सं०
 4046

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आंध्र  जम्मू  और  काश्मीर  और
 पूर्वी

 राज्यों  में  पिछल  विधान  सभाई

 चुनावों  के  दौरान  चुनाव  प्रचार  हेतु  सभी  विमान  यात्राओं  के  लिए  प्रधान  मंत्री  को  कितनी  उड़ानें

 उपलब्ध  कराई  गड़

 प्रधान  मंत्री/राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  के  लिए  चुनाव  प्रचार  हेतु  हवाई  जहाज  के

 उपयोग  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  और  क्या  संगत  आदेशों  की  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी  जाएगी

 पर्रा NAG वत  प्रत्येक  राज्य  के ऐसे  दौरों  के  लिए  वसूल  की  जाने  वाली  दरें  क्या  हैं  और

 सम्बन्ध  म॑  उपयुक्त  उड़ानों  के  लिए  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  Te  और

 od क्या  अन्य  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  को  भी  समान  ५ प्रय  के  लिए  शुल्क  को

 अदाएंगी  पर  हवाई  जहाज  उपलब्ध  कराए  जा  सकते हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंहदेव  प्रधान  मंत्री  को  21  अक्तूबर

 1983  के  दौरान  आन्ध्र  जम्मू  और  कश्मीर  और  पूर्वी  राज्यों  में  अपने  गैर-सरकारी

 दौरों  के  लिए  कुल  263  विमान  सेवाएं  उपलब्ध  कराई

 भारतीय  वायु  सेना  की  वी०  argo  पी०  उड़ानों  के  उपयोग  से  सम्बन्धित  सरकारी

 आदेशों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  प्रधान  मंत्री  अपने  गैर-सरकारी  दौरे/यात्राओं  के  लिए  भारतीय  वायु

 सेना  के  विमानों  का  उपयोग  करने  का  हकदार  है  ।  संगत  आदेशों  क़ी  एक  प्रतिलिपि  संसद  भवन  के

 पुस्तकालय  में  रखी  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  वित्त  प्रभाग  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  विमान

 यात्रा
 के  लिए  किराया  लिया  जाता  है  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  21  अक्तूबर  1982  से  3  जून  1983  के

 दौरान  आंध्र  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पूर्वी  राज्यों  के  विमान  से  गैर-सरकारी  दौरे

 किए  जाने  से  सम्बन्धित  विमान  भाड़े  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 नियमों  के  अन्तर्गत  केवल  प्रधान  मंत्री  ही  सरकार  के  अध्यक्ष  होने  के  नाते  अपने  कर्तव्यों

 के  विधिवत  अनुपालन  के  लिए  और  साथ  ही  सुरक्षा  सम्बन्धी  कारणों  से  भारतीय  वायु  सेना  के

 विमान/हैलिकाप्टर  का  गैर-सरकारी  दौरा/यात्राओं  के  लिए  किराए  के  भुगतान  के  आधार  पर

 उपयोग  कर  सकती  हैं  ।  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  को  किराए  पर  ard  से  at to  विमान/हैलिकाप्टर

 नहीं  दिए  जाते
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 आयात  निर्यात हों  हारा  निर्यात  और  आधार  अधिनियम का  उल्लंघन

 10009.  श्री  बाल  वासनिक

 श्री  गुफरान  आजम

 श्री  डी०  एस०  ए०  दशिवप्रकाशम  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  चला है
 कि  अनेक  ऐसे  आयात-निर्यात  गृह  जो  आयात  और

 farrsar  भाडा
 निर्यात  नियन्त्रक  द्वारा  स्वीकृति  प्राप्त है  आयात  और  f  TTT  अधिनियम  के के  नियमों  और  विनियमों

 का  उल्लंघन कर  रहे

 यदि हां  ,  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  पता  चलें ऐसे  का  ब्यौरा

 कया

 {
 क्या  उनके  आयात-निर्यात  ला  इसेन्सों  को  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में
 राज्य-मंत्री

 निहार  रंजन  :  से

 आयात  तथा  निर्यात  नीति  पंजीकृत  निर्यातक  की  एक  नियमित  सदन  के  रूप  में

 मुख्य  आयात  तथा  नई  दिल्‍ली  द्वारा  मान्यता  प्रदान  किए  जाने  के  प्रावधान  हैं

 परन्तु  एक  आयात  सदन  के  रूप  में  मान्यता  दिए  जाने  का  कोई  प्रावधान नहीं  है  ।

 निर्यात  सदनों  द्वारा  आयात  तथा  निर्यात  अधिनियम  1947  के  नियमों  एवं  विनियमों  का

 करने  सम्बन्धी  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  |

 बम्बई  के  गोदामों  में  लावारिस  पड़ा  आयातित  इस्पात

 10010.  श्री ए०  ज्ञ०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  18  1984  के  में  छपे  समाचार की  ओर

 दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया है  कि  बम्बई  के  गोदामों  में  4  लाख  रु०  का  आयातित  इस्पात

 लावारिस पड़ा  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  केन्द्रीय  जांच  आयोग  ने  इस  इस्पात  आयात  घोटाले  की  जांच की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है

 इसके लिए  कौन  लोग  जिम्मेदार  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 1981  में  आयकर  विभाग  द्वारा  ली  गई  खलासियों  के

 बहुत  सी  पार्टियों  के  स्पा  अधिप्राप्ति  के  स्रोत  का  प्रमाण  मिलने  तक  विभिन्‍न  गोदामों

 को  चाचा पा  arferor में  सील
 कर

 दिया  माल  के  कुछ  हिस्से  |  i  |  द  दि  |  पति  स्रोत  बनाए  जाने  की  वजह  से

 अथवा  स्वीकार  की  गई  गुप्त  आय  पर  कर  अदा  करने  फलस्वरूप  छोड़  दिया  गया  ।  लगभग  25

 लाख  Bo  मूल्य  का  माल  अभी  निषेध  आदेश  के  अंतगर्त  |  आयकर  विभाग  को  मामले  की

 जानकारी  है  ।

 जी  नहीं  ||

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जोवन  बीमा  निगम  को  हुआ  लाभ

 10011.  श्री  विरदाराम  फुलवरिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  को  वर्ष  1983-84  में  कितना  शुद्ध  लाभ  हुआ  और

 शुद्ध  लाभ  के  रूप  में  निगम
 की

 कुल  कितनी  आस्तियां  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनादेश  :  और  (|@)  लाभ  की  वाणिज्यिक  सूप

 से  स्वीकृत  धारणा  जीवन  बीमा  कारबार  पर  लागू  नहीं  होती  है  ।  बीमा  कारबार  का

 आवधिक  बीमांकिक  मूल्यांकन  करते  बीमांकिक  मूरल्यांकनकर्त्ता  उम  राशि को  निर्धारित

 करता  है  जिसे  अधिशेष  कहते  हैं  |

 जीवन  बीमा  निगम  1956 के  अन्तर्गत  जीवन  बीमा  निगम  से  प्रत्येक  दो  ay

 में  कम  से  कम  एक  बार  अपने  कारबार  का  बीमांकिक  मूल्यांकन  करवाने  की  अपेक्षा की  गई  है  और

 मूल्यांकन  द्वारा  जितना  अधिशेष  निकलता  है  उसकी  95  प्रतिशत  राशि  को  लाभ-सहित

 पा लिसी धारकों  को  आबंटित  करना  पड़ता  है  ।

 31  1983  को  जीवन  बीमा  निगम  के  जीवन  बीमा  कोष  में  863  1.72  करोड़  रुपए

 जमा  थे  तथा  उस  तारीख  को  किए  गए  द्विवार्षिक  बीमांकिक  मुल्यांकन  से  783.13  करोड़  रुपए  के

 अधिशेष  का  पता  चला  था  जिसके  आधार  पर  जीवन  बीमा  निगम  ने आजीवन  बीमा  पालिसियों  के

 अन्तर्गत  प्रतिवर्ष  प्रति  हजार  बीमा  राशि  पर  42.50  रुपए  का  प्रतिवर्ती  बोनस  घोषित  किया  और

 बंदोबस्त  बीमा
 के  अन्तर्गत  प्रति  वर्ष  प्रति  हजार  बीमा  राशि  पर  34.00  रुपए  की  दर

 से  बोनस  देने
 की

 घोषणा
 की  है  ।
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 ऊन  का  आयात

 10012.  श्री  अमर  fag  राठवा :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  देश  में  ऊन  मिलों  द्वारा  ऊन  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  यह  आयात  सीधे  किया  जाता  है  अथवा  किसी  सरकारी  एजेंसी  के

 माध्यम

 प्रत्येक  कम्पनी ने  1981-82,  1982-83  और  1973-84 के  दौरान  कितनी  मात्रा

 में  और  किस
 किस्म  की  ऊन  का  आयात  किया  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे

 यह  भी  सच
 है

 कि  भारत  ऊन  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर  और

 यदि  तो  ऊन  उद्योग  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  ऊन  का  अध्ययन  करने  के  बजाय

 भारतीय  ऊन  का  प्रयोग  करने  के  लिए
 क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  भास्कर  :

 जी

 सीधे  ही  ।

 क्योंकि  ऊन  का  आयात  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  होता  मात्रा  तथा  किस्म  के

 बारे  में  पार्टी-वार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 जहां  कहीं  सम्भव  वहां  भारतीय  ऊन
 के  प्रयोग  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।  कुछ  मदों  के  लिए  जहां  भारतीय  ऊन  प्रयोग
 में  नहीं  लाई  जा  वहां  इन  का  आयात

 अनिवार्य  हो  जाता  है  |

 वस्त्र  निर्यातकों हारा  को  गई  कोटा  सम्बन्धी  धोखाधड़ी

 10013.  प्रो ०
 अजित  कुमार  मेहता

 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  वस्त्र  निर्यातकों  के  नाम
 क्या  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोटा  सम्बन्धी

 धोखाधड़ी  लाइसेंस  वैधता  और  निर्यात  कोटा  मात्रा  आदि  में
 हेरा-फेरी

 की

 कितने  मामलों  में  दोषी  व्यक्तियों  को  2  से  12  महीने  तक  की  अवधि

 के  लिए  पंजीकरण  रद्द  कर  देने  और  चेतावनी  आदि  जारी  करने  जैसे  दण्ड  दिए  गए  और

 किन-किन  वस्त्र  निर्यातकों
 के

 मामले  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  और  निर्यात  के  पास
 पया  a उचित  दांडिक  क  pa  से  विचाराधीन  है  तथा  उन  पर  निर्णय  करने  में  विलम्ब

 के  क्या  कारण हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  तथा

 उन  परिधान  निर्यातकों  की  सुची  जिन  पर  परिधानों  के  निर्यात  में  विभिन्‍न  अनियमितताएं  करने

 सम्बन्धी  आरोप  लगाए  गए  हैं  और  जिनके  मामले  मुख्य  आयात  व  निर्यात  के  कार्यालय  में

 लम्बित  विवरण 1  पर  हैं  ।  वे  मामले  मुख्य  अगत  व  निर्यात  के  कार्यालय में

 कार्यवाही  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 अद्यतन  जानकारी  के  अनुसार  अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  32  निर्यातकों  के

 पंजीकरण समाप्त  कर  दिए  हैं  और  चेतावनी  जारी  की  हैं  तथा  7  निर्यातकों के  ई०  एम०  डी०  समाप्त

 कर  दिए हैं
 ।  31  निर्यातकों के  मामलों  में  चेतावनी  जारी  की गई  नामों  की  सूची  विवरण  2

 में

 संलग्न
 हैं

 उन  परिधान  निर्यातकों  की  सूची  जिन  पर  परिधानों  के  निर्यात  में  विभिन्‍न  अनियमितताएं

 करने के  आरोप  लगाए  गए  हैं
 तथा  जिनके  मामले  दण्डात्मक  कार्यवाही  के  लिए  मुख्य

 आयात  तथा  निर्यात  के  पास  लम्बित  हैं  |

 क्रमिक
 _

 भारतीय
 निर्यातक  क

 का  नाम
 wt  —_—_—

 1.  मैसर्स फैशन  रिवाइवल  नई  दिल्‍ली

 2  मास  जे ०  पी०  नई  दिल्‍ली  |

 3  aaa  सुपर  नई  दिल्‍ली  |

 4  मास  जनरल  ओवरसीज  मार्किटिंग  (G10)  लि०  नई  दिल्‍ली  |

 5.  ईस्ट  वेस्ट  मेनेजमैंट  एण्ड  मैनपावर  नई  दिल्‍ली  |

 6  इससे  कोस्मीक्यू  एक्सपो र्ट्स  नई  दिल्‍ली  |

 मास  आदमी  वियर  नई  दिल्‍ली

 धवन  नई  दिल्‍ली  |

 9  मास  इस् टन  TE  दिल्‍ली  ।

 10  aaa  विनियोग  नई  दिल्‍ली

 11.0  मेसी  गुरुकुल  नई  दिल्‍ली  |

 12  मैसर्स  रेमला  एम् ब्राइड रो  मिल्स  फरीदाबाद

 [3  मास  सी०  एण्ड  ए०  नई  दिल्‍ली  |

 164



 लिखित  उत्तर 14  1906

 क्रमिक  भारतीय  निर्यातक  का  नाम

 14  मैसर्स  सिंग  एण्ड  इस्माइल  प्रा  नई  दिल्‍ली  ।

 15  हमास  वंदना  एक्सपोर्ट  मार्किटिंग  नई  दिल्‍ली  ।.

 16  मैसर्स  इण्डियन  एक्सपोर्ट हाऊस  नई  दिल्‍ली  ।

 17  मैसेज  स्टाइलिंग  नई  दिल्‍ली  |

 18  मैसर्स  frat  नई  दिल्‍ली  ।

 19  मेसर्स  कान्ता  नई  दिल्ली  |

 20  चौधरी  बम्बई  |

 21  मैसर्स  जे०  डी०  नई  दिल्‍ली  |

 22  मैसर्स  नई  दिल्‍ली  ।

 23  मैसेज  मोहन  नई  दिल्‍ली  |

 24  नई  दिल्‍ली  ।

 25.  मैसेज  मोहर  ओवरसीज  नई  दिल्‍ली  |

 26.  मेसर्स  वेस्टनें  इण्डिया  गारमेंट्स  लि०  |

 27  मैसर्स  शिवानी  एक्सपो र्ट्स  नई  दिल्‍ली ।

 28.  मेसर्स  एलेक्स  नई  दिल्‍ली  |

 29.  मैसर्स  स्टिच  आट  एक्सपोटंस  लि०  कलकत्ता  तथा  नई  दिल्‍ली  में  भी  ।

 30.  aaa  दिदि  arse  (3)  नई  दिल्‍ली  ।

 |  यूनिक्स  क्रिएशन  इम्पैक्ट  बम्बई

 32  मेसर्स  सीध  नई  दिल्‍ली

 33  मैसर्स  नादान  इण्डिया  ट्रेडिंग  नई  दिल्‍ली  |

 34.  मेसर्स  इम्पैक्ट  बम्बई  |

 35  मैसेज  इण्डिया  अपैरल  नई  दिल्‍ली ।

 36  मेसर्स  दादू  एक्ट  नई  दिल्‍ली  ।

 37  मैसर्स  भारत  इण्डस्ट्रियल  नई  दिल्‍ली  '

 38  मैसर्स  हैंडी  क्राप फट  लखनऊ  |

 39  मैसर्स  एक्सपोर्ट  नई  दिल्‍ली  |
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 40  मेसर्स  हरि  नई  दिल्‍ली  |

 4]  मैसेज  aft  नई  दिल्‍ली  |

 42  dad  दुग्गल एण्ड  नई  दिल्‍ली  ।

 43  मैसर्स  यह  एन०  सी  ०,  नई  दिल्‍ली  ।

 44  मेसर्स  अलंकार  मार्केटिंग  नई  दिल्‍ली  |

 45  मेसर्स  एक्सपो  इम्पा  नई  दिल्‍ली  |

 46  मैसर्स  ईस्टर्न  सिल्क  इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली  |

 47  मेसर्स  जेमिनी  ओवरसीज  कलकत्ता  |

 48  पी०  एण्ड  ए०  कलकत्ता  |

 49  मैसर्स  मादी  बम्बई  |

 50  के ०  क े०  कलकत्ता  |

 51  मैसर्स  इन्द्रा  नई  दिल्‍ली  |

 52  मास  हिन्दु जा  fre  बंगलौर  |

 53  मैसर्स  फैशन  मई  दिल्‍ली  |

 54  मैसर्स  विवियरले  नई  दिल्‍ली

 55  मैसर्स  अमरप्रीत  इंटरप्राइजेज  कलकत्ता  ।

 56  मैसर्स  fees  आर्ट  एक्सपो र्ट्स  (sto)  कलकत्ता  ।

 dad  शिवम  मद्रास  |

 58
 मैसर्स  किरण  निट

 कलकत्ता  |

 59  मैसर्स  ला-डिरनिरज  नई  दिल्‍ली  ।

 60  मैसर्स  गुड़िया  एक्सपो र्ट्स  नई  दिल्‍ली ।

 61  मैसर्स  अपोलो  नई  दिल्‍ली  |

 62  मैसर्स  बिग  नई  दिल्‍ली  ।

 63  मैसर्स  जे०  के ०  नई  दिल्‍ली  |

 .....  १
 64  मास  मार्डन  नई  दिल्‍ली  ।

 65  मैसर्स  साड़ी  नई  दिल्‍ली  |
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 66  मैसर्स  टोप  एण्ड  नई  दिल्ली  ।

 67  मैसर्स  ओआ-सीस  नई  दिल्‍ली  |

 68  मैसर्स  रेने  डिटेल  (sto)  नई  दिल्‍ली  |

 69  मैसर्स  विजय  रल  नई  दिल्‍ली  |

 70  मैसर्स  कॉन्ट्रीनेग्टल  एक्सपो र्ट्स  लि०  |

 71.0  मैसर्स  इंडो  नई  दिल्‍ली  |

 72  मैसर्स  सूचित  नई  दिल्‍ली  |

 73  मैसर्स  फैशन  एक्सपोर्ट  कार्यो  आफ  नई  दिल्‍ली

 74  मैसर्स  शकुन  नई  दिल्‍ली  |

 75  मैसर्स  मोहरा  नई  दिल्‍ली  |

 76  मैसर्स  शकुन्तला  नई  दिल्‍ली  ।

 मैसर्स  भिखारी  हौजरी  मिल्स  लुधियाना

 43.0  मैसर्स  गोयल  ड्  मद्रास  |

 79  मैसर्स  गोकुल दास  बंगलौर  |

 80
 मेसर्स  मोडें

 नई  दिल्‍ली  ।
 —_——_—

 उन
 परिधान  निर्यातकों  की  सुची  जिनका  परिधान  निर्यातों  में  तथाकथित  अनियमितता

 करने  के  लिए  पंजीकरण  समाप्त  किया  गया  अथवा  चेतावनी  जारी  की  गई  ।

 ot

 क्रमिक  निर्यातक  aT  ara
 ———  क  a

 ate  सारा  नई  fac

 Alo  टोप  एण्ड  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स  बाकसस  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स  रेने  डिफूशन  पा०  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स  मेहरा  नई  दिल्‍ली  |

 fag  इंटरनेशनल

 मेसर्स  नादान  इण्डिया  ट्रेडिंग  कं  नई  दिल्‍ली  |
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 ४.  मैसर्स  पियर्स  नई  दिल्‍ली  ।

 माथुर
 इम्पोर्ट  एण्ड  एक्सपोर्ट  प्रा०  लिए०  |

 10  मैसर्स  स्टीव  क्राफ्ट्स  नई  दिल्‍ली  ।

 11  मैसर्स  ओल्ड  नई  दिल्‍ली  ।

 12  सालफ़ोर्ड  AIT  मेन्यू  Fo  प्रा०  लि०  |

 13  dad  कॉन्टिनेन्टल
 एक्सपो र्ट्स

 प्राण  नई  दिल्ली  |

 14  मेसर्स  इंडो  नई  दिल्ली  |

 15  रांची  नई  दिल्‍ली  ।

 16  मसला  फैशन  एक्सपोर्ट  कार्पोरेशन  आफ  नई  दिल्‍ली  |

 17.  नई  दिल्‍ली

 18  मेसर्स  शकुन्तला  नई  दिल्‍ली  |

 19  मेसर्स  जेड का  हौजरी  रजिस्टर्ड  ।

 20  मैसेज  इण्डियन  एक्सपो  कार्पोरेशन  ।

 aaa  डेलफिन  एंटरप्राइजेज  |

 22  मैसर्स  नई  दिल्‍ली  ।

 23  मा०  गुरुकुल  एक्सपोटंस  |

 24  मंससे जय पी जय  पी  एक्सपोटंस |

 25  मैसेज  गणमान्य  इंटरनेशनल |

 26  मैसेज  पटवारी  एक्सपोटंस  प्रा०  मद्रास |

 27
 मैसेज  गुप्ता  ।

 28  aaa  ईस  गारमेंट्स ।

 29  बेवरले  नई  दिल्‍ली  ।

 30  मेसर्स  महारानी  नई  दिल्‍ली  ।

 31.  मैसर्स  अना  नई  दिल्‍ली  |

 वे  मामले  जिनमें  चेतावनी  जानो  को  गई  और  Fo  एम०  डी०  समाप्त की  गई

 1.  ला-डरनियर्स  नई  दिल्‍ली  |
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 2  मेसर्स  बिग  नई  दिल्‍ली  ।

 3  aaa  गुड़िया  एक्सपो र्ट्स  प्रा०  नई  दिल्‍ली  |

 4  मेसर्स  य०  एन०  नई  दिल्‍ली  |

 5  मेसर्स  अपोलो  नई  दिल्‍ली  |

 6  जे०  के०  नई  दिल्‍ली  |

 मैसेज  माइन  नई  दिल्‍ली  ।

 इन  निर्यातकों के  पं कोक रण  समाप्त  किए  गए

 मैसर्स  हेमला  एम्ब्रॉयडरी  मिल्स  लि०  ।

 मेसर्स  इम्पेक्ट  बम्बई  |

 मेसर्स  इण्डिया  अपैरल  इंडस्ट्रीज  ।

 4.  मैसर्स  शिवानी  ए  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स
 दादू  एंटरप्राइजेज  feto,  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स  एक्सपोर्ट  नई  दिल्‍ली  ।

 मैसर्स  हैंडीक्राफ्ट  लखनऊ  |

 मैसर्स  भारत  नई  दिल्‍ली  |

 मैसर्स  हरी  नई  दिल्‍ली  |

 10  मास  हरी  नई  दिल्ली  ।

 (1  मैसर्स  बिजनेस  नई  दिल्‍ली  |

 12  मैसर्स  एक्सपो  ait  नई  दिल्‍ली

 13  मैसर्स  इस्टर्न  सिल्क  इन्  नई  दिल्‍ली  |

 14  मेसर्स  एटलस  नई  दिल्‍ली  ।

 15  मैक्स  दुग्गल  एण्ड  नई  दिल्‍ली

 16  मैसर्स  एन०  नई  दिल्‍ली  |

 17  मैसर्स  य्‌०  एन०  नई
 दिल्‍ली  |

 18  मास  अलंकार  मार्किटिंग  नई  दिल्‍ली  |
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 19.  प् भग  मिनी मिनी  TES rrr  zaI5I  लि  ०  लक्ष्मी
 टेक्सटाइल  मिस  लि

 विख्यात ]  |

 20.  मेसर्स  नई  दिल्‍ली  ।

 2. ri  मैसर्स  अमरप्रीत  एंटरप्राइजेज  |

 22  मेसर्स  इन्दिरा  इंटरनेशनल  |

 23  मेसर्स  गोकलदास ठ. कशन्स  |

 24  मैसर्स  फैशन  ओवरसीज ।

 25  मेसर्स  fargo  बंगलौर  |

 26  मैसर्स  शिवम  इन्टरनेशनल  कण  |

 27  मैसर्स  सिटिच  आर्ट  एक्सपो र्ट्स  (sto)  लि०  |

 28  मेरी  क्राफ्ट  |

 29  मैसर्स  पी०  एण्ड  To  कम्पनी  ।

 30  मैसर्स  के ०  Ho  इंटरनेशनल  |

 31  मैसर्स  शाकुन  नई  दिल्‍ली  ।

 32  मैसेज  मोड  नई
 दिल्‍ली

 |
 ee

 बैंक  आफ  इण्डिया  बम्बई  में  कार्यकारी  निदेशक  तथा  महाप्रबंधक  के

 खाली  पदों को  भरना

 10014,  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बैंक  आफ  इंडिया  बम्बई  के  कार्यकारी  निदेशक  और  महाप्रबंधक

 सहित  कुछ
 वरिष्ठ  कर्मचारियों  ने  या  तो  इस्तीफे  दे  दिए  हैं  अथवा  वे  हाल  ही  में  सेवानिवृत्ति  ga

 लम्बी  छुट्टी  पर  चले  गए

 क्या  उक्त  खाली  पदों  ऐसे  लोगों  से  भरने  का  कोई  प्रयत्न किया  गया है  जो

 wad fers
 महा प्रबन्धकों  कीं  श्र  णी  में  कार्य  संचालन  से  स्कन्ध  अथवा  कार्य  के  विषय  से  ara

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  उक्त  खाली  पदों  को  भरने  हेतु  बेकिंग

 कार्य  संचालन  में  अनुभव  रखने  वाले  उचित  व्यक्तियों  को  लगाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  से  बेक  आफ  इण्डिया  ने

 सुचित  किया है  कि
 उसी  बैंक  के  कार्यपालक  निदेशक  श्री  डी०  एन०  शुक्ल ने  यह  संकेत  दिया है  कि
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 वे  12  19  4  को
 कार्यपालक  निदेशक

 के  में  अपने  कार्यकाल  के  1  हो  जाने के  बाद

 fanaa  ! बक  की  सेवाओं  से  Tat  हो न TAT  चाहत  |  उन्हों  |  1984 स 984  से  के  लिए  भी  अनुरोध

 किया  है  |

 बंक ने
 ह  fa  vr)  अ  ने  |  1984 न  qe  भी  सुचित  IM]  किश्ना  आर०  पी०  महा्रबन्धर्क

 स  अपना  त्यागपत्र  दिया  है  जिसे  बंक  प्रबन्धकों  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  |  इससे  उसी

 बेक  के  महा-प्रबन्धक  न  ATLo  परमेश्वर  ने  पहली  फरवरी  1984  से  अपना  त्याग  पत्र

 दिया  था  ।

 र  al सरदार  नार  हि न  कने
 Alicia  ह  |  wa  बंक  से  परामर्श  के कार्यपालक  निदेशकों  की  नियुक्ति  केन्द्रीय

 पश्चात्‌  राष्ट्रीयकृत  बेक  और  प्रवीण  उपबन्ध )  —  1970  की  धारा  के  अधीन

 की  जाती  है  ।  महा-प्रबन्धक  के  पद  बंक  द्वारा  बेक  आफ  इण्डिया  (aries अ  पास  )  सेवा  विनियमन

 1979  के  अनुसार  भरे  जाएंगे  ।

 बोइंग  767  और  एयरबस  310  के  लिए  चालक  दल

 10015.  थ्रो  अजित  कुमार  साहा  क्या  qatar  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 बोइंग  767  और  एयरबस  310  के  लिए  चालक  दल  कितने  व्यक्तियों  की

 आवश्यकता  होती  और

 (a)  यदि  कम  चालक  दल  की  नी
 2TTsT  यकता  होती  अर्थात  कवल  पायलट  और  सह-पायलट

 तो  ६न  विमानों  के  अधिग्रहण  पर  फालतू  होने  बाले  विमान-चालक  कामना  रियों  सम्बन्ध  में

 एयर  इण्डिया  ने  क्या  योजना  बनाई  है  ?

 + + पथ टन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चनक  आलम

 बोइंग  767  और  एयर  3] (0  विमान  के  लिए  2  सदस्यीय  चालक  दल  ही  मल

 कर्मीदल है  ।

 के  क  २ बार  मे एयर  इण्डिया  द्वारा  लिए  जाने  वाले  विमानों  के  प्रकार  के  अभी  कोई  निर्णय

 =>
 नहीं  लिया  गया  ट

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  हारा  किराए  पर  लिए  गए  भवन के  किराए  का  भुगतान

 10016.  डा०  कृपा सिन्धु  भोई :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृप कपा  करेंगे करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बंक  आफ  महाराष्ट्र  ने  रिंग  रोड  साउथ  एक्सटेंशन

 तक  4 चर  इ  ी  न 000  रु०  प्रति
 ा

 |  | स्थित  भवन  को  1982  मास  के  किराए  पर  लिया  था  तथा
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 ee  ———— ए  एचएएल

 1983  में  इस  भवन
 का  किराया  पिछली  तारीख  से  बढ़ा  हुआ  मानकर  30,000  रुपए  कर

 fear;

 क्या  यह  भवन  वाशिज्यिक है
 या  रिहायशी

 यदि  यह
 रिहायशी  भवन

 है
 उसके  दुरुपयोग  करने  की

 अनुमति
 देने  के

 कारण

 किराए  की  राशि  एक  बार
 में  ही  4000  से*बढ़ाकर  30,000  रुपए  प्रति  माह  कर

 देने  के  क्या

 क्यों  इस  क्षेत्र  के
 अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंक  भी  इतना  अधिक  किराया  अदा  कर  रहे

 और

 (a)  यदि  तो  पलकों  द्वारा  किराए  के  भवनों  पर  अनावश्यक  खर्चे  को  रोकने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (ait  दनादन  :  से  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  द्वारा

 दी  गई  सूचना के  इस  शाखा  के  लिए  2000  वर्ग  फुट  स्थान  1974  में  4,000

 रुपए  मासिक  किराए  पर  5  वर्षों  के  लिए  गया  था  ।  लेकिन  1978  में  सम्पत्ति  का

 मालिक बदल  गया  ।  वर्त  मान  ने  1979  में  पट्टे  की  अवधि  समाप्त  होने  पर

 पट्टा नामे  के  नवीनीकरण  के  लिए  पहले
 15  रुपए  प्रति  वर्ग  फुट  के  किराए  की  शर्त  रखी ।  बैंक ने

 मांग को  ऊंचा  देखते  हुए  6  रुपए  प्रति  वर्ग  फुट  हिसाब  से  किराए  का  प्रस्ताव  जिसे

 मालिक  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ।  इसी  चूंकि  यह  परिसर  समनुरूप  क्षेत्र  में  नहीं  था  इसलिए

 बैंक  ने  कोई  वैकल्पिक  स्थान  ढूंढ़ना  शुरू  किया  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बैंक  को  मूलचन्द

 कम्पलैक्स  की  पहली  मंजिल  पर  स्थान  ame  किया  जो  शास्ता के  लिए  उपयुक्त  नहीं  समझा

 गया  था  ।  उस  क्षेत्र  में  शाखा  का  स्थान  बदलने  के  लिए  बैक  द्वारा  विज्ञापन  के  जरिए  किए  गए

 प्रयास  भी  निष्फल  ऐसी  परिस्थितियों  में  बैंक  ने  मौजूदा  मालिक  के  साथ  1-1-1983  के

 15  रुपए  प्रति  वर्ग  फूट  की  दर  से  पट्टा नामा  किया  ।  बैक  आफ
 महाराष्ट्र के  अनुसार  पट्टा नामे  पर

 हस्ताक्षर  करते  समय  बाजार  किराए  को  देखते  हुए  दिया  गया  किराया  तकंसंगत  बैक  आफ

 महाराष्ट्र के  अनुसार  भू-मालिक  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बैक  की  साउथ  एक्सटेंशन

 शाखा  को  समनुरूप-भिन्‍न  क्षेत्र में  चलाने  पर  लगाए  जाने  वाले  दण्ड  का  खर्च

 वहन  करना  मान  लिया

 और  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  उनकी  शाखाओं  के  लिए  साउथ  एक्सटेंशन  और

 आसपास  के  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  स्थान  लिए  जाने  का  किराया/किरांए  पर  लेने  के  समय  किए  गए

 पट्टा नामे  की  शर्तों  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र के
 बैंकों  में  पट्टे  पर  स्थान  लेने  के  मामले में  अस्वस्थ  स्पर्धा  से  बचने
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 क  ५ र  के  परामर्श से
 1983  में  विस्तृत

 के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बेक ने
 भारत  सर

 निर्देश  जारी  करिए  थे  ।

 बैंकों  द्वारा  नव  ज्योति  टेक्सटाइल  मिल्स  को  ऋण  देना

 10017.  श्री  मोती  भाई  आर ०  चौधरी :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया

 बैंकों  द्वारा  गुजरात  के  नगर  में  स्थिति  नव  ज्योति  टेक्सटाइल  मिल्स  गलत  जानकारी

 के  आधार  पर  ऋण  दिया  जा  रहा  है  और  क्या  इस  सारे  मामले  की  जांच  के  आदेश  दिए  जाएगे

 ताकि  बैकों  को  धोखाधड़ी  से  बचाया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  कानूनों

 के  अधीन  अनुमेय  और  यथा उपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 आल  इंडिया  कनफेड़ इन  आफ  बेक  आफिसर
 की  कार्यकारी  समिति  को

 बैठक

 10018.  श्री  ato  बो०  देसाई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  he  शन  आफ  बैक  आफिसर्स  की  केन्द्रीय  कार्यकारी  समिति  की

 अन्य  बातों  के  अलावा  सामूहिक  ऋण  वितरण  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  विशेष-स्व

 रोजगार  कार्यक्रमों  के  नाम  पर  सभी  को  बैंक  ऋणों  के  अविवेकपूर्ण  वितरण  से  उत्पन्न  स्थिति  पर

 विचार  करने  के  लिए  बम्बई  में  5  1984  को  बैठक हुई

 यदि  तो  सम्मेलन  में  अन्य  किन  निर्णयों  अथवा  मुददों  पर  चर्चा  की  गई

 (7)  कया  इन  बंक  अधिकारियों  द्वारा  कोई  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  सिफारिशों  पर  किस  हद  तक  विचार  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनादेश  :  और  ऐसा  समझा  जाता  है  कि

 आल  इंडिया  कन्फैौड़  शन  आफ  बैंक  आफिसर्स  आर्गनाधजशन्स  को  5  1984  को  बैठक
 हुई

 थी  |  सरकार  की  उक्त  बैठक  में  उचित  विषयों  और  लिए  गए  निर्गमों  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  आल  इंडिया  कनफेड़  शन  आफ  बैंक  आफिससे  आगंनाइजेशन्स  ने  सरकार  को

 कुछ  पत्र  भेजे  हैं  जिनमें  सरकार  की  सामाजिक  आधिक  नीतियों  के  साथ  अपनी  प्रतिबद्धता  पर  बल

 दिया  गया  है  लेकिन  इन  कार्यक्रमों  को
 कार्यन्वित  करने  में  आने  वाली  कुछ  कठिनाइयों  का  भी  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  विभिन्‍न  सामाजिक-आधिक  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  विभिन्‍न  अभिकरणों  को  आने

 वालीं  वास्तविक  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिए  उनकी  ओर  बराबर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  कमजोर

 वर्गों  के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रमों के  सुचारू  संचालन  के  वास्ते  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  और  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  बैंक  और  राज्यों  के  अभिकरण  विभिन्‍न  मंचों  पर  एकत्र

 होते  हैं  जो  विशेषकर  जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  बनाए  गए  होते  हैं  और  जहां  कार्यान्वयन

 अभिकरणों  की  क्षेत्रीय  समस्याओं  को  हल  किए  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।
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 rm  eee ee  नन  बिन  527.

 भारत  पेंशन  विकास  निगम  में  पदों
 का  दर्जा  बढ़ाने/दर्जा  कम  करने  की  होती

 0019.  श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने  और  दर्जा

 कम  करने  के  बारे  में  निदेशक-मंडल  द्वारा  स्वीकृत  कोई  निर्धारित  नीति  नहीं  है

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  पदों  के

 दर्जा  बढ़ाने  और  दर्जा  कम  करने  के  बारे  में  निदेशक-मंडल  द्वारा

 कृत  नीति  का  ब्यौरा  क्या  और

 विभाग-वार  और  एकक-वार  उन  कर्मचारियों  और  गैर-अधिका  रियो ं)

 पद  और  वेतनमान  क्या  हैं  जिसके  पदों  का  जनवरी  1980  से  जनवरी  1984  तक  की  अवधि

 के  दौरान  दर्जा  बढ़ाया  गया  है  दर्जा  कम  किया  गया  है/पदनाम  निर्धारित  किया  गया  है  ।  पदों

 की  सृजन  किया  गया  है  और  उन्हें  भरा  गया  है  तथा  प्रत्येक  मामले  का  औचित्य  बया  है
 ?

 पर्यटन  और
 नागर  विमानन

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खरीद  आलम  :  और

 निगम  के  व्यावसाहिक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  उन  पदों

 जिनके  अनुमोदित  वेतनमान  हैं  और  जिनकी  अधिकतम  सीमा  2250/-  रुपए  प्रति  माह  से

 अधिक  नहीं  उन्हें  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  निदेशक-मंडल  के  अनुमोदन  से  पुन

 निर्धारित  किया  जाता  दर्जा  बढ़ाया  जाता  है  और  उनका  दर्जा  कम  किया  जोता  है  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 अविद्य  त  चालित  करघा  नियमितीकरण  sen  को  वापसी  को  रोकना

 16020.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कपड़ा  आयुक्त  ने  वर्ष  1978  से  विद्यू/त  चालित  करघा

 करण  शल्क  की  वापिसी  भर  वर्ष  1979  से  परमिट  के  Alaaa-Fal  के  निबटान  को  रोक  रखा  है

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  बिलम्ब  के  क्या  कारण है

 क्या  आयुक्त  दोनों  विद्य,/त  चालित  करघों  और  उनके  मालिकों  को  अपनी  पुरानी  जगह

 पर  जोर  देता  है  और  इस  सम्बन्ध  में  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  किए  इसे  अपने  मातहतों

 द्वारा  पारित  करवा  देना  चाहता  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  समय  मंत्री  निहार  रंजन

 जी  नहीं  |
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 a  से ee  आवेदन-पत्र  की  धनराशि वा वापसी  ed  ata  nl  qT! की  जाँच  की  जानी  है  |

 परमिट  आवेदनों  के  निपटान  में  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  की  बड़ी  संख्या  में  होने  के  कारण  कुछ  समय

 लगा  ।  19709  म  प्राप्त  आवेदन-पत्र  निपटाए  जा  चके  हैं  |

 तथा  वस्त्र  आयुक्त  को
 विद्युत  करघा  यूनिटों का  दौरा  करने

 और  जब  कभी

 आवश्यक  अपने  अधीनस्थ  कर्मचारियों  को  वस्त्र  नियंत्रण  आदेशों  के  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  विद्युत  कारणों  के  कार्यालय  के  अस्तित्व  की  हड़ताल  करने  हेतु  निदेश  देने  की  शक्ति  दे  दी

 गई  है  |

 तीसरे  दक्षिणी  ध्यान  भारतीय  वैज्ञानिक  अभियान  में  बाय सेना  के

 हेलीकाप्टर  का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 ।  १021.  श्री  बृजमोहन  महंती  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  ea  (Gz1zfaeaT)  को  तीसरे  भारतीय  वैज्ञानिक  अभियान

 में  मिशन  के  तीसरे  दिन  वायुसेना  के  हेलीकाप्टर  दुर्घटनाग्रस्त  होने  के  कारणों  की  कोई  जानकारी

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  दुखद  घटनाओं  को  रोकने  के
 लिए

 क्या  कदम  उठाएं

 गए  और

 क्या  उक्त  हवाई  दुर्घट  ना  से  अभियान  के  में  बाधा  पड़  गई  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  (st  आर०
 :  और  दुर्घटना  की  जांच  करने  वाली

 जांच  अदालत  की  रिपोर्ट  अभी  विचाराधीन  है  ।  अदालत  की  आधार  पर  उचित

 कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 जी  नहीं  ।

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  ओवरड्राफ्ट

 10022.  श्री  कार  आर०  भोले
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  क्या

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  31.0  मान  1982  1983  और  1984  को  कितना  ओवरड्राफ्ट

 किया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  31  1982 और  31  1983  की  स्थिति के
 राजस्थान  का  समायोजित  ओवर ड्राफट  271.46  करोड़  रुपए  और  2.07  करोड़

 रपए  था  |  समायोजित  नकद  अधिशेष  की  स्थिति  के  अनुसार  31-3-!  984  को
 राजस्थान सरकार  ओवरड्राफ्ट में  नहीं  थी  ।

 175



 लिखित  उत्तर  4  1984

 कार्यकारी  अधिकारी  द्वारा  ate  के  धन  का  दुर विनियोग  किए

 जाने  सम्बन्धी  जांच  रिपो

 10023.  को  कलर  रास  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कानपुर  छावनी  बोर्ड में
 में  वर्ष  1977  और  1981  के  बीच  बोर्ड

 के  धन  का

 अनियमितताएं  और  प्रबन्ध  करने  के  कारण  कार्यकारी  अधिकारी  और  अन्य  कर्मचारियों  के

 विऋद्ध  सी०  बी०  आई०  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  कब  और  जांच  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  केन्द्रीय जांच  ब्युरो ने  19774

 1981  के  दौरान  दानापुर  छावनी  बोर्ड  में  धन  के  दुरुपयोग  और  अनियमितताओं  आदि के  दो

 मामलों की  जांच  की  थी

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  दानापुर  छावनी  बो  के  दो  कार्यकारी  अधिकारियों और

 पांच  अन्य  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कतिपय  प्रशासनिक  चूकों  और  अनियमितताओं  की  रिपोर्ट

 दी  थी  ।

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  समुचित  अनुशासनिक  कार्रवाई

 की  गई  है
 ।

 दो  में  से  एक  कार्यकारी  अधिकारी को  भारी  दण्ड  देने  की  कार्यवाही  चल  रही  है  और

 दूसरे  अधिकारी  की  निन्दा  की  गई  है
 ।  उक्त  छावनी  बोर्ड  के  दोषी  पाए  गए  कर्मचारियों  में  से  दो  की

 निन्दा  की  गई  है  और  शेष  तीन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  चल  रही

 ब्रिटेन  में  राष्ट्रीय कत  बैंकों  के  साथ  की  गई  धोखाधड़ी

 10024.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राष्ट्रीयकृत  भारतीय  sat  के  साथ  ब्रिटेन  में  ईसल  कमोडिटी

 नामक  एक  फर्म  ने  धोखाधड़ी  की

 यदि  तो  प्रत्येक  बैंक  को  कितना  धोखा  दिया  गया

 कह  भी  सच  है  कि  भारतीय  ford  बैंक  ने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  की  है  और

 सम्बन्धित  बैंकों  को  लन्दन  में  अपने  सम्बद्ध  संगठन  के  प्रधान  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  सलाह  दी

 और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने
 भारतीय

 रिजर्व  बैंक
 की

 सलाह  नहीं

 मानी  है  तथा  लन्दन  से  केवल  अपने  एक  प्रबन्धक  को  वापिस  बुला  लिया  है  और  अपने  महा-प्रबन्धक

 के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  Te!  TH  g  का
 नहीं  को  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  TIAA  दनादन  पुजारी )  से  राष्ट्रीयकृत  sat  को  नियंत्रित

 ss  re करने  वाले  कानूनों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  और  बैकों में
 प्रच  रीत-रिवाजों  के  अनुसार  किसी

 ग्राहक  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।  अलबत्ता  यह  बताया  जा  सकता  है

 कि  भारतीय  रिजर्व  बक  मामले  पर  विचार  कर  रहा है  ।  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  जांच  परिणामों  के

 आधार  पर  उचित  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 सब  एरिया  दिल्‍ली  के  अधीन  सफाई  सेवा  के  देना

 10025.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  रक्षा  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एयरफोर्स  स्टेशन  हिडन  गाजियाबाद  के  1984  से  सफाई  oh  पिछले  ag  की

 दरों पर  देने  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  जिन  फार्मों  को  ठे  दिए  गए  हैं  वे  पंजीकृत हैं  और  न्यूनतम

 दर  भरने  वाली  फर्म  को  ठेके  न  देने  के  क्या  कारण हैं

 (  दिल्ली  छावनी  के  अधीन  लाल  आदमी  गुड़गांव

 आदि  वर्तमान  सफाई  सेवा  ठेकेदार  कितने  वर्षों  से  कार्यरत  हैं  और  वे  किस  दर  पर  काम  कर

 रहे  हैं

 क्या  उक्त  स्थानों  पर  एक  ही  ठेकेदार  का  एकाधिकार  है  और  यदि  हां तो  इसके  क्या

 कारण हैं  और  क्या
 चालू  वर्ष

 के
 लिए  टेंडर  मांगे हुए

 और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं

 और

 लाल  आनन्द  पवन  और  दिल्‍ली  छावनी  की  सफाई  दरें  क्या  हैं

 क्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  :  वायुसेना  स्टेशन

 गाजियाबाद में  सफाई  सेवाओं  के  लिए ठेका  देने  की  कार्यवाही  ae  द्वारा  अभी  पुरी  नहीं  की  गई  है  ।

 अन्तरिम  उपाय  के  रूप  में  जिससे  कि  मौजूदा  व्यवस्था  भंग  न  वर्तमान  ठेकेदार  को  मौजूदा  दरों

 पर  ही  तब  तक  के  लिए  सफाई सेवा  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  गई  है  जब  तक  नए  ठेके  नहीं  दिए
 जात े|

 और  लाल  आनन्द  प्रवेश  और  शक्र  बस्ती में  सफाई  सेवा के  लिए  मौजूदा
 ठेकेदारों  की  नियुक्ति  |  1983  से  की  गई  है  और  सकी  दर  9,  50  रु०  प्रति  सफाई वाला
 प्रतिदिन  और  सैनिक  क्षेत्र  गुड़गांव  के  लिए  10  रु०  प्रति  सफाई  बाला  प्रतिदिन  रखी  गई  है  ।

 नहीं  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  लाल  आनन्द  गुड़गांव  और
 शकूरबस्ती  में

 सफाई-सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  निविदाएं  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  आमंत्रित  की  गई  और  इस
 सम्बन्ध  में  14-12-1983  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  विज्ञापन

 भी  दिया  गया  |  दिल्‍ली  छावनी  में

 सफाई  कर्मचारी  | fants
 हैं  afar  ores  a

 |  ह  सम्बन्ध  पे  aerT WATT  &  प  री  र  सफाई  सपा  एयर  लश्  ठेका  नहीं  दिया  जाता  t
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 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  बीज  पेराई  कार्यक्रम  पर  किया  गया  aa

 10026.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रुई  निगम
 ने

 अपने  बीज  पेराई  कार्यक्रम  पर  काफी  रकम

 खर्चे की

 यदि  तो  परियोजना  को  किसने  तयार  किया  और  चिराला  मं  मे०  काजोल  को

 करोड़  रुपए  का  कार्य

 इस  निगम  पर  कुल  कितनी  हानि  हुई  तथा  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  और

 क्या  यह  सच  है  है  कि  भारतीय  रुई  निगम  ने  इस  क्षेत्र  में  बिना  किसी  अनुभव  के  बीजों

 की  पेराई  का  कार्य  किया  जिसके  परिणामस्वरूप  यह  हानि  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  (#)  से

 भारतीय  रुई  निगम  बिनौले
 के  निपटान

 के  लिए  तथा  नए  ढंग  के  कार्य-कलापों  में  तजुर्बा  हासिल

 करने  के  1979-80  से  1982-83  मौसम  तक  पेराई  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  हैं  |  सम्भाव्यता

 रिपोर्ट  निगम  के  तेल  प्रौद्योगिकी  विज्ञापन  ट्रक  तैयार  की  गई  थी  ।  बिनौला  पेराई  परामर्शदात्री

 समिति  की  तकनीकी  सलाह  पर  तथा  निगम  के  निदेशक  मंडल  के  अनुमोदन  पर  रुई  पेराई  का  काम

 कपल  चिराला  को  सौंप  दिया  गय  था  ।  जान  प्रदेश  में  पेराई  कार्यों  पर  हुआ  कुल  घाटा

 95.13  लाख  रु०  की  मुल्य  का  रहा  |

 gy i  1979-80 आन्ध्र  प्रदेश  में  बिनौला  पेराई  काय॑  आरम्भ  करने  से  पुर्व  निगम  ने  व

 तथा  1980-81  में  पंजाब  तथा  हरियाणा  में  भी  आजमाइशी  आधार  पर  ऐसे  कार्य-कलाप

 किए थे

 इनटू  ग्रांटिग  आफ  बेक  cites  अजीब  शीर्षक  में  प्रकाशित  समाचार

 10027.  श्री  daw  तिरकी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  23  1984  के  स्टेट्समैन  में  इनटू

 ग्रांट  बैंक  ata  अर्जी  शिक्षक  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 ५०
 यदि  हां  तो  महाराष्ट्र  के  पुणे  जिले  में  कुछ

 J  Teta  os
 SUSI  ad  ap  l  द्वारा  किए  गए  धन  के

 दु विनियोग  का  ब्यौर  क्या

 इस  प्रकार
 के

 कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  का

 ब्यौरा कया

 क्या  देश  के  अन्य  भागों  से  भी  स  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  और
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 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :

 भारत  यਂ  रिज  बक  को  संगीत  समाचार  में  की  गई  शिकायत  की  जांच  करने  के  लिए

 कहा गया  है  |

 से  जब  कभी  सरकार  को  कोई  खास  शिकायत  प्राप्त  होती  है  तो  उपर्युक्त

 उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  के  विचार  से  उसकी  जांच  की  जाती  हूँ

 जम्मू  और  कश्मीर  के  fara %
 के  लिए  बिदेशी  वित्तीय  सहायता

 10128.  श्री  अरुण  कुमार  नेहरू  :  क्या  वित्त  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  31  1983  के  नेशनल  कान्फ्रेंस
 के

 सरकारी  मुख्य

 नवाए-सुबह  में  प्रकाशित  तथा  के  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया  है  जिसमें  उन्होंन  कहा है  कि  वह  जम्मू  और  काश्मीर  के  विकास  के  लिए  विदेशों  से  सीधी

 वित्तिय  सहयता  लेने  का  प्रयास  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल

 पर  रख  दी
 जाएगी

 \

 आल  इण्डिया  टायर  डीलर्स  फे  नरेशन  से  प्राप्त  ज्ञापन

 10029.  श्री  रेण पद दास  :  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  आल  इण्डिया  डीलर्स  फैडरेशन  से  दिनांक  1  1984  का

 कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  at,  तो  उनकी  शिकायतें  और  मांगें  क्या  और

 क्या  सरकार  टायर
 उद्योग को  मुल्य  वृद्धि

 वापस  लेने  के  सम्बन्ध
 में

 उद्योग  मंत्री
 के

 निदेशों  को  ध्यान  में  रात  हुए  टायरों/ट्यूबों  पर  उत्पाद-शुल्क  में  रियायत  वापस  लेने  सम्बन्धी  अपने

 निर्णय  पर  पुर्निवचार कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (att  एस०  एम०  :  हां  ।

 ट्रक/बस  टायरों के  सम्बन्ध  में  1  1983  से  घोषित  उत्पाद-शुल्क  रियायत

 को  वापस  लिए  जाने  के  खिलाफ  फेडरेशन  ने  अभ्यावेदन  दिया  था  और  उस  रियायत  को  जारी  रखे
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 जाने  के  लिए  निवेदन  किया  था  ।  फेडरेशन  ने  के  आधारਂ  पर  शुल्क  की  विशिष्ट  दरों  की

 लेवी  भी  सलाह  दी  थी  ।

 सरकार  ने  मामले  पर  विचार  किया  था  और  ऐसा  कोई  युक्तियुक्त  कारण  नहीं  पाया

 जिससे  अक्तूबर  1983  में  दी  गई  छूट  को  नहीं  रखे  जाने के  फैसले  पर  पुन  विचार  किए

 जाने  का  कोई  औचित्य  हो  |

 अल्युमीनियम  के  आयात  की  स्मोकी  में  विलग्ब

 10030.  st  ध  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अल्यूमिनियम  की  भारी  कमी  के  कारण  जिसके  बारे  में  सरकार

 भलीभांति  अवगत
 है  समूचे  देश  में  मची  हाय  तोबा  के  बावजूद  5000  टन  अल्युमीनियम  का  शीघ्र

 लिए आयात  करने  सम्बन्धी  मामला  मंत्रालय में  स्वीकृति  के  ए  g  लम्बे  समय  से  अटका

 पड़ा

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता है  कि  कुछ  प्राथमिक  उत्पादक  5000  रुपए  प्रति  टन

 अधिक  वसूल  करके  विमान  संकट  का  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  और

 यदि  तो  शीघ्र  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  अल्युमीनियम  का  आयात  करने  के
 लिए

 सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  सर्जरी  )  :  से  1984-85  को  पहली  तिमाही में  15000

 मेट्रिक  टन  एल्यूमीनियम  का  जो  आयात  किया  जाना  उसके  लिए  समस्त  आवश्य

 जिनमें  व्रिदेशी  मुद्रा  को  जारी  किए  जाने  की  afacara fa  भी  सम्मिलित  1984  के  पहले

 सप्ताह  में  ही  प्रदान  कर  दी  गई  थीं  ।
 कुल  मात्रा

 के  सम्बन्ध  में  संविदा  निष्पन्न  कर  लिया  गया है  ।

 खनिज  पदार्थ  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  आयात  का  बंदोबस्त  दस  ढंग  पर  किया  जा  रहा  है  कि

 13,750  मेट्रिक  टन  एल्यूमीनियम  का  जहाजी  लदान  अप्रैल  तथा  मई  के  महीने  में  ही  हो  जाए  |

 जैसे  ही  देश  में  एल्यूमीनियम  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  स्थिति  स्पष्ट  हो  वैसे  ही  घस

 अग्रेतर  आयात के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  की  सहायक  कम्पनी  यों के 4  निदेशक  बोर्डो  में

 निदेशकों  की  नियुक्ति

 10031.  श्री  ato  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 के ०  लक प्पा .

 श्री  निहा  fag  जेन  :

 श्री  गुफरान  आजाम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशनल  टेक्सटाइल  कॉरपोरेशन  लिमिटेड  की  सहायक  कम्पनियों  के  निदेशक

 बोर्डों  में  तदर्थ  आधार  पर  कुल  कितने  निदेशकों  की  नियुक्ति  की  गई  है  तथा  उनकें  नाम  क्या
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 निधी  —————

 क्या  यह  सच  है  कि  उनमें  से  कुछ  निदेशकों  ने  अपनी  इस  प्रकार  नियुक्ति  से
 पूर्व  अपने

 पूरव  रोजगार  योग्यताओं  तथा  पुर्व  रोजगार  में  उनकी  सेवाओं  को  समाप्त  करने  के  कारणों  के  सम्बन्ध

 में  वास्तविक  तथ्यों  को  छिपाया  था  जिनको  यदि  सही  रूप  में  बताया  जाता  तो  वे  नेशनल  टेक्सटाइल

 कारपोरेशन  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  सहायक  कम्पनियों  में  इस  प्रकार  तदर्थ  नियुक्ति  पाने  से  निर्मित

 हो

 कया  उनमें  से  कुछ  निदेशकों के  विरुद्ध
 अब

 तक
 भ्रष्टाचार  आदि

 के  आरोप
 इस

 बीच  जांच  करने  पर  ये  आरोप  प्रमाणित  हो  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  तथा  प्रत्येक  सहायक  कम्पनी  के  बोर्ड  में  इस  प्रकार

 के  तदर्थ  रूप  में  नियुक्त  किए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  उनके  नाम

 और  संख्या  क्या है  तथा  निदेशकों  को  तत्काल  हटाने  के  लिए  क्या  अग्रेतर  कार्रवाही  करने  का

 विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  लास्कर) : (क) से :  से

 निम्नलिखित  व्यक्तियों  को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  सहायक  कम्पनियों  के  निदेशक  मण्डलों  में

 तदर्थ  आधार  पर  कार्यात्मक  निदेशकों  के  रूप  में
 नियुक्त

 किया  गया

 स०  नाम  पदनाम
 नियुक्ति

 की  तारीख

 1.  श्री  ओ०  पी०  बंसल  tao
 IMG]  14-12-79

 एन०  टी०  सी ०

 निदेशक  21-2-80 2.
 श्री

 जे०  एन०  श्रीवास्तव

 )

 एन०  टी ०  सी ०  (qo  लि०

 3.  श्री  ए०  के०  होम  चौधरी  निदेशक  24-1  1-80

 )

 {z= एन०  टी०  सी०  |  स  ल्यू
 बी०

 To  ato

 site)  लि०

 बाद
 में

 एन०  टी०
 सी०  (yo

 लि०  को  स्थानान्तरित

 4.  श्री ०  एस०  सी ०  बनर्जी  निदेशक  7-10-80

 एन  ०  दी ०  सी ०  बी  ०  To

 बी  ०  लि०
 —
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 गय यए

 इन  सभी  व्यक्तियों  को  बाद  में  नि  ही  a पारित  च् al  |  अपनाकर  नियमित  आधार  पर  नियुक्त
 किया  गया  ।  बाद  यह  पाया  गया  कि  श्री  To  कंठ  होम  चौधरी  ने  अपने  पिछले  नियोक्ता  द्वारा

 सेवाओं  के  समाप्त  किए  जाने  का  वास्तविक  तथ्य  छिपाया  था  ।  18  1982  के

 अपराह्न  से  उनकी  सेवाएं  को  समाप्त  कर  दिया  गया  |

 समाचार  भारती  न्यूज  एजेंसी  के  प्रबंधकों  द्वारा  बैंकों  के  साथ  धोखेबाजी

 10032.  श्री  रघुनाथ  fag  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  समाचार  भारती  न्यून  एजेंसी  के  कर्मचारियों  द्वारा  यह  शिकायत  की  गई  है  कि

 इस  एजेंसी  के  प्रबन्धकों  द्वारा कई  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  साथ  धोखाधड़ी  की  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  हैं  तथा  कितने  बैकों  के  साथ  धोखाधड़ी  की

 गई

 उन  बैकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अपनी  धनराशि  को  वसूल  करने  के  लिए  कार्यवाही

 की  है  तथा  उनके  द्वारा  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  और  उनको  किस  सीमा  तक  सफलता

 मिली है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  दनादन  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  कानून  के  अधीन  यथासंभव  सुचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ओनियंस  पेपर  मिल  आदि  को  आयकर  में  छूट

 10033.  श्री  विजय  ware यादव  :  क्या  चित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  कि  ओरियंट  पेपर  बृज  ओनियंस  पेपर

 मध्य  हिन्दुस्तान  मोटर्स  हावड़ा  और  हिन्दुस्तान  चैरिटि  कलकत्ता  को  बिड़ला

 प्रौद्योगिकी  रांची  में  अनुसंधान  कार्य  जारी  रखने  के  लिए  आयकर  में  छूट  दी

 गई  और

 यदि  हां  तो  इन  संस्थानों  के  शुरू  होने  के  बाद  इन्हें  अब  तक  कितने  आयकर  की  छूट
 दी  गई  है  और  उनके  द्वारा  किए  जा  रहे  अनुसंधान  काय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  जिसे  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल  परे  रख  दिया  जाएगा  |

 मैसेज  जेन  शुद्ध  वनस्पति  पर  चर्चा  का  आयात  करने  के  कारण  लगाया  गया  जुर्माना

 10034.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुख्य  आयात  तथा  निर्यात  नीति  तैयार  करने  बाला  प्राधिकारी

 182



 14  1906  लिखित  उत्तर

 क्या  कानून  के  अन्तर्गत  सीमा  शुल्क  प्राधिकारी  जुर्माना  लगाने  सहित  आयात  के  कायें

 की  देखभाल  करते

 यह  सच  है  कि  एक  घार  अनधिकृत  वस्तुओं  पर  जुर्माना  लगाए  जाने  पर  वे

 आयातित  वस्तुएं  वैध  करार  दी  जाती

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ded  जैन  शुद्ध  वनस्पति  द्वारा  चर्बी
 के

 आयातों  के

 मामलों  में  जुर्माना  लगाया  गया  था  जिसके  द्वारा  आयात  को  वैध  करार  दिया  गया  था  और  यदि

 तो  दूसरी  बार  जुर्माना  लगाने  की  कार्यवाही  करने  के  क्या  कारण  और

 (=)  क्या  इस  फर्म  को  एव  ही  अपराध  के  लिए  दो  बार  घसीटा  गया  है  और  कैदी  तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एम०  क्षण  :  यह  नीति  सरकार  द्वारा  वाणिज्य

 मंत्रालय  में  बनाई  जाती  है  ।  वह  ः से  कार्यान्वित  करता  है  ।

 हां  ।  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  अधिकारियों  को  आयात  और  निर्यात  1947

 के  उपबन्धों  के  अधीन
 कायंवाही

 करने  सम्बन्धी  शक्ति  प्राप्त  है  ।

 सीमाशुल्क  अधिनियम  की  धारा  125  के  माल  की  निकासी  की  व्यवस्था

 भले  ही  वह  माल  किसी  विशिष्ट  उल्लंघन  के  कारण  जब्त  किए  जाने  योग्य  हो  ।  ऐसी  निकासी  की

 माल  की  जब्ती  की  एवज  में  जुर्माने  की  अदायगी  किए  जाने  दी  जाती है  ।
 उल्लंघन

 के

 स्वरूप  के  मुताबिक  आयातकर्ता  पर  वैयक्तिक  अर्थदण्ड  भी  लगाया  जाता  है  |

 और  माननीय  सदस्य  आयातित  का  उल्लेख  कर  रहे  उसके  ब्यौरे  के  अभाव

 में  कोई  उत्तर  दे  पाना  सम्भव  नहीं है  ।

 एयर  इण्डिया  को  माना र्थ  टिकटों  के  बदले  में  किराए  पर  मकान

 लेने  से  तात्कालिक साथ

 10035.  at  दिगम्बर  सिंह  :
 क्या  पर्यटन

 और  नागर  विमानन  मंत्री  एयर  इण्डिया

 को  किराए  पर  आवास  वाले  मकान  मालिकों  को  मुफ्त  यात्रा  की  सुविधा  देने  के  बारे  में  9

 1984  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  2132
 के

 उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 एयर  इण्डिया  को  कितना  तात्विक  लाभ  होता है  ज़ब  किराए  के  एक  हिस्से  की
 e  ्  a an  के  eo  =  ati f-  की  actos अदायगी  थ  कप  नः  सभ  में  को  जाती  है  और  f  che  wW  RIA  दिए  गए  किराए  और  माकिट

 के  किराए  के  अन्तर  से  अधिक  होता  जैसा  कि  उत्तर  में  दर्शाया  गया  विशेष  कर  एयर  इण्डिया
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 eee

 द्वारा  स्थाई  बुकिंग  देने  के  सन्दर्भ  में  और  यह  अधिक  धनराशि  साधारणतया  टिकटों  की  बिक्री  से

 कब  वसूल  की  जा  सकती  है

 क्या  वे  मामले की  जांच  करेंगे और  इस  कदाचार  और  पक्षपात  को  इन  मामलों

 में  ही  नहीं  बल्कि  सरकारी  राजस्व  का  नुकसान  कहीं  भी  नहीं  होने  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन
 मंत्रालय

 के
 राज्य  मंत्री  चके  आलम  से

 arafereat  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  में  प्रबन्ध  निदेशक

 10036.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  में  1980  के  बाद  कितने  प्रबन्ध  निदेशकों

 की  नियुक्ति  की  गई  है  और  उनके  नाम  तथा  उनका  कार्यकाल  कितना

 उनके  द्वारा  विशेष  कर  पिछले  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण

 की  छोडने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 उन  प्रबन्ध  निदेशकों  के  नाम  तथा  उनका  कार्यालय  का  जिन्होंने  व्यापार  मेला  प्राधिकरण

 अप्रैल  1980  से  कार्य  किया  निम्नोक्त  प्रकार  है

 ————  OO  एक

 क्रमाक  प्रबन्ध  निदेशकों के  नाम  कार्यालय  कार्यकाल
 ———

 श्री  THAT  iJ 15-  जिन ट  7  a 9  से  1  5-9-80

 att  सरे  A  इलए  23-8 8-80 से  1-10-81

 श्री  आर०  रामकृष्ण  23-10-81  से  15-2-82

 4  श्री  जफर  रफीउल्लाह  15-2-82 से  31-10-83
 —_—_————————

 श्री  प्रेमनाथ को  15-9-79  से  एक  ag  की  अवधि  के  लिए  परिवीक्षा

 आधार  पर  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  का  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  ati  वह

 24-4-80  से  अवकाश  पर  चले  गए  तथा  15-9-80  तक  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के

 रजिस्टर  में  रहे  ।

 श्री  ata  fag  23-8-80  से  एक  वर्ष  की  अवधि के
 भारतीय  व्यापार मेला  प्राधिकरण

 के  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  किए  गए  ।  इस  नियुक्ति  की  समीक्षा  भारतीय  व्यापार  सेला  प्राधिकरण
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 के  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  एक  वर्ष  पुरा  होने  पर
 की

 जानी
 थी

 ।
 समीक्षा  की  गई

 तथा  गह  विनिश्चय  किया  गया  कि  उनके  स्थान  पर  किसी  अन्य  उपयुक्त  आध  कारी  को  चना  जाय  t

 1981  प्रबन्ध  भारतीय  व्यापार  मेला
 श्री  सुरेन्द्र  सिह  ने  अक्तूबर

 का  कार्यालय  छोड़ा  ।

 श्री  आर०  रामकृष्ण  जो  इस  मंत्रालय के  वस्त्र  विभाग  में  संयुक्त  सचिव
 23-10-81

 से  15-2-82  तक  की  अल्पावधि  के  लिए  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  का  प्रबन्ध

 देशक  नियत  किया  गया  ।  यह  सरकारी  उपक्रम  चनाव  बोडं/मंत्री  मण्डल  की  नियुक्ति  समिति  की

 स्वीकृति  तक  अन्तरिम  व्यवस्था  थी  ।  ag  अन्तरिम  व्यवस्था  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला

 981  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  गई  थी
 ।

 श्री  जफर  थ  फि उल्लाह  ने  5-2-82  से  दो  वर्ष  की  अवधि के  लिए  भारतीय  व्यापार  मेला

 प्राधिकरण  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  का  भार  जिसके  दौरान  उन्हें  भारतीय  व्यापार

 मेला  प्राधिकरण  में  स्थाई  रूप  से  कार्य  करने
 की

 इच्छा  के  बारे  में  बताना  अपेक्षित  था
 ।  उनके  कार्य

 निष्पादन  की  भी  प्रथम  ag  के  अन्त  में  समीक्षा  की  जानी  थी  ताकि  उनके  शेष  कार्यकाल  को  स्थाई

 किए  जाने  का  विनिश्चय  जा  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  के  उपाध्यक्ष  नियुक्त होने  पर  श्री  जफर

 सै फि उल्लाह  ने  31  1983  के  अपराह्न  से  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  में  प्रबन्ध

 निदेशक  के  पद  का  कार्यभार  छोड़  दिया  है  |

 10037  श्री  के०  प्रधानी

 श्री  afg  चन्द्र जेन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चापा  त क्या  सरकार  को  भारत  के  प्रथम  अन्तरिक्ष  राकेश  थ  । द्वारा  अन्तारिक्षयान

 भारतीय  भू-भाग  के  ऊपर  से  चक्कर  लगाते  समय  लिए  गए  अनेक  चित्रों  की  कापियां

 न्य  बीच  प्राप्त  हो  गई  हैं

 क्या  अगले  वर्ष  से  आगे  भारतीय  उपग्रहों  द्वारा  किए  जाने  वाले  सूक्ष्म  खोज  कार्यों

 के  तैयारी
 के  तय  से  प्राकृतिक  संसाधनों  का  पता  लगाने  भर  देश  की  भौगोलिक  बनावट  की  दृष्टि

 से  इन  चित्रों  और  भेजे  गए  अन्य  आंकड़ों  का  किन्हीं  विशेषज्ञों  द्वारा  अध्ययन/विश्लेषण  कराया  गया

 और

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  जी  नही ं।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |
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 केएएम-कड  एएਂ  एएए  एए  लबणणणणणणणणणणणयययएणण  एनएएल  आडुल्ट्

 विज्ञापन  सम्बन्धी  खर्च  को  अनुमति  न  देने  से  भारतीय  कम्पनियों  पर  प्रभाव

 10038.  शनी  बज  गोहन  महती  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विज्ञापन  प्रचार  और  बिक्री  संवर्धन  सम्बन्धी  खर्च  की  20%

 अस्वीकृति उन  सुस्थापित  'फरा/एम०  आर०  टी०  कम्पनियों  के  लिए  लाभप्रद  जिनको

 छोटी  कम्पनियों  तथा  ऐसी  नई  कम्पनियों  उपभोक्ताओं  में  अपनी  ब्रॉड  जानकारी  देनी  होती

 कि  तुलना  में  व्यापक  ais  मान्यता  मिली  हुई

 यदि  तो  क्या  यह  अस्वीकृति  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  तुलना  में  भारतीय

 कम्पनियों  द्वारा  बाजार  में  अपनी  साख  जमाने  के  मार्ग  में  विधा  उत्पन्न  नहीं  करेंगे  और  इस

 विदेशी  कम्पनियों  के  एकाधिकार  को  बढ़ावा  और

 यदि  तो  भारतीय  कम्पनियों  को  ऐसी  प्रतिकूल  स्थिति  से  बचाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aft  एस०  एम०  यह  कहना  सही

 नहीं  है  कि  ऐसी  नई  कम्पनियों  की  तुलना  जिन्हें  उपभोक्ताओं  में  अपनी  ब्रांड  की  जानकारी  देनी

 होती  सुस्थापित  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  aferfraat/warfirntz  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कंपनियों  के  लिए  20  प्रतिशत  की  छूट  न  देना

 लाभप्रद
 क्योंकि  माल  के  सम्मान  के  लिए  दोनों  प्रकार  की  कम्पनियों  को  विज्ञापनों  का  सहारा

 लेना  पड़ता  है
 ।

 आयकर  1961  की  धारा  :  7  की  संगत  उपधारा  (3%)  वित्त

 1983  द्वारा  1-4-1984  से  जोड़ी  गई  है  ।  ea  धारा  के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  नहीं

 किया  गया  है  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मेसर्स  एस्कोटंस  इण्डिया  लिमिटेड  पर  बकाया  कर  रानी

 10039.  भी  कृष्ण  चन्द्र  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रह

 एस्कोटंस  इण्डिया  फरीदाबाद  पर  1983-84  के  दौरान  कितनी  धनराशि  बकाया  थी  और

 उसकी  वसूली  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कार्रवाई  को  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  मैसर्स  एस्कॉर्ट्स  इण्डिया

 फरीदाबाद  की  तरफ  31-3-1984  की  स्थिति  के  अनुसार  कर-निर्धारण  वर्ष  1980-81  के  सम्बन्ध

 में  84.67  लाख  रुपए  की  मांग  बकाया  थी  ।  सम्पूर्ण  मांग  अपील  में  विवादग्रस्त है  जो  आयकर

 आयुक्त
 के  परास  अनिर्णीत  पड़ी  है  ।  अपीलों  का  निपटान  ale  करवाने  के  लिए  उपाय  किए
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 कलकत्ता  तीमा-शल्क  व्रीड़ा  में  परी  क्षकों  के  पद  भरना

 10040.  श्री  राम  जेठमलानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  कलकत्ता  में
 सीमा-शुल्क  परीक्षकों  के  पदों

 पर  सीधी  भर्ती  करने  के  बारे  में  दिनांक  29  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9292  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  सीमा-शुल्क  विभाग  में
 प्रत्येक  मामले  में  के

 डी०  पी०  सी०  पदों  के  भरने  के  बारे  में  कोई  उपचारात्मक  कार्रवाई  की

 क्या  कलकत्ता  सीमा-शुल्क  विभाग  में  ''  के  पदों  पर  तथा  आधार  पर  कार्य

 कर  रहे  कुछ  अधिक  आयु  के  कर्मचारियों  को  सीधी  भर्ती  पदों  पर  प्रशासन  आदेश  संख्या

 284/82  और  311/.3  के  अन्तर्गत  नियमित  कर  दिया  यद्यपि  उस  तारीख  को  वे  निर्धारित

 आयु  सीमा  से  अधिक  के  हो  चुके  थे  तथा  कुछ  कर्मचारी  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  3602/8/76-

 प्रशासन  (To  सी०  eo),  दिनांक  20-4-1975  का  उल्लंघन  करत  हुए  तदर्थ  आधार  पर  अपने

 पदों  पर  कार्य  करते  और

 यदि  ai,  तो  ऐसी  अनियमितताओं के  लिए  किन-किन  अधिकारियों  और  कर्मचारियों

 को  दण्डित  किया  गया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :  कलकत्ता  सीमा-शुल्क  गृह  में

 परीक्षकों  के  पदों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  सं शो धनात्मक  कार्यवाही  करने  के  सीमा-शुल्क

 कलकत्ता  ने  पहले  ही  समीक्षा-कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  तथा  सम्बन्ध  में  अन्तिम  आदेश  उनके

 द्वारा  जारी  कर  दिए  जाएंगे  ।

 आयु  की  जांच  प्रारम्भिक  नियुक्ति  के  समय  पर  की  जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  में  सामूहिक  ऋण  वितरण  समारोह

 10041.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  4  1984  को  आयोजित  किए  गए  सामूहिक  ऋण  वितरण

 समारोह  में  बैंक  के  खर्चे  पर  बसें  किराए  पर  ली  गई  और  समारोह  में  भाग  लेने  वाले  प्रत्येक

 ब्यक्ति  को  बक  द्वारा  5  रुपए  से  लेकर  20  रुपए  तक  का  भत्ता  दिया  गया

 इस  समारोह  के  आयोजन  पर  प्रत्येक  बैक  को  कितना  खर्चा  उठाना  और

 क्या  ag  सच  नही ंहै  कि  प्रत्येक  बक  का  कर्मचारी  किराए  और  प्रचार  के  लिए  एक

 निर्धारित  धनराशि  पंजाब  नेशनल  बेक  को  देनी  पड़ी  थी  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  से  बैंकों  द्वारा  दिल्‍ली  में

 4  1984  के  आयोजित  किए  गए  सार्वजनिक  समारोह  के  जो  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्रों  के  छोटे  ऋणकर्ताओं  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  को  तेज  करने  के  अभियान  के  समापन  के

 अवसर  पर  किया  गया  लोगों  को  शिक्षित  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को  और

 कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  बैंक  ऋण  की  सहायता  से  अपना  रोजगार  स्वयं  शुरू  करने  के  लिए

 प्रेरित  करने  के  वास्ते  एक  प्रदर्शनी  का  भी  आयोजन  किया  गया  था  ।  ६  स  प्रदर्शनी  में  बैंकों  द्वारा

 वित्तपोषित  कुछ  सहायता  प्राप्त  व्यक्तियों  द्वारा  उत्पादित  वस्तुएं  भी  प्रदर्शित  की  गई

 थीं  और  उनमें  से  कुछ  कारीगरों  ने  अपने-अपने  हुनरों  का  प्रदर्शन  किया  था  ।  बैंकों  ने  दस  प्रदर्शनी  से

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बनाए  गए  अपने-अपने  कार्यक्रम  और  योजनाएं  भी

 प्रदर्शित  की  ।

 बैंक  प्रदर्शनी  और  समारोह  पर  किए  गए  खर्च  का  अलग-अलग  ब्यौरा  देने  की  स्थिति  में  नहीं

 हैं  |  उपलब्ध  सूचना के  स्टालों  के  बिजली के  फर्नीचर  के  किराए

 आदि  पर  कुल  10.15  लाख
 रुपए  व्यय  हुए  जिसमें  भाग  लेने  वाले

 प्रत्येक
 बेक  ने  29,857.15 रुपए

 प्रति  स्टाल  के  हिसाब  से  अंशदान  किया  |  बैंकों  ने  अपने-अपने  स्टालों  की

 Gat  पर  भी  कुछ  रकम  खर्च  की  ।  कुछ  बैकों  ने  यह  भीं  बताया  है  कि  उन्होंने  समारोह  तथा

 प्रदर्शनी  के  लिए  ऋणकर्ताओं  और  उनकी  परिसम्पत्तियों  के  लाने  ले  जाने  के  वास्ते  बसे  और  अन्य  वाहन

 किराए  पर  लिए  थे  ।  संलग्न  विवरण  में  बैकों  द्वारा  किए  गए  ऐसे  अन्य  व्यय  बैंक-वार  प्राप्त  आंकड़

 दिए  गए  हैं  ।

 | क |  he  बच सह  |

 सरकारो  क्षत्र  के  बैंकों  द्वारा  किए  गए  अन्य  व्यय  का  बेकार  ब्यौरा

 क्रमिक  बैंक  का  नाम  रुपयों

 ्  3

 भारती  स्टेट  बेक  3635.  .20

 2  स्टेट  बैंक  आफ  हैद  राबाद  830.00

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  1488.00

 4.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  13504.42

 स्टेट  बंद  आफ  1...  1217.85

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  880.00

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  100.00

 स्टेट  बैंक  आफ  ट्रावनकोर
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 36151.35 9.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 10.  बक  आफ  इण्डिया  1127  1.00

 11.  पंजाब  नेशनल  बैक  35000.00

 12295.00 12.  बेक  आफ  बड़ौदा

 10773.60 13.  यूनाइटेड  कमर्शियल  बेक

 1994  85.44 4.  केनरा  बैक

 |  युनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  1478.75

 16  देना  बैंक  £000.00

 12142.85 17  सिंडिकेट  बक

 18  यूनियन  बैक  आफ  इण्डिया  13168.75

 19  23284.30 इलाहाबाद  बक

 20  इण्डियन  बैंक  6900.00

 21  बक  आफ  महाराष्ट्र  1036  1.50

 22  13002.00 इण्डियन  ओवरसीज  बैंक

 23  7047.86

 24  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  9670.95

 25  न्य  बैंक  आफ  इण्डिया  14022.35

 26  fa  बक  12189.83

 27  कारप  राशन  बेक  20142.85

 28
 ओरियंटल

 बैंक  आफ  aaa  12142.85

 हिन्दा लक ों  में  सरकारी  निदेशकों  को  नियुक्ति

 10042.  श्री  धरती  अग्रवाल  :

 श्री  राम  विलास  पासबान  :  व्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 poop  गव
 क्य  हिदायतों  Im) A में  कम्पनी  कानून  बोर्ड  के  जरिए  निदेशक  नियुक्त
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 Wrosarsr करने  के  बारे  में  कुछ  समय  पहले  कोई  दह  सरकार  के  विचाराधीन  था  और  बिडला  घराने ने

 ऐसा  करने  से  इंकार  कर  दिया

 क्यां  यह  भी  सच  है  कि  बिड़ला  घराने  द्वारा  पर  निदेशक  नियुक्त  करने

 से  इंकार  कर  देने  के  बावजूद  भी  सरकार  ने  के  लिए  394  लाख  रुपए  के  विदेशी  मुद्रा

 के  ऋर्ण  सहित  1200  लाख  रुपए  स्वीकृति  और

 कम्पनी  में  सरकारी  निदेशक  नियुक्त  न  करने  देने  के  बावजूद  भी  सरकार  द्वारा  इतना

 ऋण  मंजूर  करने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-पत्र  जनार्दन  :  कम्पनी  कानून  बोर्ड  ने  3  1983

 को  मैसर्स  हिन् दाल को के  नाम  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  था  कि  क्यों  न  कम्पनी

 1956  की  धारा  408  के  अधीन  कम्पनी  कानून  बोर्ड  द्वारा  सरकारी  निदेशक  नामित

 किए  जाएं  ।  कम्पनी  द्वारा  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  में  इस  कारण  बताओ

 नोटिस  को  चुनौती  दी  गई  है  |

 इस  कारण  बताओ  नोटिस  के  जारी  किए  जाने  के  बाद  सरकार  ने  हिन्दालको  को

 394  लाख  रुपए  की  बिदेशी  मुद्रा  सहित  12:  0  लाख  रुपए  का  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  है  ।  अखिल

 भारतीय  वित्तीय  सस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा

 निवेश  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा  निगम  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  1982  में

 एकीकृत  एल्यूमिना  संयंत्र
 के  आधुनिकीकरण  के  कार्यक्रम  के  लिए  806  लाख  रुपए  का  रुपया  ऋण

 तथा  394  लाख  रुपए  का  विदेशी  मुद्रा  ऋण  मंजूर  किया  था  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 भुवनेश्वर में  कालाधन  पकड़े  जाने  के  बारे
 में

 संसद  सदस्यों  द्वारा  लिखे  गए  पत्र

 10044.  श्री  राम  लाल  राही :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भुवनेश्वर  में  17  1983  को  काल धन  पकड़े  जाने  के  बारे  में  कुछ  संसद

 सदस्यों  ने  पत्र  लिखे

 क्या  मामले  की  जांच  की  गई

 यदि  तो  सम्बन्धित  फर्म  से  कितना  काला  धन  पकड़ा  गया  और  क्या  काले  धन  की

 खबर  देने  वाले  को  कोई
 पुरस्कार

 दिया  गया

 यदि  तो  कितना  पुरस्कार  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०  एम ०  :  तथा

 से  (=  उस  माले  में  आयकर  प्राधिकारियों  ने  तलाशी  और  अभिग्रहण  की  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  है त्  ।  तलाशी  और  अभिग्रहण  की  कार्यवाहियां  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  प्राधिकारियों  ने
 की

 कर-निर्धारण  अधिकारी ने  कर-निर्धारण  वर्ष  1972-73,  1974-75  तथा  1975-76  के

 निर्धारण  पूरे  कर  लिए  हैं  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो के
 प्राधिकारियों

 और  विभिन्‍न  अन्य  स्रोतों  से  उपलब्ध

 सामग्री  पर  विधिवत  विचार  करने के  बाद  कुल  आय  में  आवश्यक  वृद्धियाँ  कर  दी  गई  हैं  ।

 उपलब्ध
 पतना

 के  अनुसार  सूचना दाता  को  कोई  पुरस्कार  नहीं  दिया

 गयो  हैं

 ।  कर-निर्धारिणों

 को  अन्तिम  रूप दे  दिए  जाने  तथा  करों  की  वसूली  कर  लिए  जाने  के  बाद ह ड़ी  पुरस्कार  दिया

 जाता है  ।

 सास  दयाराम  जन  एण्ड  सन्स  द्वारा  कथित  कर  अपवंचन

 10045.  श्री  धम दास  कास्त्रो

 eat  के०  लकप्पा  :  नया  चित्त  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सदर  बाजार आय-कर  तथा  अन्य  केन्द्रीय कर  विभागों  ने  गत  तीन  वर्षों  के

 दिल्‍ली  छावनी  में  बीड़ी  ०  501,  माचिस  तथा  अन्य  उत्पादों के  मसज  दयाराम  जैन  एण्ड

 के  व्यावसायिक  और  ward  अहाते  में  कितनी  बार  छापे  मारे  हैं

 छापों  के  दौरान  बरामद  अपराध  प्रमाणित  करने  वाले  सोना  और

 अन्य  बहुमूल्य  वस्तुओं  का  ब्यौरा  FAT  है

 क्या  यह  सच  है  कि  मंसब  दयाराम  जेन  एण्ड  सन्स  आय-कर  बिक्री-कर  और

 अन्य  करों  की  करोड़ों  रपए  की  धनराशि  के  अपवंचन  का  पता  चला  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाही  की  गई  है
 !

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  wat  एस०  एम०  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयकर

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  जैसे  किसी  केन्द्रीय  कर  विभाग  ने  मै०  दयाराम  जैन  एण्ड  सदर

 दिल्‍ली  are  के  व्यावासायिक  तथा  रिहायशी  परिसरों  पर  छापा  नहीं  मारा  था  |

 प्रशन  नहीं  ही  उठता  ।

 वर्ष  1982-83  तक  पूरी  की  गयी  कर  निर्धारण  की  कार्यवाहियों  के  दौरान  आयकर

 प्राधिकारियों  द्वारा  आय  कर  की  चोरी  का  कोई  मामला  नहीं  पकड़ा
 Qt  TTS |  गया  है  ।  जहां  तक  बिक्री-कर

 का  सम्बन्ध  चूंकि  दिल्‍ली  बिक्री-कर  अधिनियम  1975  के  अधीन  बीड़ियों  तथा  हाथ  से  बनी
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 माचिसों  फर्म  जिसका  व्यापार  कर  रही  ह  बिक्री-कर  नहीं  लगता  है  इसलिए  बिक्री-कर  की  चोरी

 का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठ  ।

 अमरीका  से  गांधी  को  चर्चा  का  आयात

 10046.  डा०  वित्त  कुमार  पंडित  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार  ने  देश  में  गाय

 की  चर्बी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया है

 क्या  सरकार का  9  1983  को  टेलाਂ  नामक  जहाज  द्वारा

 बम्बई  पत्तन  पर  अमरीका  से  20.7  लाख  किलोग्राम  चर्बी  के  आपात  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया  है

 यदि  तो  सम्बन्धित  पार्टी  का  नाम  तथा  उतारी  गई  चर्बी  की  भारत  पहुंचने

 पर  लागत का  ब्यौरा  FAT  और

 उपर्युक्त  आयात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्यो  कार्रवाई की  गई है  और  आयातित

 गाय  चर्बी  का  विवरण  किस  प्रकार  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  .  निहार  रंजन

 जी  हां  ।  गाय  चरबी  मद  को  22  1983  से  रोक  लगी  सुची  में  शामिल  किया  गया  था  देखें

 उसी  तारीख  की  आई०  टी०  सी०  सार्वजनिक  सुचना  Ao  elo  Alo  (Fo-UAc  )/83

 और  घरेलू  खपत  के  लिए  किसी  भी  रूप  में  इसकी  निकासी पर  24  1983  से  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया  था  देखें  उसी  तारीख  का  आई०  टी०  ही०  आदेश  स०  27/83

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  के  बीड़ी  निर्माताओं  हारा  कथित  कर  अपवंचन

 10047.  श्री  विजय  कुमार यादव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मेसर्ज  एस०  Ho  नसीरुद्दीन  मोह०  बिहार  शरीफ

 मोहम्मद  सईद  फिरोजुद्दीन  मोह ०  बिहार  शरीफ  और  लोंगिया  बीड़ी  कम्पनी

 मोह ०  बिहार  शरीफ  सभी  बिहार  राज्य  में  बीड़ी  निर्माता  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  के  दूसरे  भागों  में  भी  उनके  बीड़ी  निर्माण  केन्द्र  यदि

 तो  दूसरे  स्थानों  का  ब्यौरा क्या
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 उनमें  से  प्रत्येक  के  द्वारा  गत  चार  वर्षों  में  कितना और  कितनी  बीड़ियो ंके  लिए

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  दिया

 पिछले  दो  वर्षों के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक द्वारा  प्रति  माह  वास्तविक  निर्माण  स्थान

 दूसरे  स्थानों  पर  ले  जायी  गयी  बीड़ियों  के  आंकड़े  क्या
 हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  उपरोक्त  निर्माताओं  द्वारा  प्रति  ag  उनके  उत्पादों  को  एक  स्थान

 से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  पर  कड़ी  निगरानी  के  अभाव  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  भारी  धनराशि

 का  अपवंचन  किया  जाता  और

 यदि  तो  सरकार  का  सरकारी  राजस्व  के  घाटे  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  करने  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री एस०  एम०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  उद्योगपतियों  द्वारा  थाम्पसन  प्रेस

 लिमिटेड  के  शेयरों  को  कथित  खरोद

 10048.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  थाम्पसन  प्रैस  फरीदाबाद  एक  बिदेशी  कंपनी

 है  और  अब  इसके  शेयरों को  कुछ  भारतीय  उद्योगपतियों ने  खरीद  लिया  और

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कोई  जांच

 कराई  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  तथा  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हैਂ  और  उसे

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  कटिहार

 10049.
 श्री  कमर  लाल  बेठा

 :
 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आर०  बी ०  एच०  एम०  जूट  कटिहार  का  प्रबन्ध

 हाथ  में  लिए  जाने  के  मिल  द्वारा  देय  विभिनन  धनराशियों  का  सरकार  ने  भुगतान  नहीं  किया

 यद्यपि  प्रबन्ध  हाथ में  लिए  जाने  के  बाद  बहुत  समय  बीत  चुका

 यदि  तो  दी  जाने  वाली  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सम्बन्धित  व्यक्तियों/पार्टियों

 के  नाम  क्या

 कया
 यह

 भी  सच  है  कि  अनेक  बार  अभ्यावेदन  करने  के  कई  पटसन
 व्यापारियों
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 को  उक्त  मिल  को  सप्लाई  किए  गए  पटसन के  मूल्य  का  भुगतान  नहीं  मिला  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 उन्हें  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन  दावों  पर  विचार  करने  के  लिए  अभी  दक  दावा  आयुक्त

 भी  नियुक्त  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  पटसन  व्यापारियों  को  कब  तक  भुगतान  कर

 दिए  जाने
 की  संभावना  है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 से  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 विवरण

 |  1980  के  दौरान  पटसन  कम्पनी  अधिनियम  1980  के  अन्तर्गत  5

 पटसन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  ।  आर०  बी०  एच ०  एम०  जूट  मिल्स  लिखी

 पी०  ato  कटिहार  कटिवाह  इनमें  से  एक  मिल  थी  ।  उक्त  अधिनियम  के  अंतगर्त

 मुआवजे  के  दावों  के  बारे  में  सुनवाई  करने
 और

 उनके  बारे  में  फैसला  करने  के  लिए  भुगतान आयुक्त

 को  पटसन  कम्पनी
 )

 1980  के  उपबन्धों  के  अधीन  नियुक्त  किया

 गया  ।  अधिनियम  की  धारा  7  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  पटसन  कम्पनियों  को  केन्द्रीय  सरकार  को

 सम्बन्धित  उपक्रम  के  तथा  उक्त  उपक्रम  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  के  अधिकारों  स्वत्व  और  हित  के

 अन्तरण  तथा  उसमें  उनके  निहित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  अधिनियम  की  संगत  अनुसूची  में  उल्लिखित

 धनराशियां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई ।
 आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  मिल्स  के  सम्बन्ध  में

 उल्लिखित  राशि  17.04  लाख  रु०  थी  ।  प्रबन्ध  आदि  को  वंचित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  किए  गए  अन्य  भुगतानों  को  देखते  हुए  भुगतान  आयुक्त के  पास  17.98  लाख  रु०  की

 राशि थी  ।

 2.  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  के  अनुसार  भूगतान  आयुक्त  को  अधिनियम  में  निर्धारित

 प्राथमिकताओं  के  अनुसार  ही  अन्तर्ग्रस्त  दायित्वों  को  पूरा  करना  था  ।  दायित्व  दो  भागों  में  विभाजित

 और  ।  अधिनियम  के  अनुसार  यदि  प्राथमिकताओं  की  अनुसूची  के

 में  उल्लिखित  3  वर्गों  में  किन्हीं  मदों  से  उत्पन्न  होने  वाली  राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  की  कोई

 भी  देनदारी  भुगतान  आयुक्त  के  पास  उपलब्ध  धनराशि  में  से  उनके  द्वारा  पुरी  तरह  से  नहीं  निपटाई

 तो  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखित  रूप  में  यह  सूचित  करना  चाहिए  कि  किस  सीमा  तक

 दायित्व  पुरा  नहीं  किया  गया  है  और  उस  दायित्व  को  सरकार  अपने  ऊपर  ले  अधिनियम  के

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  जे०  एम०

 एककों  को  चलाने  के  लिए  को  इस  प्रकार  लिए  गए  दायित्व  को  अधिगृहित  करने  के  लिए

 भी  निदेश दे  सकती  है  ।

 ba
 आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  मिल्स  के  सम्बन्ध  में  के  वर्ग  के  सम्बन्ध  में
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 की  बकाया  राशियों  से  न  निपटाए  गए  दायित्व  को  भुगतान  आयुक्त  द्वारा 2

 108.35  लाख  रु०  बताया  गया  ।  उसके  मुताबिक  सम्बन्धित  पार्टियों  को  देने  के  लिए  राष्ट्रीय

 पटसन  विनिर्माण  निगम  को  108.35  लाख  रु०  की  राशि  दी  गई
 |  अब  भुगतान  आयुक्त के

 कार्यालय  से  पता  चला है  कि  वर्ग  |  के  दावों  के  सम्बन्ध में  स्वीकृत  दावों
 के  उनके  मूल्यांकन के  बारे

 में  औपचारिक  आदेश  अभी  जारी  होने  बाकी  वर्ग 11  और  111  में  न  निपटाए  गए  दायित्व  की

 मात्रा  मोटे  तौर  पर  लगभग  42  लाख  रु०  बताई  गई  है  तौर  पर  वर्ग  111  में  12  लाख  रु०

 और  शेष  वर्ग  दो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम
 स्थिति  अभी  भी  भुगतान  आयुक्त  से  प्राप्त

 होती है

 ्
 4.  जहां  तक  व्यापारियों  के  दावों  का  सम्बन्ध है  वे  दो  वर्गों  में  आते  हैं  अर्थात्‌  अधिग्रहण

 पश्चात  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  बकाया  राशियां  जो  वर्ग  111  आती हैं  और
 अधिग्रहण

 पूर्व  प्रबन्ध  अवधि  से  सम्बन्धित  बकाया  राशियां  जो  वर्ग॑  5  में  आती  वर्ग  111  के

 अन्तर्गत  व्यापारियों  को  भुगतान  के  प्रश्न  की  प्रोसेसिंग  भुगतान  के  लिए  भुगतान  आयुक्त  की

 औपचारिक  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  की  जा  सकती  है  ।  भुगतान  आयुक्त  अध  न्यायिक  प्राधिकारी  हैं

 और  भुगतान  पटसन  कम्पनी  1980  के  अनुसार  किया  जाना  है  |

 5.  नए  भुगतान  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  गई  है  और  उनको  मई  के  पहले  सप्ताह  में  कार्य

 भार  सम्भालने  का  निर्देश  दिया  गया है  ।

 राष्ट्र  विरोधी  कार्रवाइयों  और  जासूसी  में  संलग्न  तस्करों  की  गतिविधियां

 0051.  श्री  जाने  फर्नान्‍्डजी : व्या वित्त मंत्री :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  बम्बई  से  निकलने  वाले  दितांक  27  1984  के  आफ

 में  कच्छ  में  जासूसी  और  राष्ट्र  विरोधी  कार्यों  में  संलग्न  तस्करों  की  गतिविधियों  के  बारे  में

 छपे  समाचार  को  पढ़ा

 यदि  तो  इस  बारे  में  उन्होंने  क्या  कार्रवाई  की

 क्या  तस्करों  का  साथ  देने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  कारवाई  शुरू  करने  पर  विचार  किया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  एस०  एम०  :

 सरकार  का  ध्यान  प्रश्न  में

 उल्लिखित  खबर  की  तरफ  दिलाया  गया  है  ।

 से  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों
 से  यह  पता  चलता है  कि  आमतौर  पर  गुजरात  का
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 ce  अ  गिनो  नल

 समद्र-तटवर्ती  क्षेत्र  तथा  विशेष  रूप  से  poe  ears भ्  न  नए  न  नौ  ac7  की
 पिन

 १11१  feat की  आशंका  वाले  क्षेत्र  बने

 हुए  हैं
 ।

 गुजरात  के  समस्त  समुद्र  तटंवर्ती-क्षेत्र  में  तस्करी-निवारक  उपायों  को  सुदृढ़  बना  दिया  गया

 है
 ताकि  इस  क्षेत्र  में  तस्करों  की  गतिविधियों  से  निपटा  जा  सके  ।  अहमदाबाद  समाहर्ता लय  के

 ५४" लान  क कार  के  वर्ष  1981  से  1984  तक  की
 अवधि  के  दौरान  पकड़े  गए  निषिद्ध

 माल  का  कुल  मूल्य और
 गिरफ्तार  किए  गए व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 c
 पकड़  गए  माल  का  मुल्य  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों

 ..  की  संख्या

 19381  325  138

 1982  659  88

 1983  1613  132

 1984  714  30*

 तक
 )  नथ

 अनन्तिम  हैं  )

 इन  आंकड़ों  से  तस्करों  के  खिलाफ  लगातार  की  जा  रही  कार्यवाही  की  पुष्टि  होती  है  |

 इस  क्षेत्र  में  तस्करी  के  तौर-तरीकों  की  भी  लगातार  समीक्षा  की  जाती  रहती  इस

 समीक्षा  और  विश्लेषण  के  आधार  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारक  और  आसूचना  तन्त्र  को

 तस्करी  की  आशंका  वाले  क्षेत्रो ंऔर  तस्करी  के  आकर्षण  वाली  frat  के  सन्दर्भ  सतर्क  बने  रहने

 हेतु  चुस्त  बनाया  गया  है  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ

 ताल  मेल  से  तस्करी के  निवारण  हेतु  उचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  स्थित  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  भी  कर्मचारियों  और  उपस्करों  के.लिहाज  से  सुदृढ़  बनाया  गया है  ।

 तस्करों  के  खिलाफ  विभागीय  तौर  पर  तथा  न्यायालय  में  मुकदमें  दायर  करने  कड़ी  कार्यवाही

 की  जाती है  ।  उचित  मामलों  विदेशी  war  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अधीन

 नजर बन् दियां  भी  की  जाती  हैं  ।

 इसका  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मेसर्स  कोठारी  कानपुर  को  आयात
 बाइसे

 स  ज़ारी  करना

 10052.  श्री  whet भाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  वस्तुओं के  क्या  नाम हैं  जिनके  लिए  पानपराग  का  उत्पादन  करने  वाली  एक
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 कम्पनी  कोठारी  कानपूर  को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थ  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 इन  लाइसेंसों  को  किन-किन  तिथियों  को  जारी  किया

 आयातित  वस्तुओं  के  नाम  तथा  मूल्य  कया  हैं  जिनका  कम्पनी  द्वारा  पिलले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  आयात  किया  गया  और

 क्या  उपरोक्त  कम्पनी  द्वारा  आयात  करते  समय  आयात  नियमों  का  दुरुपयोग  करने  का

 कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  आया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :

 निगमित  आयात  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  आयात  निर्यात  लाइसेंस  औद्योगिक  लाइसेंस  के

 साप्ताहिक  बुलेटिन  में  प्रकाशित  किए  जाते हैं  जिनकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 (a)  पार्टी-बार  आयात  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  |

 जी  नहीं  ।

 सरकारी उद्यम  ब्युरो  की  रिपोर्ट

 19053.  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  वर्ष  1982-83  से  सम्बन्धित  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  की

 वाली  रिपोर्ट  को  दोषपूर्ण  और  अवास्तविक  होने  के  कारण  कटु  आलोचना  की  गई  क्योंकि  निगमित
 क्षेत्र  के  इसी  प्रकार  की  रिपोर्टों  के  साथ  इसकी  तुलना  नहीं  की  जा

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  इन  रिपोर्टों  को  भ्रामक  समझा  गया है  और  यदि  तो  क्या

 उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  और

 क्या  प्त  ag  को  रसी  प्रकार  की  आलोचना  के  बावजूद  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  ने

 रिपोर्ट  बनाने  सम्बन्धी  अपनी  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  महसुस  की  ?

 sw
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम ०  से  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  में

 प्रयुक्त  शब्द  की  बिक्री  में  वृद्धि  का  प्रस्तुतिकरण  तथा  उनकी  विषय-वस्तु के

 बारे  में  भी  कुछ  बातें  दिनांक  12-3-1984  के  टाइम्सਂ  में  उल्लिखित  की  गई  हैं  ।

 उन्हीं  बातों  का  दिनांक  12-4-1983  के  टु कोनो मिक  टाइम्स  में  भी  उल्लेख  किया  गया

 था  ।  इनके  विषय  में  विस्तृत  जांच  की  गई  है  और  यह  पाया  गया  है  कि  सरकारी  उद्यम  कार्यालय

 का  उद्यम  ड. सबक्षण ्  न  तो  दोषपूर्ण है  और  न  भ्रामक  क्योंकि  :

 (1)  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  की  जिस  परिभाषा  का  प्रयोग  कर  रहा

 वह  व्यापक  रूप  से  सरकारी  अभिकरणों  जैसे  औद्योगिक  लागत  एवं  मुल्य  मुख्य
 —\  पक्का  ala  मायिक  निका

 सलाहकार  a)  AUG,  of  | हि  पावना  |  दि  LD  य  जैसे  भारतीय  लागत  एवं  निर्माण
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 लेखाकार  भारतीय  चार्टरित  लेखापाल  संस्थान  तथा  भारत  के  नियन्त्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  द्वारा  भी  स्वीकृत  है  |

 (2)  बिक्री  की  वृद्धि-दर  केवल  व्यापक  स्थिति  की  द्योतक  और

 (3)  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  at  विषय-वस्तु  को  अपर्याप्त  नहीं

 माना  जा  सकता  है

 रुई  को  आयातित गांठों  को  गुणवत्ता का  सत्यापन

 1  054.  श्री  राजेन्द्र  प्रशाद  यादव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  उतरने  के  पश्चात  विदेशी  रुई  की  गांठों  की  गुणवत्ता  का  सत्यापन  अथवा

 जांच  की  गई

 यदि  हां  तो  किस  के  द्वारा  और  क्या  वर्ष  1976-77  के  दौरान  1161  लाख  गांठों

 के  आयात  के  सम्बन्ध  में  यह  जांच  टेक्नीकल  पेनल  के  द्वारा  कराई  गई  जिसने  अनुबन्धों  पर  हस्ताक्षर

 करते  समय  नमूनों  का  चयन  किया  था  अथवा  सी
 ०  सी०  आई०  कार्यालयों  और

 नदी  तो  कया  गुणवत्ता  में  कोई  हेराफेरी  किए  जाने  की  कोई  आशंका  थी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूति  विभाग में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  तथा

 1976-7  के  दौरान  रुई  के  आयात  के  लिए  निर्धारित  क्रियाविधि  में  क्रेताओं  तथा  विक्रेताओं

 द्वारा  नियुक्त  किए  गए  नियन्त्रणों  की  संयुक्त  निगरानी  में  भारत  में  पहुंचने  पर  गांठों  के  नमूने  लेने
 ~

 की  व्यवस्था  है  ।  जहां  कहीं  क्रेताओं  द्वारा  क्वालिटी  में  अन्तर  पाया  सुविधा  के  प्रावधानों  के

 अनुसार  क्वालिटी  को  कटौती  के  लिए  क्वालिटी  के  दावों  को  शिपरों  के  पास  दायर  किया  wars

 तकनीकी  पैनल  द्वारा  मोहरबन्द  किए  गए  नमूनों  क्वालिटी  सम्बन्धी  दावों  को  यदि  कोई

 था  तो  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  विवाचन  के  माध्यम  से  निपटाने  के  लिए  आधार  माना  गया  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  क्रियाविधि  के  अनुसार  यह  आवश्यक  नहीं  था  कि  रुई  के  भारत  में  आने

 पर  तकनीकी  पैनल  द्वारा  रुई  की  जांच  की  क्योंकि  इसमें  यह  स्पष्ट  व्यवस्था  है  कि  इस  सम्बन्ध

 यदि  कोई  विवाद  तो  उसको  निपटाने  के  लिए  क्रेताओं  तथा  विक्रेताओं  दोनों  के  अन्तर्राष्ट्रीय

 स्तर  पर  मान्यता  प्राप्त  नियन्त्रणों  द्वारा  नमुने  लिए  जा  सकते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  दाराब  के  ठेकेदारों  द्वारा  कर  अपवंचन

 10055.  श्री  एन०  के०  दो  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 :

 मध्य  प्रदेश  के  शराब  के  ठेकेदारों  का  ग्रुप  शराब  की  बिक्री  से  हुई  अपनी  आय  के  बारे

 में  लम्बी  विवरणियां  भेज  रहा
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 क्या  यह  सच  है
 कि  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  उत्पादन  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 प्रमाण  पत्र  की  हेराफेरी  से  आय  कम  दर्शायी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभाग  द्वारा  इन  ठेकेदारों  पर  छापे  मारे  गए  तथा  अनेक

 आपत्ति  जनक  दस्तावेज  पकड़े  गए  और  उनक  कुछ  मामले  खोले  जा  चुके  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 अब

 तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  उनक  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  इन  ठेकेदारों  द्वारा  कितने  कर  की  चोरी  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  कुष्ठ  )
 :  (*)  प्रत्येक  मामले में  कर  निर्धारण

 किए  जाने  के  समय  शराब  की  बिक्री  से  हुई  आय  की  सत्यता  की  जांच  कर-निर्धारण  अधिकारी  द्वारा

 की  जाती है  और  जहां-कहीं  आवश्यक  होता  है  विवरणी  में  दिखाई  गई  आय  में  बृद्धि  की

 जाती  है  ।

 प्रमाण-पत्र  राज्य  आवकारी  विभाग  द्वारा  जारी  किए  जाते  यह  free

 निकालने  के  लिए  कि  इन  प्रमाण-पत्रों  में  छल साधन  किया  गया  आयकर  विभाग  के  पास  कोई

 साक्ष्य नहीं  है  ।

 तथा  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  1974 में  तथा  उसके  बाद  के  वर्षों  में

 बहुत  से  शराब  क  ठेकेदारों  के  मामलों  में  तलाशियां  ली  गई  थीं  ।  बहुत  से  मामलों  में  कर-निर्धारण

 खोले  गए  हैं
 ।

 कुछ  मामलों  में  गई  वृद्धियाँ  निकाल  दी  गई  हैं  और  कुछ  अन्य  मामले

 अपीलीय  प्राधिकारियों  के  पास  अनिर्णीत  पड़ ेहैं
 ।  सभी  मामलों  में  कर-निर्धारणों  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिए  जाने  के  बाद  ही  कर  की  चोरीं  की  राशि  का  पता  लग  सकता  है  ।

 कलकत्ता  पत्तन  पर  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  निस् तप्त  अभ्रक  खेपों  को

 लगाने  की  स्वीकृति  न  दिया  जाना

 10056.  श्री  रीत लाल  प्रसाद  बर्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  कलकत्ता  पत्तन  पर  सीमाशुल्क  विभाग

 द्वारा  निस् तप्त  अभ्रक  खेपों  को  लगाने  की  स्वीकृति  न  दिए  जाते  के  बारे  में  23  1984  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4627  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  निर्यात  बढ़ाने  और  नए  उद्यमियों  को  विशेष

 सुविधाएं देने
 के  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई

 उन  खेपों  का  ब्यौरा  कया  है  जिनकी  मंजूरी  में  बहुत  अधिक  विलम्ब  हुआ  है  और

 इस  प्रकार  के  विदेशी  सौदों  का  क्या  भविष्य  और

 इस  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  करके  सदन  के  सभा-पटल  पर  कब  तक  रखी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  (att  एस०  एम०  :  इस  विषय  का  सम्बन्ध

 मुख्यतया  वाणिज्य  मंत्रालय  से  जिसने  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  उपाय  किए  जैसे  निर्वात  की
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 /_

 विभिन्‍न
 मदों

 के  सम्बन्ध  में  नकद  प्रतिभूति  आर०  fo  पी०  लाइसेंस  अन्य  वर्गों  के

 लाइसेंस  मंजूर  करना  ।

 ऐसा  कोई  मामला  जानकारी में  नहीं  आया  जिसमें  प्रतप्स  अश्क  की  खेपों  की

 निकासी  के  सम्बन्ध  में  सीमाशुल्क  विभाग  की  तरफ  से  कोई  अत्यधिक  विलम्ब  हुआ  हो  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  शीघ्र  ही  पेश  कर  दी  जाएगी  |

 चार  ate  द्वारा  अनुसंधान  और  विकास  योजनाओं  के

 लिए  मांगा  गया  परिव्यय

 10057.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 सातवीं  योजना  के  दौरान  चाय  उद्योग  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  के

 वित्त  पोषण  के  लिए  चाय  बोर्ड  द्वारा  कुल  कितने  परिव्यय  की  मांग  की  गई

 उपर्युक्त  योजना  अवधि  में  जैसा  कि  चाय  बोड़  द्वारा  सुझाव  दिया  गया  चार

 उत्पादन  योजनाओं  के
 कौन-कौन

 से  उन्नत  तरीके  अपनाएं  जाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  परि  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  att  निहार  रंजन
 :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  चाय  उद्योग  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  योजनाओं  के  वित्त  पोषण  के

 लिए प्रस्तावित कुल  परिव्यय  24  करोड़ रु०  है
 ।

 तथा  विभिन्न  चल  रही  परियोजनाओं  के  अलावा  चाय  खेती  और  विनिर्माण

 की  उन्नति  के  लिए  चाय  चाय  मशीनरी  के  चाय  संसाधन

 उत्पादन  और  संरक्षण  आदि  के  क्षेत्र  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अनेक  अनुसंधान  और  विकास

 परियोजनाएं शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है

 उड़ीसा में  काफी  के  बागान  लगाने हेतु  प्रोत्साहन

 10058.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  के  उन  क्षेत्रों  में  जो  काफी  बागानों  के  लिए  उपयुक्त

 पाए  गए  काफी  के  बागान  लगाने  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 इस
 सम्बन्ध  में  काफी  बोर्ड  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :

 से  काफी  बोर्ड  विस्तार  उपदान  के  रूप  में  सुधरी  हुई  बीज  सामग्री  की  सप्लाई  प्रशिक्षण
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 सुविधाओं  तथा  प्रोत्साहनों  के
 Serra  arsarert
 Aer  AIT  a4!  ided

 sorr  fer
 सहायता  जैसी  अवस्थापना  सम्बन्धी

 सुविधाएं  देता है  ।  बोर्ड  ने  1978  में  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  एक  काफी
 प्रदर्शन  फार्म  भी  आरम्भ

 कर  दिया  है  ।  बो  उड़ीसा  में  काफी  की  खेती  में  लगी  संभी  एजेन्सियों  को  विस्तार  और  परामर्शी

 सहायता दे  रहा  है  ।

 भारतीय  जल  सीमा  में  जासूसी  जहाज

 10059.  श्री  के०  प्रधानी

 श्री  सनत  कुमार मण्डल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 i
 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  31  1984  के  बम्बई  के

 साप्ताहिक  ब्लिट्ज
 ory

 म  शिप  फिश  इन  इण्डियन  बाक्स  से  प्रकाशित  रजनी  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 सरकार  का  विचार  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  इस  खतरे  से  किस  प्रकार  निपटने  का

 और

 मुख्य रुप
 से  ताईवान  से  आने  वाले  चोरी  छिपे  शिकार  करने  वाले  इन  गिरोहों

 जो  पश्चिम  तट  दूर  क्षेत्र  में  भारतीय  मत्स्य  उद्योग  के  लिए  गम्भीर  खतरा  बन
 रहे  हैं  रोकने  के  लिए

 कया  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (sit  आर०  :  जी  हां  ।

 मछली  पकड़ने  के  विदेशी  ट्रालरों  द्वारा  अनधिकृत  रूप  से  मछली  पकड़ने  की  घटनाएं

 हुई  हैं  परन्तु  मछली  पकड़ने  के  साथ-साथ
 जासूसी

 भी  करने  का  कोई  मामला  ध्यान
 में  नहीं

 आया है  |

 और  तट
 रक्षक  पोतों

 और  विमानों  द्वारा  हमारे  समुद्री  क्षेत्रों में  खास  तौर  से

 महत्वपूर्ण  भागों  में  निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती है
 ।  अपनी  सामान्य  गश्त  के  समय  भारतीय  नौसेना

 भी  निगरानी  रखती  है  और  सीमाओं  का  अतिक्रमण  करने  वाले  जलयानों  को  पकड़ने  का  उसे

 अधिकार  प्राप्त  है  ।  विदेशी  पोतों  द्वारा  हमारे  समुद्री  क्षेत्र  में  गैर-कानूनी  रूप  से  मछली  पकड़ने  की

 घटनाओं  की  सरंकार  को  जानकारी  है  ।  विगत  समय  इनमें  से  कुछ  पोत  लिए  गए  हैं  और

 उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है
 ।

 तट  रक्षक  संगठन  विकास  योजना
 के  लिए  मंजूर  किए  गए  और

 पोतों  और  विमानों  के  प्राप्त  होने  पर  तट
 रक्षक  मुख्यालय  इस  क्षेत्र  में  और  प्रभावी  निगरानी  रख

 सकेगा |

 सोवियत  संघ  से  भारी  उद्योग  मशीन  का  आयात

 श्री  बो०  वी०  देसाई :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सोवियत  संघ  से  पर्याप्त  मात्रा  में  भारी  उद्योग  मशीनों  का  आयात  करने

 का  फैसला  किया
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 यदि  तो  नला जाता =  स
 बारे  में  कोई  समझौता  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 उद्योग  के  लिए  यह  कितना  लाभदायक  होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पूरी  विभाग  में  राज्य-मंत्रो  निहार  रंजन  :

 से  सोवियत  संघ  के  साथ  संतुलित  द्विपक्षीय  रुपया  व्यापर  प्रबन्धों  आयात  की  मदों  के

 विविधीकरण  की  आवश्यकता  को  देखते  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  योजनाओं  में  विभिन्न

 मशीनों  एवं  अन्य  मदों  के  आयात  के  लिए  समय-सांय  पर  पर्याप्त  प्रावधान  किए  जाते  हैं  ।

 व्यक्तिगत  खरीद  के  सक्षम  खरीद  प्राधिकारियों  सुपुदंगी  की  अवधि

 आदि  wa  विभिन्न  सम्बद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  लिए  जाते  हैं  ।  सोवियत  संघ  से

 मशीनरी  तथा  उपकरण  के  बढ़े  हुए  आयात  रुपया  स्रोतों  के  सुजन  और  फलस्वरूप  भारत  से  निर्यातों

 को  बढ़ाने  में  सहायक  होते  इसलिए  स्वदेशी  मशीन  निर्माण  उद्योग  को  भी  उतना  ही  लाभ

 होता

 क  एकक

 12.00  स०्प०

 )

 थी  सत्य साधन  च  परवर्ती  (  कलक  0.0 त्  दि  हमें  एक-एक  करके  निवेदन  करने  की  अनुमति

 दीजिए  ।

 ett  राम  विलास  पासवान  अध्यक्ष  मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  हमने

 सजैश्चन  दिया  होम  मिनिस्टर  यहां  बेठ  हुए  हैं  9  तारीख  तक  पार्लियामेंट  है  ।

 मण्डल  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  आपकी  बड़ी  कपा  आपने  बार-बार  इस  सदन  में  बहस  करवाई

 लेकिन  इसके  बाद  भी  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  की  कया
 दुर्गति  हो  रही  यह  हमें  पता  नहीं  है  ।

 आप  होम  मिनिस्टर
 से  कहें  ।

 श्री  राजेश  कुमार  सिंह  मण्डल  कमीशन  से  इसका  सम्बन्ध  जुड़ा  हुआ  है  |

 अध्यक्ष  :  आपकी  दोनों  की  बात  सुन  ली  मैंने  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 हम  सरकार के  विचार  जानना  चाहते हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  वह  सुन  रहे  हैं  ।

 at  राम  विलास  पासवान  :  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?
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 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती :  हम  सरकार  की  नीति को  जानना  चाहते  हैं  ।

 आपके  माध्यम  से  मैं  होम  मिनिस्टर  से  कहना  चाहूंगा श्री  चन्द्जोत  यादव

 क्या  इसके  साथ  कोई  पवित्रता  जुड़ी  हुई  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात वह  सुन  रहे  हैं
 ।

 प्री  चन्द्रजीत  यादव  :  नहीं  सुन  रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हु  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  उन्होंने कान  में  उ  गली  डाल  रखी  है  ।

 गृह  मंत्री  प्रकाशन  चन्द
 :  खड़े हुए

 शो  राजा  कुमार  सिंह  :  पिछड़  वर्ग  की  waar  का  प्रश्न  मण्डल  कमीशन  से  है  ।  आपको

 ) चाहिए  कि

 तान ayi श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  उन्हें  वक्तव्य  देने  दीजिए  ।  पहले  ही  सदन
 में  न  आश्वासन दे

 चुके  हैं
 ।

 क्यों  वह  इस  नहीं  कर  रहे  हैं
 ?

 प्रो ०  मघ  दण्डवत  :  गृह  मंत्री  के  वक्तव्य देने  से  आपके  माध्यम से  हम

 गृह  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहते  हैं  ।  क्योंकि  सरकार  मण्डल  समिति  प्रतिवेदन  पर  की  गई

 कार्यवाही  प्रतिवेदन  के  बारे  में  बताने  में  असफल  हो  गई  विरोधी  दल  के  सदस्य  संसद  भवन

 के  बाहर  सत्याग्रह  कर  रह ेहैं
 ।  कृपया इस

 पर  ध्यान  दीजिए  |

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :  हम  सभी  मने  स्वयं  स्वस्थ गन  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 आप  उनको  सुनना  नहीं  चाहते  |  सेठी  जी  बैठ  ये  सुनना  नहीं

 चाहते हैं
 ।

 y

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  वह  सुनाने  को  तेयार  हैं  तो  आप  सुनना  नहीं  चाहते  |

 )

 श्री  रंजीदा हमार  सिंह  :  वह  यही  अह्न  चाहते  थे
 ?
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 नोन

 गृह-मंत्री  प्रकाशन  चन्द्र  :
 मैं  मण्डल  समिति  प्रतिवेदन  के  बारे  में  कहना

 चाहूंगा  कि  इस  पर  सरकार  द्वारा  अत्यधिक  सक्रिय  रूप  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :  कितने समय  से  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  बात  समाप्त  करने  दीजिए

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  जहां  तक  कल  की  घटना  से  सम्बन्धित  प्रश्न  का  सम्बन्ध
 ५१.

 16  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  उन्हें  गिरफ्तार  नहीं  किया

 गया  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों  :  मैं  सिफ॑  आधा  मिनट  लूंगा  ।  हमने  मण्डल  समिति  प्रतिवेदन  पर

 चर्चा  सरकार  को  अभी  फैसला  करना  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  किन-किन

 सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  जा  रही  है  ।  सरकार  की  नीति  क्या है  ?  सरकार  के  विचार  क्या  हैं  ?

 ये  बात  हम  जानना  चाहते  हैं  ।

 )

 प्रो ०  के०  के०  तिवारी  :  अखबारों  में  बहुत  ही  बेचन  कर  देने  वाली  खबरें
 a

 हैं  कि  पाकिस्तान  सीमा  के  पार  लद्दाख  क्षेत्र  में  ort उ  नग  जि  को  जमा  कर  रहा  है  |  हम  मंत्री  जी  से

 की  मांग  करते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  रक्षा  मंत्री  बिल्कुल  अभी  वक्तव्य  देने  जा

 रहे  मैं
 जो

 कुछ
 कर

 सकता  वह  मैंने  कर  दिया
 आप  मुझसे  और  क्या

 करवाना  चाहते हैं  ?

 प्रो०  सध  दण्डबते  :  हम  इसे  बहुत  ही
 स्पष्ट

 कर
 देना  चाहते  हैं  |

 संसद  में  हम  न्याय  प्राप्त  करने  में  समर्थ  नहीं हैं  हमें  सदन
 के  बाहर  सत्याग्रह  के  लिए  मजबूर

 होना  पड़ेगा
 ।  हम  बाहर  जा  रहे  हैं  और  संसद  के  बाहर  सत्याग्रह  कर

 रहे  हैं

 12.06  कप

 प्रो  ०  मधु  दण्डवत  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सभा-भवन  से  बाहर  चले

 गए  \)

 अध्यक्ष  महोदय  अब  रक्षा  मंत्री  की  बारी  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम स्वामी  उत्तर  :  व्यवस्था के  प्रश्न  |  कृपया  आप  मंत्री

 जी  को  एक  मिनट  इन्तजार  करने के  लिए  कहिए जब
 तक  मैं  बाहर  जाता हूं  और  वापस

 आता  हुं
 ।

 रक्षा  मंत्रो  आर०  :  मैं  एक  मिनट  घातवार  करूंगा  |
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 गतिविधियों  के  समाचार  के  बारे  में  वक्तव्य

 ———

 att  जी०  एस०  aaa  होम  मिनिस्टर  ने  कहा  है  कि  मंडल  कमीशन  की

 रिपोर्ट  एक्टिव  कनसिडरेशन  में  मैं  एक  शेर  पढ़ना  चाहता  हूं  :

 हमने  माना  कि  तगाफुल  न  करोगे

 प  प्याम ॥...  र
 ने  तक  | खाक हो  जाएंगे  हम  तुमको  खबर  bl

 12.07  कप

 तत्पश्चात  श्री  एम०  बनातवाला  सभा  भवन  बाहर  भले  गए  |

 डा०
 सुब्रह्माण्यम  स्वामी

 :  ua  at
 र  ha  A  बहिर्गमन  किए  गए  सदस्य  की  भांति  ही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  आ  GAT  दाना  का  ae  ह  समझेंगे  |

 12.077  स०  प०

 पाकिस्तान  अधिकत  उत्तरी  काइमीर  में  पकिस्तानी  सैनिकों  की

 गतिविधियों  के  समाचार  के  बार  में  वक्तव्य

 रक्षा  मंत्री  आर०
 :  अध्यक्ष  |.  पाकिस्तान  अधिकृत  काश्मीर  के

 उत्तरी  भाग  में  पाकिस्तानी  सैनिकों  की  गतिविधियों  की  हमें  जानकारी  है  ।  अगर  इस  इलाके  में  या

 जम्मू  तथा  कश्मीर  में  कहीं  अन्यत्र  इस  तरह  का  खतरा  पैदा  होता  है  तो  उसका  सामना  करने  के

 लिए  हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  प्री  तरह  तैयार  हैं  |

 2.  कुछ  दिन  पहले  पाकिस्तानी  हैलिकाप्टर  और  युद्धक  विमान  हमारे  हवाई  क्षेत्र  में  घुस  आए

 थे  ।  इन  हवाई  उल्लंघन  के  बारे  में  हमने  पाकिस्तान  से  विरोध  प्रकट  किया है  ।

 3.  जम्मू  तथा  कश्मीर  क्षेत्र  में  नियंत्रण  रेखा  पर  गोलाबारी  की  घटनाएं  होती  रहती

 हमारे  सैनिक  बहुत  संयम  बरतते  हैं  और  बहुत  उकसाए  जाने  पर  जवाबी  गोलाबारी  की

 जाती है  ।  किसी  तरह  के  मतभेद  को  हल  करने  के  लिए  हम  आमतौर  पर  क्लेग  बैठकें  करने  के  पक्ष

 में  रहत ेहैं
 ।  हमारा  विश्वास  है  कि  पाकिस्तान  भी  इसी  प्रक्रिया  को  अपनाएगा

 4.  पाकिस्तान  के  साथ  सहयोग  और  सदभाव  की  नीति  का  पालन  करने  के  लिए  भारत

 वचनबद्ध  है  ।  हमें  पुरी  आशा  है  कि  पाकिस्तान  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेगा  जिससे  शान्ति  और

 सद्भावना  में  बाधा  पहुंचे  और  उनके  साथ  संबंध  सुधारने  के  हमारे  प्रयासों  को  धक्का  पहुंचे  ।

 cra \  या  आप  पाकिस्तान  ~ ना  माल  MEETS  के डा०  सुब्रहमण्यम
 स्वामी  उत्तर  ण्ग्त  साथ  हमारे  सम्बन्धों

 के  विकास  पर  चर्चा  के  लिए  अनुमति  देंगे  ?

 205



 सभा-पटल  पर  गए  पत्र  4  1984

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  नियमों

 से
 भलीभांति  अवगत  हैं  ।  हमेशा  नियमों  के  अन्तर्गत  ही

 कहिए  |

 12.08  कप

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 निर्यात  नियंत्रण  और
 अधिनियम  1963  तथा  चाय  अधिनियम

 1953,  ara  का  पंजीकरण  और  स्टाक  को  1984

 आदि-आदि  के  अधीन  अधिसूचना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य-मंत्री  निहार  रंजन  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  निर्यात  नियंत्रण  और  1963  की  धारा  17  की

 उपधारा  (3)  के
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  तथा

 अंग्रेजी  —

 पिसी  हुई  हड्डियों  ,  खुरों  और  सींगों  का  निर्यात  संशोधन

 1984,  जो  14  1984  के
 भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 का०  आ०  1220  में  प्रकाशित  हुए
 थे

 ।

 दियासलाइयों  का  निर्यात  नियंत्रण
 और  1984,

 जो  14  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  aTo

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-8287/84]

 (2)  चाय  1953  की  धारा  30  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  जारी  की

 गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  at  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 चाय  और  नियंत्रण  संशोधन )  1983,

 जो  24  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 930(a)  में  प्रकांशित  हुआ  था  |

 चाय  हेतु  लाइसेंस  देने
 का

 1984,  जो

 22  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  क  आ०

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०-8  288/84]
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 (3)  आवश्यक  वस्तु  1955 की  धारा  3  की  उपधारा  (6) के  अन्तर्गत  चाय

 का  पंजीकरण  और  स्टाक  की  1984  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  7  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  काम  Ato  प्रकाशित  हुआ  था  |

 में  रखी  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (4)  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  वर्ष  198  1-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  का  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी

 वार्षिक  लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित
 पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब के  कारणों

 को  दर्शनी  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखें  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-8290/84]

 (6)  हस्त-निर्मित  वस्त्र  अनुसंधान  के  वर्ष  1982-83  सम्बन्धी  afer

 प्रतिवेदन  की
 एक

 प्रति  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे
 |

 हस्त-निमित  वस्त्र  अनुसंधान  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  सं  क्या  एल ०  टी  ०-8291/84  |

 (8)  रेशम  और
 कृत्रिम  रेशम  मिल  अनुसंधान  के  वर्ष  1982-83

 सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 रेशम  और
 कृत्रिम  रेशम  मिल  अनुसंधान  के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 .  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी
 |
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 ह

 (9)  उपर्युक्त (8)  में  उ
 Ep  सम

 rot  रखने में  हुए
 विलम्ब

 के
 कारणों

 को  दर्शा  वाला  एक

 क  ग  मील

 (10)  )  सूती
 वस्त  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  बम्बई a

 982-83
 सम्बन्धी

 तिवेदन  की  एक  प्रति  ध
 क त

 वार्षिक
 तथा  अंग्रेजी  )  तथा

 परीक्षित  लेखे  थ

 qat  वरन
 न्याति  संवर्धन  के

 sae  कार्यकरण

 किन कं सरकार ६ ह ....... क ् े « +/. 1 न्

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  |

 | ye

 apt

 ee  लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  पब  के  कारणों

 को
 दर्शा

 ने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  93/84

 ra  निर्यात  बेक
 का  निगम  और

 प्रबन्धन  विनियम  1  83,

 |  लक  ः अधिनियम  1962  तथा  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944,
 आदि

 fer  siarera
 मे  उप-मंत्री  जनादेश  मैं  निम्नलिखित ८ ae  पर

 रखता हूं
 व

 (1)  भारत  र्म  |
 य  त-निर्यात  बेक  1981  की  धो

 139  aay  धारा  (3)  के
 व

 अन्तर्गत  १४  य  आयात-निर्यात  बक
 का  निर्गम

 1983
 त  तथा  अंग्रेजी

 संस्कार

 थ  में  रखो  गयो  ।  देखिए  |

 Sristes0

 died

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की
 धारा

 159  के  अन्तर्गत  निम्नर्लि

 बत  अधिसूचनाओं
 की

 कनात

 t  तथा  अंग्रेजी

 थ

 सड़कों
 नि०  30  जो 23  1984 के  भारत के

 राजपूत  में
 त  हुए  थे  तथा  एक  व्यख्यात्मक  जिसके  द्वारा  28

 man
 ही  अधिसूचना  संख्या  219/8  Yo  में  कतिपय  धन  किया

 गया
 है  ताकि  अधिसूचना के  अंतगर्त  सीमा-शुल्क  छूट के  लिए

 भा
 उद्योग  विभाग  के  बजाय  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय

 द्वारा  अनुमोदित  संघटकों  और  उपकरणों  की  सूची

 a
 ao  का०  fro  re  के

 राजपत्र
 मे

 प्रकाशित हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  |  1982
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 की  अधिसूचना  संख्या  Yo  की  वैधता  की  अवधि  को  30

 985  तक  बढ़ाया  गया  है  ।

 प्रत्याशी में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-8295/84]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  यम

 ate  का०  नि०  जो  23  1984  के  भारत
 के

 राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  17

 1962  की  अधिसूचना  संख्या  197/6  उ०  में  कतिपय  संशोधन

 किया  गया  ताकि  बिजली  के  पंखों  के  रेगुलेटर ों  को  उन  मदों  की  सुची  में

 शामिल  जा  जिनको  भारत  से  निर्यात  किए  जाने  की  अवस्था  में

 शुल्क  से  छूट  प्राप्त है  |

 साठ  का०  fro  जो  23  1984  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  व्याख्यात्मक  जिसका  आशय
 उन  धातु

 आधानों पर  उत्पाद-शुल्क के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक

 1944  की  धारा  ग  के  उपबन्धों  को  लागू  करना  जिनका

 उनके  निर्माताओं  द्वारा  ऐसी  चादरों  से  शक्ति  की  सहायता  के  बिना

 किया  गया  जिन  पर  अन्य  उत्पादकों  द्वारा  शक्ति  सहायता  1

 1970  से  13  1977  तक  की  अवधि के  दौरान  लेपन

 are  वानिश  किया  गया  हो  ।

 ato  का०  नि०  जो  26  1984 के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वारा  1  1984

 की  अधिसूचना  संख्या  उ०  Jo  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  ताकि  पर  100  रुपए  प्रति  किलो  लीटर  के

 उत्पाद-शुल्क  की  रियायती  दर  उस  स्थिति  में  निर्धारित  की  जा  सके  जब  उसका

 प्रयोग  कार्बन  न्लेक'' ती  के  निर्माण  में  के  रूप  में  किया

 जाता  हो  और  1-3-84  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु ०

 की  क्रम  सं०  13  कें  सामने  उल्लिखित  निर्बन्धकारी  खण्ड को  समाप्त

 किया
 जा  सके  ।  इस  खण्ड  के  अनुसार  किसी  परिष्करणशाला  में  उत्पादित  तथा

 विनिर्दिष्ट  fae a  उपक्रमों  द्वारा  fara  ऊर्जा  के  उत्पादन के  लिए  इंधन  के  रूप

 में  प्रयोग  किए  जाने  हेतु  आरक्षित  सल्फर  हैवी  स्टाकਂ  के  सम्बन्ध  में  शुल्क

 की  छूट  का  लाभ
 उठाने  के  वास्ते  आयातित  कच्चे  तेल  की  तुलना  में  स्वदेशी

 कच्चे  तेल  का  अनुपात  बनाए  रखा  जाना  अपेक्षित  था  |
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 नन  वीं भ

 सा०  का०  नि०  जो  28  1984 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  27  1983

 की  अधिसूचना  संख्या  उ०  हुए  और  उ०  To

 की  वैधता  को  अवधि  को  30  1985  तक  बढ़ाया  गया  है  |

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०-8296/84 ]

 (4)  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बेक
 के

 सम्बन्ध
 में

 30  1984  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा*  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखी गई
 |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-8297/84 |

 काफी  बोर्ड  के  aq  1979-80  के  लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पी०  :
 मैं  काफी  बोर्ड  के  1979-80  के

 लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 12.09  साठ  पुत

 राज्य  सभा  सन्देश

 के चार  महासचिव  के  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना महासचिव  :  मुझे  राज्य

 सभा  को  देनी
 है

 —

 (1)  सभा
 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमो ंके  नियम  16 के  उप-नियम

 (6)  के  उपबन्धो ंके  अनुसरण  वित्त  विधेयक  1984  जिसे  लोक  द्वारा

 अपनी  23  1984  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को

 उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और यह  बताने  का

 निदेश  हुआ है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  .  नहीं

 करनी  हैं

 सभा के  प्रक्रिया  तथां  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम (2)

 (6)  के  उपबन्धो ंके  अनुसरण  वित्त  विधेयक  1984  जिसे  लोक  सभा  द्वारा

 ray a  84  को  जिसे  लोक  सभा
 पंजाब  वाशिज्यिक

 फसलें  उपकर

 |  प्रतिवेदन  30  1984  +  भा-पटल  पर  रखा  गया  था  ।
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 हत

 छारा  अपनीਂ  217.0  1984  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य
 सभा

 को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापिस  लौटाने  और  यह  बताने  का

 निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी

 न
 हैं

 '

 —_—  ना  «-”+

 12.10  स्प

 सभा  का  काय

 आयास  मंत्री
 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  अनारा  चना  बूटा  fag)  :  आपकी  अनुमति

 an
 से  मैं  यह  सुचित  करता  हूं  कि  1984  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में

 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :

 (1)  आज  की  कार्यसूची  से  बकाया  किसी  सरकारी  मद  पर  विचार  |

 (2)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  पारित  करना  :--

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  विश्व  भारती

 1984

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  1983

 दिल्‍ली  भाटक  नियन्त्रण  1980

 (3)  बेईमान  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  और  तत्संबंधी  भारत  सरकार  की  नीति  पर  विदेश  मंत्री

 द्वारा  पेश  किए  जाने  बाले  प्रस्ताव  पर  चर्चा  |

 श्री  दिगम्बर  fag  :  अध्यक्ष  मेरा  एक  निवेदन  कल  हीं  सदन  में

 माननीय  मंत्री  जी  ने  elahea  दिया  था  कि  लैण्ड  एक् वी  जिशन  अमेन्डमेन्ट  बिल  आ  रहा  है--यह  बात

 प्रोसीडिग्ज  में  भी  fag  क्यों  नहीं  लाया  गया  इसका  जबाब  मंत्रीजी  दें  ।  चार  वर्षों  से  लगातार

 कहा  जा  रहा  है  कि  बिल  ला  रहे  प्रधान  मंत्री  ने  भी  मंत्रियों  ने  भी  कहा  और  आपने  भी  कहा

 कि  आना  चाहिए  और  कल  भी  यहां  पर  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  आ  रहा  है  फिर  क्यों  नहीं  लाया

 गया--इसका  जबाब  आप  दिलवाइए  !

 ल श्री  बूटा  सिह  :  मैंने  जो  कल  कहा  था  उसके  लिए  हम  प्रयत्नशी  द  बड़ी  एडवांस्ड  स्टेज

 पर  विचार  चल  रहा

 att  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  अगले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  विषयों

 पर  बहस  चाहता  हूं  :

 संसद  में  बार-बार  मांग  करने  एवं  महाराष्ट्र  में  लगातार  चल  रहे  आन्दोलन  के  बाबजूद  भी
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 मराठवाड़ा  विश्वविद्यालय  का  नाम  बदल  कर  डा०  भीम  राव  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  नहीं  रखा

 गया  |  यह  भले  ही  राज्य  का  विषय  लेकिन  करोड़ों  अनुसूचित  जाति  एवं  पिछड़ी  जाति  के  लोगों

 तथा  डा०  अम्बेडकर  के  अनुयाइयों  की  भावना  पर  चोट  पहुंच  रही  है  ।  महाराष्ट्र  विधान  सभा  ने

 1978  में  सर्वसम्मति  से  निर्णय  किया  था  कि  औरंगाबाद  स्थिति  वाड़ा  विश्वविद्यालय  का  नाम

 डा०  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  कर  दिया  जाए  |

 महाराष्ट  तथा  देश के  दूसरे  भागों  में  इसको  लेकर  आन्दोलन  चल  रहे  हैं  ।  या  तो

 सरकार  इसे  माने  या  इस  सम्बन्ध  में  बहस  कराई  जाए  |

 सरकार  की  नीति  है  कि  ag  किसी  विशेष  के  नाम  से  सरकारी  विभागों  में  संघ  की

 मान्यताਂ  नहीं  देती है
 ।  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के  कमंचारी  जब  भी  अनुसूचित  जाति

 जाति  कर्मचारी  संघ  को  मांग  करते  हैं  सरकार  यह  तर्क  देती है
 कि

 जाति
 के  नाम  पर  किसी  भी  ऐसे

 संगठन  को  मान्यता  नहीं  देगी  ।  लेकिन  aad  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  a  आज  भी  जाति  के  नाम  से

 विभिन्‍न  रेजिमेंट  wet  रहे  हैं  |  सिद्धांत  में  भले  ही  किसी  रेजिमेंट  में  किसी  अन्य  समुदाय  के  लोगों

 की  नियुक्त  की  बात  की  जाती  है  लेकिन  व्यवहार  में  जिस  जाति  का  रेजिमेंट  रहता है  उसी  समुदाय

 के  लोगों  की  नियुक्ति  होती  है  !  इसके  कारण  अनुसूचित  जाति  जन-जाति  एवं  ऐसे  समुदाय  जिनका

 रेजिमेंट  नहीं  का  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  हो  पाता है  ।  यह  प्रथा  अंग्रेजों  ने चलाई  थी  जिसका

 उद्देश्य  फूट  डालो  और  राज  करो  था  ।  अब  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं है  ।  संसद  अनुसूचित  जति

 जनजाति  की  समिति  ने  भी  जाति  के  आधार  पर  ग  fea  रेजिमेंट  का  विरोध  किया  है  |

 सरकार  से  मांग  है  कि  था  तो  जाति  के  नाम  पर  चल  रहे  तमाम  रेजिमेंट  का  नाम

 बदला  जाए  या  फिर  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के  नाम  से  भी  रेजिमेंट  खोला  जाए  |  जिससे  उन्हें

 भी  अपना  शौर्य  एवं  वीरता  का  प्रदर्शन  करने  का  मौका  मिले  |

 अध्यक्ष  दिनांक  7  1984  से  प्रारम्भ श्री  टी०  एस०  नेगी

 होने  वाले  सप्ताह  के  लिए  सरकारी  कार्य  के  बारे  में  जो  वक्तव्य  संसद  कार्य  मंत्री  ने  दिया  उसमें

 निम्नलिखित  विषय  शामिल  किए

 .  नेशनल  डेरी  विकास  बोर्ड  के  चेयरमैन  तथा  उच्चाधिकारियों  द्वारा  की  जा  रही

 अनियमितताओं  से  जहां  देश  का  अधिक  ढांचा  कमजोर  हुआ है  वहीं  पर  डेयरी  के  नाम

 से  लोंगों  को  घृणा  पैदा  हो  गई  है  ।  आपरेशन  फ्लड  प्रथम  सक्सेस  नहीं  हो  पाया  फिर

 भी  दूसरा  आपरेशन  फ्लड  चालू  करवा  दिया  गया  ।  इस  पर  सदन  में  चर्चा  होनी

 चाहिए  |

 2.  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  जैसे  उत्तर  देहरादून  में

 विकास  कार्यों  के  नाम  पर  लूट  हो  रही है  ।  केन्द्र  सरकार  से  जो  सहायता  मिलती  है

 उसको  कमंचारी  तथा  अधिकारी  मिलकर  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।  जिससे  गढ़वाल  का

 विकास  कार्य  होना  असम्भव  है  ।  इस  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  |
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 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  उत्तर  पब
 )  आगामी  सप्ताह के  कार्य  के  लिए  मैं

 लिखित  मदों  का  सुझाव  देता  हूं  :

 संसद  सदस्य  होना  अब  पूर्णकालिक  रोजगार  है  और  जब  तक  कोई  संसद  में  रहता  है  तो

 वह  विधान  कार्यकलापों  तक  ही  सीमित  नहीं  रहता  है  ।  सांसदों  के  लिए  अंश-कालिक  व्यवसाय  की

 पुरानी  अब  स्पष् तथा  पुरानी  पड़  गई  अब  कतंव्यनिष्ठ  सांसद  के  लिए  कोई  छुट्टियां

 नहीं  होती  फालतू  समय  नहीं  होता  है  या  अन्य  व्यवसाय  अथवा  कमाई  की  कोई  सम्भावना  नहीं

 होती है  ।  यहां  तक  कि  उसके  पास  परिवार  के  लिए  भी  समय  नहीं  होता  है  |

 सांसदों  की  पूर्णकालिक  व्यस्तता  की  नवीन  संकल्पना  को  ध्यान  में  रखते  संसद को

 वेतन  और  भत्ते  निर्धारित  करने  चाहिए  ।  संसद  सदस्यों  को  अधिक  कुशलतापूर्वक  और  ईमानदारी

 से  अपना  कार्य  निष्पादन  करने  योग्य  बनाने  तथा  अन्य  व्यवसाय  में  लगे  लोगों  को  इस  सेवा  में  लाने

 के  लिए इसे  इस  योग्य  बनाया  जाए  जिससे  कि  वे  अपने  व्यवसाय  को  त्याग  कर  संसदीय  राजनीति

 में  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  सरकार  निम्नलिखित  संशोधन  करे  :

 1
 i  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  पूर्णकालिक  आशुलिपिक  और  अनुसंधान  सहायक  संसद  में

 और  उसके  चुनाव-क्षेत्र  दोनों  स्थानों  पर  संचित  निधि  से  दिए  जाने  चाहिए  ।

 संसदीय  fag  वाले  लिफाफों  वाली  सभी  डाक  निःशुल्क  जानी  चाहिए  |

 दिल्‍ली  और  चुनाव-क्षेत्र  के
 निकटस्थ  वाले  स्थान  के  बीच  नि:शुल्क  असीमित  हवाई

 यात्रा  की  अनुमति  होनी  चाहिए  |

 थे  तीनों  संशोधन  मंत्री  महोदय  को  आगामी  सप्ताह  लाने  चाहिए  ।  कम  से  कम  उन्हें  थे

 वेतन  और  भत्ते  समिति  को  भज  देने  चाहिए  जिससे
 कि  आगामी  संसद  इन  पर  विचार  कर

 सके  ।

 श्री  बूटा  यह  निश्चित  करने  के  लिए  कि  क्या  ये  विथय/मस्ले  सबको  स्वीकार्य

 सभी  राजनीतिक  दलों  की  एक  अन्य  निर्वाचित  सभा  हो  और  फिर  हम  आपकी  बत  सुनेंगे  |

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  निर्वाचित  सभा  बुलाइए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  तभी  जब  सभी  सहमत  होंगे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  हम  सभी  सहमत  हैं  |

 श्री  बूटा  fag:  केवल  तभी  जब  सभी  सहमत  होंगे  |

 श्री  अदाकार  हुसेन  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्यवाही  में  शामिल

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  विषय  जरूरी  समझता  हूं  :

 इस  साल  अप्रैल  और  मई  में  आंग  लगने  के  वाकयात  देश  के  हर  हिस्से  में  हो  रहे  हैं  ।

 अभी  कल  ही  दिल्‍ली  के  भीमपुरी  इलाके  में  और  अलीगढ़  जिले  के  गांव  में  भयानक  आग  से  सात

 213



 सभा  का  कार्य  4  1984

 और  ay  लोगों  के  मरने  के  समाचार  मिले  सैकड़ों  मकान  झुग्गी-झोपड़ी  आग  की  लपेट  में  आ

 गए  सैकड़ों  गरीब  लोग  बेघर  हो  गए  इसी  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  महीनों

 में  हजारों  वाकयात  हुए  हैं  जिनमें  जानें  भी  जाया  हुई  और  गरीबों  की  झोंपड़ी  खपरेल  पक्के  मकान

 और  खलिहान  में  रखी  हुई  फसल  तबाह  और  बरबाद  हो  गई  |  गोरखपुर  जिले  में  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  54  गांव  में  अब  तक  आग  लग  चुकी  है  जिससे  जान-माल  मकान  मवेशी  और

 तैयार  फसल
 बड़े

 पैमाने  पर  नुकसान  हुआ  देश  की  बात  है  कि  पुरानी  सरकारी

 कानून  दुर्घटनाओं और
 देवी  आपदाओं  के  वक्त  मुसीबतजदा  लोगों  की  बड़े  पैमाने  पर  मदद  में

 बाधक  होते हैं
 ।  ऐसी  दुर्घटनाओं  में  सरकार  की  तरफ  से  बड़े  पैमाने  पर  मदद  की  जानी  चाहिए  ।

 मरने  वाले  के  परिवार  को  25,000  रु०  मवेशी  के  लिए  1,000  रु०  मकान  के  लिए  5,000  रु०

 और  फ्ल  के  लिए  समुचित  सहायता  और  मुआवजा  तत्काल  देना  चाहिए  |

 att  मनोराम  बागड़ी  इसको  तो  अगले  सप्ताह  चर्चा  लिए  ले  लीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  देख  लेते  हैं  ।

 Sto  अजित  कुमार  मेहता  अध्यक्ष  मैं  अ द  रह  ज  संसद  कार्यमंत्री  को

 अगले  सप्ताह  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  सुझाव  देने  की  अनुमति

 चाहता  हूं

 दस  हजार  मेगावाट  के  परमाणु  बिजली  घर  लगाने  की  योजना  को  हरी  erat  देकर  अगले

 सोलह  सालों  में  140  अरब  रुपए  खर्च  करने  का  रास्ता  साफ  कर  दिया  गया है  ।  अब  235

 मेगावाट  के  17  और  500  मेगावाट  के  दस  परमाणु  बिजली  घर  लगाने  का  विचार  है  ।  होमी

 भाभा  और  विक्रम  सारा  भाई  का  कुल  बिजली  का  तीन  चौथाई  परमाणु  बिजली  घरों  में  बनाने  का

 सपना  टूट  gi  विश्व  ऊर्जा  सम्मेलन
 में

 रूस  से  440  मेगावाट  का  परमाणु  रिएक्टर

 खरीदने  का  सुझाव  दिया  गया  परन्तु  कोटा  के  लिए  बनी  सरकारी  समिति  ने  पूरी  परमाणु  योजना

 के  बखिए  उधेड़  दिए
 ।

 इससे  न  तो  आत्मनिर्भरता  आई  न  बिजली  |

 जब  तक  सामरिक  नजरो ंसे  परमाणु  ऊर्जा  सही  न  मानी  जाए  यह  कार्य कम  किसी

 कसौटी  पर  खरा  नहीं  उतरता  क्योंकि  जब  तक  परमाणु  बिजली  घर  600  मेगावाट  से  बड़े  न  हों  वे

 तापीय  बिजली  घरों  से  होड़  में  अक्षम  हैं  ।

 एशियाई  विकास  बैंक  से  बीस  अरब  रुपए  के  कर्ज  पर  भारत  की  अर्जी  पर  तीन  साल  से

 कानी  हो  रही  है  जो  अमेरिका  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  56  अरब  रु०  का  कर्ज  लेने  में  मामुली

 विरोधी  था  ।  सस्ते  दर  पर  एशियाई  बैंक  से  20  अरब  के  कर्ज  का  आज  तक  विरोधी  है  ।
 यद्यपि

 अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  में  हमें  अपने  अधिकारों  की  रक्षा  की  पुरी  कोशिश  करनी  चाहिए  |  परन्तु

 विदेशी  मदद  पर  निर्भरता  घटाकर  अपने  संसाधन  जुटाना  चाहिए  पर  अब  एक  दलील  है  कि  विदेशी

 कर्ज  लेकर  ऐसी  परियोजना  में  लगाए  जिससे  आमदनी  बढ़े  और  ज्यादे  विदेशी  मुद्रा  मिले  ।

 निर्भरता  और  विकास  के  लिए  हमें  इससे  बचना  होगा  |
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 कि

 12.20  झूठ

 महोदय  पीठासीन  हुए  1)

 प्रधान  मंत्री  महोदर  ने  विशेषकर श्री  जी०  एम०  बनात वाला  )

 मुसलमानों  के  साथ  उचित  और  न्यायपूर्ण  व्यवहार  हेतु  उपाय  करने  के  बारे  में  विभिनन  केन्द्रीय

 राज्यों  के  सभी  मुख्य  मंत्रियों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासकों  को  11  1983  को

 एक  निर्देश  भेजा  था  ये  उपाय  उनकी  सुरक्षा  तथा  उन  शैक्षिक  एवं  आर्थिक  समस्याओं  के  प्रश्न  से

 सम्बद्ध  है  जिनका  कि  उन्हें  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उन्हें  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  के  पास

 भेजने  और  केन्द्रीय  गृह  मन्त्रालय  में  एक  कक्ष  बना  देने  के  इन  उपायों  का  चाहे  कितने

 ही  अपर्याप्त  क्यों  न  रहे  कोई  क्रियान्वयन  नहीं  हुआ है
 ।  निर्देश  में  यह  भी  कहा  गया है  कि

 इन  उपायों  और  निर्णयों  के  क्रियान्वयन  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्राधिकारियों

 द्वारा  त्रैमासिक  प्रतिवेदन  भजा  जाना  चाहिए  ।  तब  से  एक  वर्ष  बीत  गया  है  और  प्रतिवेदन  अभी

 तक  नहीं  भेजे  गए  हैं  ।  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  व्यापक  वक्तव्य  दिए  जाने  और  सदन  में  ऋण

 चर्चा  कराए  जाने  की  आवश्यकता  है  |

 मैंने  अवैध  प्रवासी  द्वारा  1983  के  अधीन  सरकार

 द्वारा  बनाए  गए  नियमों  के  संशोधन  भी  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  20  प्रस्तावित

 करणों  में
 से

 लगभग  7  पहले  ही  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  और  शेष  को  गठित  किया  जा  रहा  है  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  नियमों  के  सं शोध नार्थ  मेरे  प्रस्ताव  जिसे  पहले  ही  विचारार्थ  स्वीकार  किया

 जा  चुका  इस  उद्देश्य  से  विचार  किया  जाए  कि  न्यायाधिकरण ों  के  कार्यकलापों  में  अल्पसंख्य कों

 को  किसी  प्रकार  से  परेशान  न  किया  जाए  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  चाहता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नलिखित

 मर्दे  सम्मिलित  की  जाएं

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  हाल  ही  में  स्वीकृत  की  गई  मंहगाई  भत्ते  की  तीन  किश्तों  के

 बाद  अपने  कर्मचारियों  को  अभी  भी  मंहगाई  भत्ते  की  किश्तों  का  भुगतान
 करना  है  जो  कि  गत  जनवरी  से  पहले  ही  देय  हो  चुकी  हैं  और  यदि  कीमतों  की

 स्थिति  नहीं  बदलती है
 तो  आगामी  महीनों  में  कुछ  और  किश्तें  देय  हो  जाएंगी  ।

 समय  पर  मंहगाई  भत्त  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  कारण  कर्मचारी  ठीक  ही
 उत्त  जित  हो  रहे  चूंकि  मंहगाई  भत्ते  के  भुगतान  की  वर्तमान  प्रणाली  कीमतों  में

 वृद्धि  की  पुर्णतया  क्षतिपूर्ति  नहीं  करती  इसलिए  कर्मचारियों  को  दोहरी  हानि  उठानी

 पड़ती है
 ।  भुगतान में  विलम्ब  से  उन्हें  और  अधिक  हानि  होती  है  ।

 कर्मचारी  संगठनों  और  ने  दत्त  जना  को  उजागर  करने  का

 फैसला  पहले  ही  कर  लिया  है  और  कथितरूप  से  हड़ताल  लिए  मतदान  आह्वान
 किया  इसमें  केन्द्र  और  राज्य  के  कई  लाख  कर्मी  री थ  afer 11.0  म  लित  हैं  ।
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 caTatr गाच इस  विषय  पर  तुरन्त  चर्चा  की  चाहिए  ।

 धजा  ् (2)  भा  को  पता  होगा  कि  पश्चिम-बंगाल  विधान  सभ  द्वारा  पारित  विधेयकों  को  अभी

 राष्ट्रपति  महोदय  द्वारा  मंजूरी  दी  जानी  है  ।  राज्य  में  सत्तारूढ़  दलों  के  गठजोड़  द्वारा

 किए  गए  महत्वपूर्ण  निर्वाचकीय  वायदों  को  पुरा  करने  के  लिए  पारित  किए  गए

 कुछेक  विधायक  मंजूरी के  लिए  1981  से  लटके पड़े  हैं  ।

 सरकार  को  ओर  से  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  वाला  वक्तव्य  तुरन्त  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  अब्दुल  wale  काबुली  :
 कश्मीर  में  आरम्भ  हुआ  पर्यटन  मौसम  बेकार

 जाता  लगता  क्योंकि  पेंट  बहुत  ही  कम  संख्या  में  आ  रहे  हैं  और  यदि  पर्यटन  व्यापार  के

 आगामी  महीनों  में  भी  ऐसीं  ही  स्थिति  रहती  है  तो  इससे  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  चौपट  हो  जाएगी  ।

 कारण  स्पष्ट  है  ।  पंजाब  कश्मीर  का  द्वार  है  और  उस  राज्य  में  विधि  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती

 हुई  स्थिति  का  पर्यटन  व्यापार  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  विदेशी  पर्यटकों  के  अतिरिक्त

 कलकत्ता  और  अन्य  महत्वपूर्ण  नगरो ंसे  आने  वाले  लोग  -  रेलों  में  जीवन  और  सम्पत्ति  को

 सुरक्षित  नहीं  समझते  हैं  और  जम्मू  जाने  वाली  रेलों  में  फिश-प्लेटों  के  उखाड़े  जाने  और  पटरियों  के

 हटाए  जाने  आदि  गड़बड़ी का  भय  स्व  बना  रहता  है  |  जम्मू  और  कश्मीर  जाने  के  लिए  केवल

 हवाई  मार्ग  को  सुरक्षित  समझा  जाता  है  और  वहां  जाने  के  लिए  पर्यटक  संधा  रेलों  को  यात्रा  से  बच

 af

 भारत  सरकार  पर्यटन  व्यापार  को  प्रभावित  करने  वाली  समस्या  और  वस्तुतः  लाखों

 कश्मीरियों  की  जीविका  की  समस्या  सहानुभूतिपूर्वक  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हल  करना

 चाहिए  |  यह  दस्तकारों  और  दस्तकारी  की  वस्तुएं  बेचने  वाले  व्यवसाई  समुदाय  और  बहुत से

 होटल-मालिकों  तथा  शिकारा-मालिकों  से  सम्बद्ध  मामला  है  जो  कि  बेकार  बैठ

 इस  समस्या  का  हल  यह  है  कि  जो  पर्यटक  रेल  द्वारा  कश्मीर  नहीं  जाना  चाहते  उनके

 लिए  श्रीनगर  तक  हवाई  उड़ानों  में  कई  गुना  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  |

 हवाई  जहाज  के  टिकटों  पर  विशेष  राज-सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त

 रियायती  मौसमी  garg  टिकट  जारी  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  व्यय  की  गई  धनराशि  न

 केवल  व्यापार  में  और  जम्मू-कश्मीर  की  डूबती  अर्थ-व्यवस्था  में  प्राण  परन्तु  भारतीय

 पर्यटन को  भी  गति  प्रदान  करेगी  तथा  कश्मीर  भ्रमण  के  लिए  बिदेशी  पर्यटकों  को  भी  प्रोत्साहित

 करेगी  ।  यदि  उनकी  संख्यां  में  वृद्धि  कर  दी  जाए  तो  इस  उद्योग  की  आय  में  भी  वृद्धि  होंगी  ।

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय :  केवल  अभी-अभी  दिया  विवरण  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित

 किया  जाएगा  |

 *
 *कार्यवाह्दी-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 14  1906  सभा के  कार्य

 उपाध्यक्ष  मैं  निम्न  विषय  आगामी  सप्ताह  के श्री  विधि  चन्द्र  जेन  :

 vars  में  सम्मिलित करने  के  लिए  निवेदन कर  रहा  हूं

 (1)  राजस्थान  प्रान्त  वियत  संकट  के  गम्भीर  दौर  में  गुजर  रहा  कोटा  अणु  बिजलीघर

 की  प्रथम  इकाई  4  1982  से  बन्द  केन्द्र  सरकार  के  आणविक  विभाग  ने

 इसी  जांच  के  बारे  में  प्रसाद  कमेटी  नियुक्त  की  थी  ।  उक्त  कमेटी  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 किए  हुए  भी  छः  माह  हो  चुके  हैं  परन्तु  अभी  तक
 कोटा  अणु

 बिजलीघर  की  इकाई

 नं०  |  के  शुर ून  होने से  विद्युत  संकट  की  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  है  केन्द्र

 सरकार  उक्त  कमी  की  पूर्ति  के  लिए  सिंगरौली  सुपर  थर्मल  प्लान्ट  में  अपने  रिजर्व  का

 हिस्सा  राजस्थान  राज्य  विद्यू/त  ats को  दे  और  प्रदेश के  fara  के  स्थाई  हल  के  लिए

 कोटा  में  दो  नए  अण  बिजलीघर  स्थापित  करे  ।

 (2)  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान  प्रान्त  में  स्वतन्त्रता  के  बाद  में  नई  रेलवे  लाइनों  की

 स्थापना  में  बड़ी  उदासीनता  की  नीति  अपनाई  राजस्थान  के  पश्चिमी  सीमावर्ती

 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  की  तो  और  भी  अधिक  अवहेलना  की  गई  है ।  मेरे  लोक  सभा

 वालमैन-जैसलमेर  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  कि  क्षेत्रफल  के  लिहाज  से  केरल  प्रान्त  से

 दगना  और  पंजाब  के  बराबर  पठानकोट  से  कांडला  वाया  जैसलमेर

 बाड़मेर  ब्रॉडगेज  की  मांग  मैं  बराबर  कर  रहा  हूं  ।  इसको  रेलवे  विभाग  द्वारा  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  लेने  का  प्रस्ताव है  और  केन्द्र  सरकार  के  वित्त  एवं  योजना  विभाग

 मान्यता  दे  कर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पठानकोट  से  कांडला  ब्रॉडगेज  रेलवे  लाइन

 का  कार्य  कम्पलीट  करे  |

 श्री  मनी  राम  बागड़ो
 :

 उपाध्यक्ष  हरियाणा  के  लड़के  व

 जो  पंजाबी  यूनिवर्सिटी  से  इम्तिहान  देने  वाले  उनको  बड़ी  तकलीफ  हुई  है  क्योंकि  उनका  सेन्टर

 हरियाणा  में  हिसार  न  रख  कर  के  दिल्‍ली  रखा  है  जिससे  लड़के  व  लड़कियाँ  आईं  और

 उन्हें  वापिस  भी  जाना  पडा  क्योंकि  उनके  ठहरने  का  इन्तजाम  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  सेन्टर  हरियाणा

 में  बनाया  जाए  |  इसी  तरीके  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  परीक्षाओं  में  धांधली  और  कुछ  परीक्षाएंओं

 के  दोबारा  होने  का  एलान  हुआ  है
 जिससे  परीक्षा  पद्धति  पर  आघात  पहुंचा  है  ।  इसको  अगले

 सप्ताह
 की  कार्यवाही  की  सुची में  शामिल  किया  जाए  ।

 2.  डाक्टर  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  बार-बार  जो  डाक्टरों  की  हड़ताल  होती  है
 उनके  कारणों  को  जानना  चाहिए  |  क्योंकि  डाक्टरों  की  हड़ताल  से  जब  सब  से  बड़े  अस्पताल  में  काम

 बन्द  हो  जाता  है  तो  इन्सानी  जिन्दगी  की  कीमत  नहीं  रह  जाती है  ।  इसलिए  अगले  सप्ताह  इस  पर

 विचार  किया  जाए  और  सोचा  जाए  कि  ऐसा  कौन-सा  कारण
 है  जिनसे  कि  हड़ताल होती  है  और

 उन  कारणों  का  समाधान  किया  जाए  ताकि  कभी  हड़ताल  न  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैंने

 समाचार-पत्रों में
 पढ़ा

 है  कि  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  गई  है  |
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 एल्युमिनियम
 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  4  1984

 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 जाए
 श्री  मनी  रास  बागड़ी  :  आगे  न  इस  पर  सोचा  SUI  सल  i ee hd कयोंकि

 यह  पहले  भी  होती

 रही है
 |

 श्री  gat  सिंह  :.  उपाध्यक्ष  कुल  मिलाकर  दस  सदस्य  उन  विषयों  पर  बोले  जिन्हें

 वे  चाहते  हैं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाए  ।  उनमें  से  तो  अपने

 मुद्दों  की  वकालत  करके  जा  चुके  हैं  और  केवल  चार  माननीय  सदस्य  उपस्थित हैं
 |  इससे  केवल  यही

 पता  चलता  है  कि  उन्होंने  अपना  उद्देश्य  पूरा  कर  लिया  वे
 चीजों

 को  प्रकाश  में  लाना  चाहते  थे

 और  वे  उजागर  कर  दी  गई  हैं  ।

 जैसा  कि  आए  जानते  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  काफी  महत्वपूर्ण  परन्तु

 जैसा  कि  आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  कार्य  मन्त्रणा  समिति  नहें  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में

 सम्मिलित  करने  के  लिए  समय  निकालना  होगा  ।  मैं
 निश्चित  रुप

 से  ६न  मुद्दों  को  मंत्रणा  समिति

 के  समक्ष  रखूंगा  और  मैं  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  को  भी  प्रेषित  कर  दूंगा  ।  यदि  कार्य  मन्त्रणा

 समिति  कोई  समय  निकाल  सकेगी  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इन  विषयों  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 नन

 एल्युमिनियम
 कार पोर दान  श्राफ

 इन्डिया
 लिमिटेड

 उपक्रम  का  दर्जन  शौर  आस्तरण )
 विधेयक

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  मैं  श्री  एन०  के ०  पी०

 साल्वे  की  ओर  से  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 एल्युमिनियम  और  एल्युमिनियम  से  बने  उत्पादों  के  जो  समुदाय  की  आवश्यकताओं

 के  लिए  आवश्यक  के  उत्पादन  को  जारी  रखना  सुनिश्चित  करने
 के  प्रयोजन  के  लिए

 आसनसोल  के  समीप  जे०
 के

 ०  नगर  के  इसके  उपक्रम  के  सम्बन्ध  में

 एल्युमिनियम
 कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  हक  और  हित  का

 अर्जन
 और  अस्त रण

 करने और  संविधान  के  अनुच्छेद  39  के  खण्ड  में  विनिर्दिष्ट
 सिद्धान्तों  को  सुनिश्चित

 करने  की  राज्य  की  नीति  को  प्रभावी  केरन  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधायक  पर  विचार  किया

 जाए  | ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 सकी  एल्यूमिनियम  और  एल्युमिनियम  से  बने  उत्पादों  जो  समुदाय  की

 आवश्यकताओं
 के  लिए  आवश्यक  उत्पादन  को  जारी  रखना  सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन

 के  लिए  आसनसोल  के  समीप  जे०  के०  नगर  के  पद  उपक्रम  के  सम्बन्ध

 न

 *राष्ट्रपति  की  अनुशंसा  से  प्र  तुत  किया  mat
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 में  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  हक  और  हित  का  अजन  और

 अन्तरण  करने  और  संविधान  के  ayes  39  के  खण्ड  में  विनिर्दिष्ट  सिद्धान्तों  को

 सुनिश्चित  करने  की  राज्य  की  नीति  को  प्रभावी  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  |

 To:
 ce श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  एल्युमिनियम

 कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक  का

 स्वागत  करता  QI  जिसे  संसद  के  शीतकालीन  सत्र  में  पुरःस्थापित  किया  गया  अब  यह

 विधेयक  विचार  करन  तथा  पारित  करने  के  लिए  आया  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का
 स्वागत  करता

 यद्यपि  यह  बहुत  पहल  लाया  जाना  चाहिए  था  |

 एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  की  स्थापना  1944  में  आसनसोल

 के  निकट  जे०  की ०  नगर  में  हुई  थी  ।  वित्तीय  कुप्नबन्ध  तथा  अन्य  कठिनाइयों  के

 कारण  1973  में  यह  कम्पनी  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।  निजी  मालिकों  ने  कम्पनी का  शोषण

 किया  तथा  अर्जित  लाभ  को
 कम्पनी

 के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  स्तर  को  ऊपर

 उठाने  में  नहीं  लगाया  ।  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ज०  कं०  नगर  से  कमाए

 गए  लाभ  से  मालिकों  ने  अन्य  राज्यों  में  नए  कारखाने  लगा  लिए  ।  उस  समय  इस  कम्पनी  में  2,500

 व्यक्ति  काम  कर  रहे  थे  |

 एल्युमिनियम  तथा  एल्युमिनियम  उत्पाद  हमारे  देश  के  लिए  बहुत  जरूरी  विशेषकर  बिजली

 उद्योग  के  लिए  1979-80  में  76,028  टन  एल्युमिनियम  आयात  किया  जिसका  मूल्य

 1,09,560  रुपए  था  ।  1981-82  में  उत्पादन  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  3,21,170  टन  थी  तथा

 1981  में  उत्पादन  2,11,41  eq  था  ।  1982  में  उत्पादन  2,14,709  टन  था  तथा  आयात

 2,178  टन  और  इसका  मुल्य  39  करोड़  रुपए  था  ।  23  1983  को  एक  उत्तर  में  यह

 बताया  गया  था  कि  1982 में  कोई  आयात  नहीं  किया  गया  ।  लेकिन  श्री  साल्वे  ने  राज्य  सभा  में

 बताया  कि  1982-83  के  दौरान  सरणीबद्ध  करने  वाली  एजेंसी  को  30  से  45  करोड़  रुपए  मूल्य

 का  20,000  से  30,000  टन  एल्युमिनियम  आयात  करना  पड़ेगा  ।  मैं  अदा  करता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  अपने  उत्तर  के
 दौरान

 बात  पर  स्पष्टीकरण  देंगे  कि  क्या  1982-93  के  दौरान  कोई

 आयात  किया  गया  और  देश  में  आयातित  एल्युमिनियम  उत्पादों  की  कुल  मात्रा  कितनी  थी  ।

 सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  में  एल्युमीनियम  उत्पादन  की  स्थिति  कया  है  ?  सरकारी  क्षेत्र  की

 में  1971  में  30,939  टन  तथा  निजी  क्षेत्र  की  तथा  में

 1,80,899  टन  उत्पादन  हुआ  ।  1979  में  कुल  उत्पादन  2,17,838  टन  था  ।  1980  में  सरकारी

 क्षेत्र में  उत्पादन  28,997  टन  था
 तथा  निजी  क्षेत्र में  1,5  5,841  टन  ।  1981  में  सरकारी  क्षेत्र  में

 उत्पादन  22,881.  टन  1  निजी  क्षेत्र
 में  1,7",689  टन

 था
 ।  इसलिए जब  आप  यह  कह  रहे  हैं
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 उपक्रम  का  अजन  और  अंत  विधेयक द  क  Liat Be at a

 नागा  विधिधििधिधि

 कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  निजी  क्षेत्र  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  से  कहीं

 अधिक  है  |

 मैं  स्वदेशी  आपूर्ति  तथा  आयात  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़े  दे  रहा  हूं  ।  1980-81  में

 मांग  3,04,028  टन  स्वदेशी  उत्पादन  1,87,110  टन  तथा  आयात  1,20,778  टन  था

 1981-82  में  मांग  2,79,229  स्वदेशी  आपति  2,64,000  टन  तथा  आयात  70,196  टन

 1982-83  में  मांग  238'118  हजार  टन  तथा  स्वदेशी  आपूर्ति  218  862  हजार  टन

 ay  इसमें  लगभग  2,000  टन  का  अन्तराल  है  ।  आंकड़ों  में  उन्होंने  दर्शाया  है  कि  कोई  आयात

 नहीं  किया  गया  |  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  एक  उत्तर  के  दौरान  कहा  कि  20  से

 30  हजार  मीट्रिक  टन  एल्यूमिनियम  का  आयात  करना  पड़  सकता  है  ।  स्थिति  कया  है  ?

 हमारे  देश  में  एल्यूमिनियम  उत्पादन  की  वार्षिक  प्रतिष्ठापित  क्षमता  3,21,170  टन

 1981  में  उत्पादन  2,11,411  नथा  ।  1982  में  उत्पादन  2,14,789  टन  था  ।  1981  में

 आयात  को  आंकड़े  मैं  पहले  ही  बता  चुका हूं
 ।

 एल्यूमिनियम  मण्डी  में  अब  भी  निजी  क्षेत्र
 का

 आधिपत्य  है  और  हम  आयात  पर  हजारों

 करोड़  रुपए  की  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे हैं
 ।

 अब  1984-85  के  लिए  सरकार  ने  एल्यूमिनियम  की  मांग  को  प्रक्षेपित  कियां  यह

 5,00,000  टन  होगी |  लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  है  कि  1984-85  में  वास्तविक  स्वदेशी

 उत्पादन  कितना  आप  जानते  हैं  कि  यह  कम्पनी  1973  में  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।  कम्पनी

 तथा  कम्पनी  के  बन्द  होने  से
 प्रभावित  हुए  लोगों  को  पुनर्वासित  करने  तथा  एल्यूमिनियम

 से  बने  उत्पादों की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  तय  से  केन्द्र  सरकार  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  1975  से

 प्रयत्नशील  थी  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  कम्पनी  के  मालिकों  ने  लाभ  कमाया  तथा  इसे  पुनः

 कम्पनी  में  नहीं  लगाया  ।  उन्होंने  अन्य  राज्यों  में  कारखाने  लगा  लिए  ।  इसका  परिणाम  क्या  हुआ
 ?

 उनकी  देनदारियां  अधिक  थीं  तथा  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  अनिवार्य  इस  एल्यूमिनियम

 कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पूंजी  नहीं  लगाई  ।

 इसके  बन्द  हो  जाने के  बाद  मैं  तथा  सो०  आई०  टी  ०  Jo  के  नेता  मंत्री  से  कई  बार  मिले

 तथा  उनके  मंत्रालय  में  भी  गए  और  उनसे  कम्पनो  को  दोबारा  खोलने  तथा  इसका  राष्ट्रीयकरण

 करने  का  अनुरोध  किया  |  1  1978  को  केन्द्र  सरकार  ने  कम्पनी  का  अधिग्रहण  कर

 लिया  और  तब  उसके  बाद  1979  से  एल्यूमिनियम  उत्पादों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हुआ  ।  यह

 1979  में  दोबारा  शुरू  किया  गया  |  जैसा  कि  मैं  पहले  भी  कहू  चुका  हूं  हमारे  देश  के  विशेषकर

 विद्युत  उद्योग  तथा  प्रतिरक्षा  उद्योगों  के  एल्युमिनियम  का  उत्पादन  जरूरी  है  ।  लेकिन  अधिग्रहण

 के  पश्चात  कम्पनी  का  कार्य-निः्शदन
 संतोषजनक  नहीं  था  और  तब  हम  इसके  राष्ट्रीयकरण  के  लिए

 कई  बार  मंत्री  महोदय  से  इसे  केन्द्र  सरकार  के  उपक्रम  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया

 जाए  ॥
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधायक

 se  vat  तथा  कारणो ंके  कथन  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उपक्रम  के  कार्य-निष्पादन में

 सुधार  लाने  के  लिए  सार्वजनिक  निधि  का  पंजी  निवेश  आवश्यक  समझा  गया  क्योंकि  इसमें

 एल्युमिनियम  के  सामान  का  उत्पादन  होता  है  जो  देश  तथा  fas  क्षत्र  के  लिए  जरूरी  है  ।  यहां  मैं

 यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जब  इसका  राष्ट्रीयकरण  किया  उस  समय  इसे  सक्षम  बनाने  के

 लिए  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  सुधार के  लिए  उपयुक्त  पूंजी  लगाई  '  और  यह

 राष्ट्रीयकरण  बेचने  ढंग  से  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सचेत  रहने  की  ओर  संकेत  जैसे  कि

 आप  जानते  सरकार ने  1975  में  बर्न
 स्टैंडर्ड

 रीडर  क्रीज
 का  राष्ट्रीयकरण  किया

 था  ।
 लेकिन

 राष्टीय करण  के  बाद  उसमें  कोई  पूंजी  नहीं  लगाई  |  बर्न  स्टैंड  के  बारे  में  हम  बात  का  स्वागत

 करते  हैं  कि  सरकार  ने  सका  राष्ट्रीयकरण  लेकिन  उसमें  कोई  पूंजी  नहीं  लगाई  गई  |  हमने

 मंत्री  को  कई  अभ्यावेदन  दिए  कि  जब  इकाई  रुग्ण  हो  जाती  है  तो  राष्ट्रीयकरण  ही  एकमात्र  हल

 नहीं  जव  आप  किसी  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करते  हैं  तो  पूजी  निवेश  आधुनिकीकरण  तथा

 प्रौद्योगिकी  स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपयुक्त  नियोजन  किया  जाना  ताकि  संस्थान  को

 सक्षम  बनाया  सके  |

 इसी  केन्द्र  सरकार  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्धक  निजी  क्षत्र  जैसा  व्यवहार

 करने  लगे  हैं  ।  उन्होंने  बर्न  ess  की  दुर्गापुर-इकाई  में  तालाबन्दी  घोषित  कर  दी  है  तथा  उन्होंने

 10  मई  से  बर्न  स्टैंड  रानीगंज  इकाई  को  बन्द  करने  का  नोटिस  दे  दिया  है  ।  इससे  पहले

 लगभग  दस  वर्ष  पूर्व  बर्न  tess  में  950  टन  उच्चतापसहों  का  उत्पादन  होता  था  ।  लेकिन  प्रबन्धकों

 ने  यूनियन  के  साथ  एक  समझौता  वर  लिया  और  उत्पादन  लक्ष्य  शन :-शन  कम  कर  दिया  और  अब

 यह  केवल  250  टन  है  ।  यह  व्यवहार्य  कैसे  हो  सकती है
 ?

 पश्चिम  बंगाल  में  आजकल  मजदूर  संघों  के  नेता  और  कर्मचारी  इतने  परिपक्व  वह  केवल

 अपने  वेतन  और  अन्य  वस्तुओं  के  प्रति  ही  सचेतन  नहीं  हैं  अपितु  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  व्य

 बनाने  के  लिए  भी  संघर्ष  कर  रहे  और  वह  केन्द्रीय  सरकार  को  बै कत् पिक  सुझाव  और  योजनाएं

 प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  अधिकारी  at  इन  ब्रैकत्पिक  योजनाओं  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  और

 यही  स्थिति  की  विडम्बना  बर्न  स्टडी  के  दो  एककों  के  लगभग  1200  कर्मचारी  कठिनाइयों

 का  सामना  कर  रहे  मैं  इसका  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  आप  इस  कथनी  का  राष्ट्रीय

 करण  कर
 रहे  हैं

 ।  मैं  तालाबन्दी  उठाने  और  at  cess  कम्पनी  की  रिफ्रैक्टरी  को  पुनः  खोलने

 को  मांग  करता  हूं  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  और  मजदूर  संघ  इसमें  सहयोग  के  लिए  तैयार

 ।  परन्तु  इसके  साथ  पूंजी  आधुनिकीकरण  और  तकनीकी  स्तर  में  सुधार  के  लिए  उचित

 योजना  होनी  चाहिए  जिससे  यह  व्यवहार्य  बन  सके  ।

 आपके  द्वारा  मैं  मंत्री  जी  और  मंत्रिमंडल  का  ध्यान  उनके  द्वारा  अनियोजित  तरीके से से  कायें

 किए जाने  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  एम०  ए०  एम०  ato  दुर्गापुर  की  स्थापना

 कोयला  खानों  और  कोयला  धोवन शालाओं  को  उपकरणों  और  मशी  तों  att
 सप्लाई  के पा  a

 के  लिए  हुई  थी  ।

 उन्होंने  इन  कोयला  खानों  और  कोयला  eTiasaro |  हि  दि  ह  | वन शालाओं  को  बहुत  से
 उपकरण

 और  मशीनें  सप्लाई
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 उपक्रम  का  अजन  और  विधेयक

 की  उनका  कार्य-निष्पादन  वहुत  अच्छा है
 ।  लेकिन  अब  हुआ  ?  ऊर्जा  मंत्री  मधुवन  में  एक

 कोयला  धोवन शाला  की  स्थापना  कर  रहे  हैं  ।  कोल  लिमिटेड  मधुवन  में  एक  कोयला

 धोवनशाला  की  स्थापना  कर  रही  उन्होंने  अभी  आर्डर  नहीं  दिया  लेकिन  वह  एक  विदेशी

 कंपनी  जो  कि  आस्ट्रेलिया  कीਂ  एक  कंपनी  को  ast  देना  चाहती  है  यदि  वे

 विदेशी  कंपनी  को  आर्डर  देंगे  तो  इसके  लिए  कुल  60  करोड़  रुपए  और  6  से  8  करोड़

 रपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी  |  जब  एम०  To  एम०  सी ०  दुर्गापुर  अच्छी  कोटि  की

 मशीनरी  तैयार  कर  सकती  है  और  उनके  पास  कोयला  खानों  और  कोयला  धोवन शालाओं  के  लिए

 प्रथम  श्रे  णी  अथवा  आधुनिक-तम  मशीनरी  तयार  करने  की  तकनीकी  जानकारी  तो  दूसरा  मंत्रालय

 सरकारी  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  को  आर्डर  न  विदेश  कम्पनी  को  आर्डर  कयों  दे  रहा  जिस  पर

 खरीदे  से  8  करोड़  रुपए  की  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  खचें  करनी  होगी  ?  अतः  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  आप

 इस  संस्था  का  राष्ट्रीयकरण  करें  और  इसके  साथ  ही  पूंजी  आधुनिकीकरण  और  तकनीकी

 प्रगति  के  लिए  saa  योजना  जिससे  यह  कंपनी  व्यवहार्य  बन  सके  ।  मैं  आपके  द्वारा  सरकार

 को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यदि  ऐसा  कर  दिया  जाए  तो  मजदूर  संघ  और  कर्मचारी  इसमें

 सहयोग  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  Teg  फिर  यह  होगा  कि  तीन  अथवा  चार  वर्षों  के  बाद  आप

 बर्न  tees  की  तरह  3.0  संस्था  को  बन्द  कर  देंगे  ।  सरकार  कुछ  संस्थाओं  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  अपने

 हाथ  में  लेती  और  कुछ  वर्षों  बाद  उन  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  स्थान  पर  इन्हें

 अनुसूचित  कर  देती  है  जैसा  कि  कलकत्ता  की.कार्टर  पु लर  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  है  जिसे  अनुसूचित

 कर  दिया  गया  ।  यह  उचित  नही ंहै  ।  आपको  इराकी  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिए  और  इसे

 व्यवहार्य  बनाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  पश्चिम  बंगाल  के  व्यापार  संघों  के  नेता  और

 कर्मचारी  iad  परिपक्व  हो  गए  हैं  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 aae  बनाने  के  प्रति  चिन्तित  हैं  ।  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  कर्मचारियों  द्वारा  उठाए  गए

 जिम्मेदाराना  aaa  के  प्रति  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनाना  चाहिए ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  मंत्रालय  को  मेरे  इन  विचारों  से  अवगत  करादें  जो  कि  मैंने  बर्न  tees  और  दूसरी

 संस्था  एम०  To  एम०  के  सम्बन्ध  में  व्यक्त  किए  जो  कि  हमारे  देश  की  भारी  इंजीनियरिंग

 सरकारी  उपक्रम  संस्थाओं  में  से  एक  है  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लना  चाहता  ।  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  लेकिन  इसके  साथ

 मैं  समाप्त  करने  से  पहले  यह  दोहराना  चाहता  हू ंकि
 उचित  योजना  की  व्यवस्था  की  जानीं

 चाहिए  |  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  एल्युमिनियम  बाजार  पर  अभी  भी  निजी  उपक्रमों  का  आधिपत्य

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  पीछे  रह  गए  हैं
 ।  हम  एल्युमिनियम  की  वस्तुओं  के  आयात  के  लिए

 बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  व्यय  कर  रहे  हैं  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  जी  से  निवेदन  करूंगा
 कि  वह

 मेरे  सुझावों  को  उचित  महत्व  और  जब  वे  जवाब  मुझे  आशा
 है

 कि  मेरे  द्वारा  गए

 सभी  उचित  प्रश्नों  का  वे  जवाब  द

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती
 :  और  संतोषजनक  जवाबਂ
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 उपक्रम  का  अजन  और  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जैसे  जवाब  आप  चाहते
 हैं

 ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  ने  उत्तर  के  लिए  कहा  है  /  मैं

 यह  कहूंगा  सन्तुष्टि के  लिए  ।  मैं  इस  संस्था
 के  राष्ट्रीयकरण  लिए  सरका ब  mr,  on  र  का  धन्यवाद

 करता  हू  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  उपाध्यक्ष  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  एण्ड  ट्रांसफर  आफ  एल्युमिनियम  1983  का  मैं

 समर्थन  करता  हुं  ।

 प्राईवेट  सेक्टर  में  जितनी  भी  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां  सरकारी  पेसे  से  बनी  धीरे-धीर  वे  अपने

 एसेट्स  को  दूसरी  जगह  ट्रांसफर  करके  सिक॑  होती  जा  रही  हैं  ।  यह  भी  एक  ऐसी  हो  कम्पनी  जिसने

 सरकार  फिनैंशल  डइंडस्टीट्यूशन  से  करोड़ों  रुपए  लेकर  उसको  सिक  बनाया है  ।  1973  में  यह

 कम्पनी  इलाज  हुई  |  भारत  सरकार  और  बैस्ट  बंगाल  सरकार  ने  इसको  रिवायत  करने  की

 कोशिश  लेकिन  उसकी  फिनांशल  पोजीशन  इतनी  खराब  थी  कि  वह  अपने  पांव  पर  खड़ी  न

 सकी  ।

 1978  में  सरकार  ने  डिसिजन  लिया  कि  इसको  टेक  ओवर  कर  लिया  और  भारत

 एल्युमिनियम  कम्पनी  के  age  कर  दिया  जाए  ।  तब  भी  नह  ath  प्रकार  से  नहीं  चल  क्योंकि

 इसकी  मशीनरी  इतनी  पुरानी  हो  चुकी  है  कि  प्रोडक्शन  लाभदायक  नहीं  हो  सकती  |  इसकी

 मशीनरी  को  माडर्नाइंज  करने  के  लिए  और  प्रोडक्शन  को  लाभ  की  स्थिति  में  लाने  के  लिए  यह  जरूरी

 है  कि  सरकार  इसमें  काफी  इनवेस्टमेंट  करे  ।

 अब  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  |  करोड़  रुपया  इस  अन्डरटेकिंग  को  सुचारु  रूप  से

 चलाने  के  लिए  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  को  दिया  60  लाख  रुपया  माडर्नाधजेशन  के
 लिए

 दिया  जाए  और  3.70  करोड़  रुपया  डाज  की  अदायगी  के  लिए  दिया  जाए  |  टेकओवर  करने  के  बाद

 करीब  4  करोड़  रुपया  टाइटल  और  grees  को  प्राप्त  करने  के  लिए  '  देना  इसके

 अलावा  16.75  करोड़  रुपया  एसेट्स  को  लेने  के  लिए  देना  पड़ेगा  |  भारत  सरकार  कम्पनी  के

 एसेट्स  और  मशीनरी  .  को  प्राप्त  करने  के  लिए  20  करोड़  रुपए  दे दे  रही  जबकि  इस  कम्पनी

 द्वारा  करोड़ों  रुपए  कमाए  गए  हैं  ।

 1.00  स०्प०

 अगर  ट्रासफर
 आफ  असेट्स या मैनेजमेंट की या  मैनेजमेंट  की  वजह  से  कोई  क़म्पनी  सिक  होती  है  तो  उसके

 लिए  सरकार  को
 पैसा  नहीं  देना  अगर  मजदूरों  को  पैसा  चुकाना  तो  दूसरी  बात  है  ।

 वरना  जब  किसी  कम्पनी  ने  पैसा कमा  लिया  हो  तो  उसको  इस  प्रकार  का  एकाउन्ट  देने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  उस  कम्पनी  को  आप  नेशनलाइधज  करके  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रोडक्शन  बढ़ाने  का

 कर  |
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 आज  पब्लिक  सेक्टर  में  जो  कम्पनियां  चल  रही  हैं  उनका  प्राटवेट  सेक्टर  की  कम्पनियों के

 साथ  कम्पीटीशन  चाहिए  ।  आज  प्राइवेट  सेक्टर  की  कम्पनियों  में  बड़ी  मिकदार  में  प्राफिट

 होता  है  जबकि  पब्लिक  सेक्टर  की  जो  एल्युमिनियम  या  अन्य  कम्पनियां  हैं  उनमें  प्राफिट  बहुत  कम

 है  |  बहुत  सारी  पब्लिक  सेक्टर  की  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां  तो  लास  में  भी  चन्नी हैं
 ।  मैं  समझता  हुं

 पब्लिक  सेक्टर  में  जब  तक  आप  कम्पनियों  का  मैनेजमेंट  ठीक  नहीं  करेंगे  तब  तक  उनमें  करोड़ों  रुपए

 का  इन्वेस्टमेंट  करने  के  बाद  भी  लाभ  नहीं  मिल  सकेगा  |  उन  कंपनियों  का  मेनेजमेंट  कुशल

 तरीक ेसे  चाहिए  जिसके  अभाव  में  आज  वहां  पर  घाटा  हो  रहा  है  ।  बड़े-बड़े

 अधिकारियों  को  वहां  पर  बिठा  दिया  जाता है  जोकि  एक्सपर्ट  नहीं  होते  वे  पर  राजशाही

 की  तरह  से  रहते  हैं  और  अनाप-शनाप  खर्चे  करत ेहैं  और  wa  प्रकार  से  कम्पनी  का  दिवाला  निकालने

 का  प्रयत्न  करते  हैं  ।
 इन  कम्पनियों  में  जिन  लोगों  को  भी  रखा  जिनको  भी  वहां  पर  मैनेजिंग

 डायरेक्टर  चेयरमैन  जाए  उनको  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  उनका  यह  परम

 कर्तव्य
 है  कि  वे  कम्पनी  का  संचालन  इस  प्रकार  से  करें  जिससे  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राफिट  हो

 सक े|

 आज  बड़ी-बड़ी  Key-(at)  इंडस्ट्रीज  पब्लिक  सेक्टर  में  ही  हैं  और  इनकी--इण्डस्ट्रीज  के

 आधार  पर  ही  देश  की  अन्य  कम्पनियां  चल  सकती  हैं  ।  इसलिए  इनकी  का  मैनेजमेंट  ऐसा

 होना  चाहिए  जिससे  कि  उनमें  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  हो  सके  ae  जो  एल्युमिनियम  कम्पनी  हैं  |

 इनका  भी  पावर  तथा  अन्य  सेक्टर  के  लिए  बड़ा  महत्व है  इसलिए  इनका  मैनेजमेंट  ठीक  प्रकार  से

 चलायां  जाना  नितान्त  आवश्यक है
 ।  और  भी  एल्युमिनियम  कम्पनी

 ज
 देश  में  खड़ी  की  जा  सकती  हैं  |

 फिर  आपको  बाहर  से  इसका  सपोर्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  रह  जाएगी  और  एल्युमिनियम  की

 सारी  चीजें  देश  में  ही  बन  सकेंगी  |

 सरकार ने  जो  कदम  उठाया  है  वह  मैं  समझता  हूं  हाफ-हाईटेक  है
 ।

 हाफ-चार्टड  कदम
 उठाने

 से

 मैं  समझता हूं  STITT  कामयाबी  नहीं  मिलेगी  आप  जब  तक  ठीक  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तब  तक  कुछ

 नहीं  होगा  ।  इसलिए  या  तो  पूरी  तरह  से  नेशनलाइज  कीजिए  या  ऐसे  अवसर  दीजिए  जिससे  ज्यादा

 से  ज्यादा  प्रोडक्शन  हो  और  वे  लोग  देश  की  ज्यादा  सेवा  कर  सकें  ।

 सरकार  को  इन  कम्पनियों  के  सिक  होने  के  बारे  में  पूरा  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  ऐसे  बहुत

 से  लोग  हैं  जो  बराबर  एक  कम्पनी को  सिक  करके  दूसरी  बनाने  में  लगे  रहते  उनका

 इन्टरेस्ट  यह  होता  है  कि  उसमें  से  सब  माल  निकाल  लें  और  जब  उसमें रद्दी  चीजें रह  जाती हैं  तब

 उसको  छोड़  देते  इसमें  अपना  तो  कोई  नुकसान  होता  नहीं  है  क्योंकि  सब  पैसा

 फाइनेंशियल  इंस्टीचूशन्ज  का  लगा  होता  अपनी  गांठ  का  वे  कोई  फंसा  नहीं  लगाते  हैं  ।  ये  जितने

 बड़े सेठ  लोग  कोई  भी  अपनी  गांठ  का  पैसा  नहीं  लगाते  चाहे  जितने  करोड़
 की

 इण्डस्ट्री  स्थापित

 करें  सारा  पैसा  फाइनेंशियल  इंस्टीचूशन्ज  बैंक  का  लगता  है  और  कहने  के  लिए  जो  10-20

 परसेन्ट  अपना  दिखलाते  उसको  भी  वे  फाइनेंशियल  इंस्टीचूशन्ज  के  पैसे  में  से  निकालते  हैं  और

 इस  तरह से  बड़ी-बड़ी  कम्पनिनों  के  मालिक  बन  कर  बैठ  जाते  हैं  और  इस  तरह  से  जीवन  गुजारते हैं
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 जो  किसी  देश  का  राजा-महाराजा  भी  नहीं  गुजारता  परिवार  के  सब  लोगों  को  कम्पनी  में

 लगा  देते  किसी  को  मैनेजिंग  डायरेक्टर  बना  किसी  को  डायरेक्टर  बना  दिया  और  हर

 एक  के  दस-दस  और  बीस-बीस  हजार  तनख्वाह  लगा  देते  हैं  ।
 ऐसी

 कम्पनियों  में  जहां

 सरकार  का  लगा  दोता  है  सरकार  को  उनकी  TT  निगरानी  करनी  चाहिए  ।

 सरकार  की  तरफ  से  इन  कम्पनियों  में  डायरेक्टर  नियुक्त  किए  जाते हैं
 ।  किसी  डिप्टी  सैक्रेटरी

 किसी  saree  सैक्रेटरी  को  या  कन्सर्ट  मिनिस्ट्री  के  सैक्रेटरी  या  ज्वाइंट  सैक्रेटरी  को  नॉमिनेट  कर

 दिया  जाता  है  |  वे  लोग  वहां  जाते  चाय  पीते  मौज  करते हैं  और  घूम-फिर  कर  आ  जाते  हैं  ।

 यह  देखने  का  प्रयास  नहीं  करते  कि  कम्पनी  की  क्या  हालत  वह  ठीक  से  चल  रही  है  या  नहीं  चल

 रही  फिर  नेन्शियल  इंस्टीचशन्ज  से  जो  पैसा  मिला  है  उसका  ठीक  से  उपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं

 हो  रहा  कहीं  उसके  एसेट्स  ट्रांस्फर  करके  दूसरी  जगह  तो  नहीं  लेਂ
 जा  रहे  हैं--इन  सबको  देखने

 वाला  कोई  नहीं  है  ।  आज  बहुत  सी  कम्पनियां  जो  सिक  हो  रही  उसका  मुख्य  कारण
 यह  है  कि

 सरकार  का  सेफ गार्ड  करने  के  लिए  वहां  जिन  अधिकारियों  को  मुर्कारिर  किया  जाता  है  वे

 ठीक  प्रकार  से  सरकार  इन्टरेस्ट  को  सेफगार्ड  नहीं  बल्कि  अपना  इन्टरनेट  सेफगाड  करते  हैं  ।

 थोड़े  दिनों  बाद  जब  वह  रिटायर  होते  हैं  तो  उनको  उसी  कम्पनी  में  जाब  मिल  जाती  जहां  कुछ

 दिन  पहले  वे  गवर्नमेंट  के  नामिनेटेड  डायरेक्टर  थे  ।  मैं  ऐसी  एक  नहीं  बहुत सी
 नजीरें

 दे  सकता हूं

 जहां  बड़े-बड़े  अधिकारी  जो  इन  कम्पनियों  के  डायरेक्टर  रहे  इन  कम्पनियों  को  बढ़ाने  में

 जिन्होंने  सहयोग  वे  रिटायरमेंट  के
 बाद इन्हीं  कम्पनियों

 में  बड़े  अधिकारी  नियुक्त  हो  जाते  हैं

 और
 उम्र  भर  पैसा  प्राप्त  करते  रहते  हैं  |

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  कके  इन्टरेस्ट  को  सेफगार्ड  करने के  लिए  निश्चित  तरीके

 पे  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जब  भी  कोई  कम्पनी  सिक  होने  लगे  उस  पर  पुरा  ध्यान

 उसको  सिक  न  होने  दिया  जाय  जिस  से  कोई  मजदूर  बेकार  न  हो  ।  इस  कम्पनी में  5-6  साल

 तक  ढाई  हजार
 मजदूर

 बेकार
 किस

 तरह  से  उन  ते  अपनी  गुजर-बसर की  आप

 उसका  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकते  ।  इसलिए  भारत  सरकार  कोई  न  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  जिससे  उन  कम्पनियों  में  जिनमें  भारत  सरकार  और  फाइनेंशियल  इंस्टीचूशन्ज  का  पैसा

 लगा  सिक  होन  पायें  ।  सिक  होने  से  पहले  भारत  सरकार  को  पता  लग  जाय  जिससे  भारत

 सरकार  कार्यवाही  नर  सके  ड स  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  मोनोपोलिस्टक

 धारा  वाले  लोग  इसका  ज्यादा  लाभ  न  उठा  सकें  |  जब  मिल  टेकओवर  कर  ली  जाती  उसके  बाद

 ये  पंजीपति  लोग  वह-बड़े  अधिकारियों  से  मिलकर  उस  मिल  को  वापिस  अपने  कब्जे  में  लेने की

 कोशिश  करते  हैं  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  जब  एक  बार  टेकओवर  किया  है  तो  उसको  नेशनलाइज

 करे  |  आपने  टेकओवर  करते  समय  करोड़ों  रुपया  इनवेस्ट  किया  है  ।  यह  जो  अब  कदम  आपने  उठाया

 इसको  बराबर  आगे  बढ़ाइए  |  इसको  नेशनल  इज  कीजिए  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रोडक्शन  हो

 और  देश  को  फायदा  हो

 एक  बार  पुनः  आपने  जो  कदम  उठाया  उसका  स्वागत  करते  मैं  इस  बिल  का  सेन

 करता  हूं
 ।
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 ee  ल

 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  मैं  एल्युमिनियम  कारपोरेशन
 eT-atnr\ आफ  इण्डिया  लिमिटेड  उपक्रम  का  अर्जन  और  द  क  लि  fast |  कि  द  द  |  1983  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 आज  का  युग  प्लास्टिक  और  एल्युमिनियम  का  युग  है  ।  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने

 वाले  लोगों  के  घरों  में  आपको  एल्युमिनियम के  ही  ada  मिलेंगे  ।  इस  आवश्यकता  को  देखते  हुए

 इसका  उत्पादन  बहुत  कम  है  |  एल्युमिनियम  का  जितना  विकास  होना  चाहिए  उतना  विकास

 नहीं  हुआ  है  |  आजादी  के  वर्ष  में  हमने  प्रवेश  किया  लेकिन  अभी  तक  इसका  आधुनिक

 नहीं  हो  पाया है  |  पिछले  समय  मंत्री  महोदय  बता  रहे  थे  कि  देश  में  पांच  लाख  टन

 एल्युमिनियम  की  आवश्यकता  लेकिन  ate  लेखा-जोखा  देखा  जाए  तो  तीन-ख़वातीन  at

 एल्यूमिनियम  के  उत्पादन  की  क्षमता  है  और  उसमें  भी  50  परसेंट  से  ज्यादा  उत्पादन  नहीं  होता  है  ।

 एल्यूमिनियम  की  महत्ता  को  देखते  इसके  विकास  के  लिए  सरकार  को  सतत  प्रयास  करने  की

 आवश्यकता  |  अधिग्रहण  करने  के  लिए  यह  बिल  गया  इसीलिए  हम  लोग  इसका

 हार्दिक  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  यह  कार्पोरेशन  एक  प्राइवेट  कम्पनी  ने  आसनसोल  के  मजाक  जे०  कं ०

 नगर  में  बनाया  था  ।  इसकी  व्यवस्था  बहुत  अच्छी  थी  और  अच्छा  सराहनीय  कार्य  उन्होंने  किया  ।

 विषम  परिस्थितियों  के  कारण  और  यह  भी  हो  सकता है  कि  जो  पंजी  वित्तीय  संस्थानों  की  लगाई

 उसका  दुरुपयोग  करने  की  परम्परा  शुरू  हो  गई  ।  जितनी  बड़ी-बड़ी  कम्पनियां  अपने  उद्योग

 लगाती  वित्तीय  संस्थानों  से  पैसा  लेती  आगे  चलकर  वे  पारिवारिक  व्यवहार  के  लिए  उसका

 उपयोग  करने  लगती  है  ।  इस  कारण  पूंजी  व्यवस्था  में  न  लगाकर  उसका  डाइवर्जेन  होता
 जिसके

 कारण  व्यवस्था  ठीक  नहीं  चल  पाती  है  |

 1.15  कप

 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 दूसरी  बात  यह  @  fe  तत्कालीन  श्रमिक  संगठनों  को  भी  इसमें  दोष  दिया

 जा+  सकता  जो  भी  उस  समय  श्रमिक  संगठन  उन्होंने  उस  समय  के  मालिक  के

 जो  सम्बन्धी  उनकी  हत्याएं  की  और  अन्य  लोगों  की  भी  हत्याएं  जिसके  कारण

 प्रबन्धकों  को  यह  छोड़  देना  पड़ा  ।  कारखाने  को  छोड़ने  में  यह  भी  एक  वात  रही  है  कि

 मजदूर  ने  चाहे  जिस  तरह  का  उग्र  रूप  धारण  किया  हो  लेकिन  मजदूरों  के  भुगतान  में  भी  गड़बड़ी

 हुई  हो  या  अन्य  कारण  रहे  हों  ।  और  मजदूरों  की  तरफ  से  भी  ज्यादती  हुई  जिससे  प्रबन्धकों

 को  हतोत्साहित  होकर  और  इस  तरह  से  हत्याओं  का  तांता  इसे  छोड़कर  भागना

 इसके  लिए  जो  भी  दोषी  हों  लेकिन  उसके  बाद  इस  कारखाने  को  चलाने  के  लिए  बंगाल  सरकार  ने

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रयास  किया  ।  1975  में  जब  वे  इसमें  सफल  नहीं  हदो  तो  फिर  1  मई

 1978  को  इसको  टेकओवर  किया  गया  और  तब  से  इसका  कार्यकरण  जो  चलाया  जा  रहा  वह

 वहू  बहुत  ही  तोषप्रद  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  अभी  जो  आया  है  इससे  आशा  की  जाती  है
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 5.  4,  औ

 कि  इस  कारखाने  का  भविष्य  उज्जवल  होगा  लेकिन  भविष्य  को  उज्जवल  करने  के  जो  प्रबन्ध

 की  व्यवस्था  होनी  उसके  सम्बन्ध  में  इस  विधेयक  में  कोई  स्पष्ट  विवरण  नहीं  इसमें

 बाईलाज  और  इलीगेटेड  पावर  का  प्रावधान है  और  फिर  अधिकारी  वर्ग  अपने  ढंग  से  रूल्स  एण्ड

 नियम  और  कानून  जो  भी  वे  बनाएंगे  और  उसके  बाद  यह  अच्छा  चल

 यह  तो  आने  वाला  समय  ही  बताएगा  |

 एक  बात मै ंयह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बंगाल  का सम्बन्ध  वहां पर  बीमार

 वी  मार  उपक्रमों  की  संख्या  वहुत  ज्यादा  है  ।  हाजी नगर  में  कागज  का  सेन  रेलों

 का  कारखाना  और  cal  तरह  से  नेशनल  जूट  मिल  भी  बीमार  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  से  आप देखेंगे

 कि  बंगाल  में  ऐसे  बहुत  से  कारखाने  हैं  जो  बीमार  पढ़ें  हुए हैं
 ।  इसके  लिए  कारणों  को  ढूंढ़ना

 होगा  वि  किस  कारण  से  वहां  पर  बड़े-बड़े  कारखाने  भी  हो  जाते हैं  और  इस  दिशा  में  सरका र

 को  सचेष्ट  रहना  चाहिए  और  हमारी  जो  लेबर  मिनिस्ट्री  उसको  देखना  चाहिए  कि  श्रमिकों  के

 साथ  किसी  तरह  का  अन्याय  न  हो  और  श्रमिकों  को  भी  अपनी  रोटी  पर  कुल्हाड़ी  नहीं  मारनी

 चाहिएं  और  ऐसे  कोई  काम  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  कारखाना  बन्द  होने  की  नौबत  आए  ।  यदि

 मजदूरों  का  शोषण  होता  मजदूरों  को  न्याय  नहीं  मिलता  लाभांश  का  वितरण  ठीक  से  नहीं

 होता  है  या  बोनस  देने  में  प्रबन्धकों  द्वारा  कोई  सौतेला  व्यवहार  होता  तो  उस  चीज  को  सरकार

 को  देखना  चाहिए  sa  कारखाने  की  उपयोगिता  बहुत  है  और  अब  तो  सौर  ऊर्जा  की  बात  चल

 रही  है  और  सौर  ऊर्जा  पैदा  करने  में  एल्युमिनियम  का  प्रयोग  बहुत  ज्यादा  होता  एल्यूमिनियम

 हमें  विदेशों  से  आयात  करना  पड़ता  है  और  उसके  लिए  करोड़ों  रुपयों  विदेशी  मुद्रा

 के  रूप  में  करनी  पड़ती है  और  अच्छी  क्वालिटी  का  एल्यूमिनियम  मंगाने  में  काफी  विदेशी  मुद्रा

 हमें  देनी  पड़ती  है  ।  ्  सके  लिए  मेरा  कहना  यह  है
 कि  जहां  पर  अच्छी  क्वालिटी  का  एल्युमिनियम

 बनता  वहां  से  टवनोलाजी  को  मंगाया  उसको  खरीदा  जाए  था  कोला बोरे शन  किया  जाए  |

 सर्वोत्तम  क्वालिटी  के  एल्युमिनियम  से  वहिर्वेधित  घायलों  और  कंडक्टरों  और  दूसरी  तरह

 के  सामान  बनते हैं  ।  हमारे  यहां  ऐसी  गुणवत्ता  एल्युमिनियम  होना  जिससे  विदेशों

 से  हमें  एल्युमिनियम  न  मंगाना  पड़े  ।  आज  बहुत  सी  कम्पनियां  एल्युमिनियम  बाहर  से  मंगाती  हैं

 और  उसमें  हमारे  देश  की  विदेशी  मुद्रा  बाहर  जाती  इसको  हमको  रोकना  चाहिए  ।  हमारे  यहां

 नेलको  और  से  दूसरे  कारखाने  जहां  पर  अच्छी  क्वालिटी  का  एल्यूमिनियम  बनाया

 जा  सकता  है  ।  हमारे  देश  में  बाक्साइट  के  aga  बड़े  भण्डार  हैं  ।  लोहरडागा  के  सैकड़ों  वर्ग  मील

 में
 एल्युमिनियम

 का  बाक्साइट  खनिज  उपलब्ध है  ।  वहां  उसको  निकालने  के  लिए  कारखाना  बनाना

 चाहिए  ।  वहां  कारखाना  नहीं  बनाया  जाता  है  ।  अगर  वहां  कारखाना  बनाए  HTT  वहां के

 जो  आदिवासी  क्षेत्रों  के  आदिवासी  भूखों  मर  रहे  हैं  और  जिन्हें  अपनी  रोजी-रोटी  के  लिए  पंजाब

 और  दूसरे-टसके
 राज्यों  में  जाना  पड़ता  उनके  लिए  वहीं  रोजी-रोटी  की  सुविधा  हो  सकती  है

 और  वे  लोग  तबाही  से  बच  सकते  हैं  ।  वहां  पर  कारखाने  को  बनाने  से  वहा ंके  आदिवासियों

 को  लाभ
 होगा

 ।  इस  बात  को  आपको  देखना  चाहिए  ।
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 बालकों  और  हिन्डालको  सभी  को  मिलकर  विचार  करना  चाहिए  कि  देश को  कितनी

 एल्यूमिनियम  की  आवश्यकता  पांच  लाख  टन  या  दस  लाख  टन ?  उसी  के  अनुसार  जहां

 सम्भावनाएं  जहां-जहां  खनिज  उपलब्ध  हैं  उन्हीं  इलाकों  में  कारखाने  बनाने  चाहिएं  ।  घस  तरह

 से  आसानी  से  एल्युमिनियम  पैदा  किया  जा  सकता है  ।  मैंने  इसी  सदन  में  एक  प्रश्न  किया  था  कि

 लोहरडागा  इलके  में  एक  कारखाना  बनना  चाहिए  क्योंकि  वहां  धसका  खनिज  रिदा  होता  यह

 कारखाना  वहां  नहीं  बनाया  जा  रहा  है  और  उत्तर  प्रदेश  में  बनाया  जाता  है  ।  आपकों  स  सम्बन्ध  में

 किसी  भी  क्षेत्र  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  प्रबन्धन  और  व्यवस्थापन  क  सम्बन्ध  में  कहना  चाहुंगा  |  आपने  इसके  सुधार

 के  लिए  4  करोड़  24  लाख  रुपए  का  इस  बिल  में  प्रावधान  किया  है  जिसमें  से  66  लाख  रुपए

 कारखाने  के  मीडरेनाइजेशन  में  खर्च  होंगे  ।  मीडरेनाइजेशन  के  लिए  यह  राशि  कम  है  ।  वहां  के

 साइंटिस्ट्स  या  एक्सपेंस  आपको  जो  राय  दें  उस  पर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए

 क्योंकि  उन्हीं  को  यह  कारखाना  चलाना  है  ।  आपने  जो  स  राशि  का  प्रावधान  किया  है  उसको  सही

 ढंग  से  खर्च  करना है  ।  गाह  न  हो  कि  ब्योरों सी  जो  अनाप-शनाप  खच  उसमें  ही  राशि  खर्च

 हो  अगर  ऐसा  हुआ  तो  यह  राशि  केवल  कागजों  और  बाउचरों  में  ही  खर्च  वास्तव  में

 खर्च  नहीं  होगी  |  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  वे  इस  कारखाने  के  मैनेजमेंट  में  बराबर

 सावधानी  बरतें  ।  नहीं  तो  क्या  होता  है  कि  वहां  पर  जो  अधिकारी  बहाल  होते हैं  वे  पक्षपात  और

 भाई-भतीजावाद  चलाने  लगते हैं  ।  वहां  पर  उन्हीं  afiarheat  की  नियुक्ति  की  जाए  जिनकी

 कि  आवश्यकता  हो  ।  जिनकी  आवश्यकता  न  हो  उनकों  बहाल  कर  देने  से  बहुत  बर्बादी  होती  है  और

 कारखाना  सही  ढंग  से  नहीं  चल  पाता है  ।

 जितने  भी  बंगाल  में  कारखाने  बंद  हुए  हैं--बे  तो  श्रमिकों  की  साजिश  से  हुए  या

 पूंजीपतियों  की  साजिश
 से

 बन्द  हुए  इसीलिए  सरकार  को  उनको  अपने  हाथ  में  लेना  पड़ा  ।  मैं

 चाहता हूं  कि  उनके  प्रबन्धन  में  और  व्यवस्थापन  में  मजदूरों  को  भी  हिस्सेदार  और  साझीदार  बनाने

 की  आवश्यकता  है  ।  जितने  भी  हमारे  कारखाने  अगर  उनमें  मजदूर  भी  हिस्सेदार  और  भागीदार

 होंगे  तो  वे  अपनी  जिम्मेदारी  को  समझेंगे  और  उन्हें  कारखाने  में  अपनत्व  का  बोध  इसलिए

 आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 आपको  इस  कारखाने  के  प्रबन्ध  के  लिए  अच्छे  अधिका  रियों  को  पदस्थापित  करना  चाहिए  |

 ऐसे
 अधिकारियों  की  वहां  नियुक्ति  नहीं  होनी  चाहिए  जो  कि  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से  कार्य  करते  हैं  ।  आप

 इन  बातों  का  ध्यान  तभी  इस  कारखाने  एल्यूमिनियम  का  भविष्य  अच्छा  होगा  और  तभी

 जनता  की  आवश्यकता  की  भी  पूरी  हो
 सकेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  टी०  आर०  दा मन्ता  बंगलौर  सभापति  कृपया .  मुझे  भारतीय

 228



 [4  1906  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  aie  ६  fear  लिमिटेड

 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 ——

 एल्युमिनियम  निगम  लिमिटेड  के  अर्जन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  me  कहने  को  अनुमति  दें  |  महो

 समय-समय  पर  संस्थाओं
 का  अधिग्रहण  किया  जाता है

 ।  यह  बड़ी  खेदजनक  बात  है  कि  उपक्रमों  के

 अर्जन  में  किसी  नीति  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  ।  कुछ  दिन  जब  मद्रास  की  बेकिंग  एण्ड

 कास्मेटिक  मिल  लिमिटेड  के  अर्जन  की  मांग  सरकार  ने  इसे  अपने  अधिकार  में  लेने  से  इन्कार  कर

 दिया  i  सरकार  जब  अपने  अधिकार  में  लेना  चाहती  वह  हर  हाल  में  अपने  अधिकार  में  ले  लेती

 चाहे  वह  संस्था  अधिग्रहण  के  काबिल  हो  या  न  हो  इस  विशेष  मामले  10,000  करोड़

 रुपए  से  अधिक  की  सरकारी  निधि  लगाई  जा  रही  अतः  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 एक  स्पष्ट  नीति  बनाई  जाए  कि  कया  कोई  संस्था  सरकार  द्वारा अधिक ग्रहण  के  योग्य  है  अथवा  नहीं  1

 यदि  संस्था  के  के  लिए  ऐसा  करना  आवश्यक  है  तो  हमें  यह  सोच  कर  संतोष  कर  लेना  चाहिए
 कि  यह  लाभ  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  जाएगी  और  अपने  पैरों  पर  स्वयं  खड़ी  हो  सकेंगी  ।  यह
 आवश्यक  है  कि  उचित  योजना  की  जाए  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इन  संस्थाओं  को  दुबारा

 नुकसान  न  हो  यथा  सम्भव  प्रयास  किए  जाएं  ।

 can  34.0  संस्था  का  प्रबन्ध  व्यवस्था  भारतीय  एल्यूमिनियम  कम्पनी  को  दी  जा

 रही  है  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  संस्था  को  अपने  afer  में  लेने  से  भारतीय  एल्यूमिनियम  कम्पनी

 भी  मुसीबत  में  फंस  जाए  ।  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  नई  प्रबन्ध  व्यवस्था  वही  गलती  न  करें  जो  कि

 पुरानी  संस्थाओं  द्वारा  की  गई  है
 ।  यह  पता  लगाना  आवश्यक  है  कि  यह  संस्था  में  क्यों  गई

 और  पहले  की  गई  गलतियों  की  पुनरावृति  न  इसके  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने

 चाहिए  जिससे  कि  संस्था  का  काम  सुचारु  रूप  से  चलता  रहे  ।

 सभी  कम्पनियों  को  प्रत्येक  वर्ष  मिश्रित  पूजी  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  को  लाभ-हानि  का  लेखा

 और  तुलना  पत्र  भेजना  पड़ता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  केवल  औपचारिकता  पुरी  की  जाती  है  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  सरकार  को  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  कौनसी  कम्पनियां  अच्छी  स्थिति  में
 नहीं  है

 और  घाटे  में  जा
 रही  हैं  एक  तन्त्र  की  स्थापना  करनी  चाहिए  |  अगर  संस्थाएं  अत्यधिक  घाटे  में  चल

 रही  हो  और  ऐसी  स्थिति  में  यदि  औपचारिक  कदम  उठाए  जाएं  तो  उन्हें  वापिस  सुचारु  बनाने  में

 बहुत  कठिनाई  होगी  ।-  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसा  तन्त्र  बनाया  जाए  जो  कम्पनियों  के  लाभ-हानि  के  लेखें
 और  तुलना  पत्र  का  अध्ययन  और  देखे  कि  जो  कम्पनियां  घाटे  में  जा  रही  उनको  सुचारु  रूप
 से  चलाने  के  लिए  प्रारम्भ  में  ही  कदम  उठाए  जाएं  जिससे  के

 बहुत  अधिक
 संचित  हानि  न  हो  ।  बहुत सी  कम्पनियों  के  घाटे  में  जाने  की  सम्भावना  है  क्योंकि  इन  कम्पनियों  की  मशीनें  पुरानी

 हैं  ।  बहुत  सी  कम्पनियों  के  घाटे  में  जाने  और  दिवालियां  होने  की  सम्भावना  है  |  इस  सम्बन्ध
 में  शीघ्र  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 इस  संस्था  को  अपने  अधिकार  लेने  के  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कि  कम्पनी  का  कार्य  ठीक  प्रकार  से  चल  रहा  है  अथवा  नहीं  आवधिक  रिपोर्ट  प्राप्त  करनी

 चाहिए  ।  आजकल  एल्युमिनियम  का  अच् चप् ठा  भ a  |  Lo |  A444  क्योंकि  एसे  fr
 uw  cay  चन  नियम  का  प्रयोग  केवल

 बर्तन  बनाने  के  लिए  feat  जाता  ary  परन्तु  आजकल  एल्यूमिनियम का  प्रयोग  अन्य  कामों  जैसे
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 कया

 फिटिंग  मोटर  विमानन
 और  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  में  किया  ज'ता है

 ।  अतः  देश  में  एल्यूमिनियम
 उद्योग  के  विकास  की  बहुत  आवश्यकता है  ।

 इस  संस्था  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय  संसाधनों  और  कच्चे  माल  के  एल्युमिनियम

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  बिजली  है  ।  एल्युमिनियम  उद्योग के  लिए  बहुत  अधिक

 बिजली  की  आवश्यकता  पड़ती  बिजली  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  बिजली  की

 कमी के  कारण
 संस्था  का  कार्य रुक  त  जाए  |

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  को  गई  है  कि  कम्पनी  के  सभी  कमेंचारियों  को  नई  संस्था  में  ले

 लिया  जाएगा  ।  सभी  कर्मचारियों  को  लेने  के  स्थान  पर  मेरा  सुझाव  है  उन्हें  छांट  लिया  उनकी

 और  जो  कम्पनी '  की
 अप्रतिष्ठा  के  लिए  उत्तरदायी  उन्हें  छोड़  क्यों  नहीं  दिया  जाता  ?  हो  सके  तो

 ऐसे  सभी  कर्मचारियों  को  न  जाए  जो  कम्पनी  की  अप्रतिष्ठा  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।

 किसी  भी  संस्था  के  अधिग्रहण  पूर्व  श्रमिकों  को  यह  देखने  के  लिए  क्यों  नहीं  दिया  जाता  एक

 अवसर  कि  क्या  वह  संस्था  का  स्वयं  प्रबन्ध  कर  सकते हैं
 ।  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  कई  कम्पनियां

 बहुत  सुचारु  रूप  से  चल  सकेंगी  |  सरकार  को  इन  मजदूरों  को
 भी

 अवसर  रैना  चाहिए  और

 देखना  चाहिए  कि  वह  काम  कैसे  चलाते  इसके  लिए  सरकार  को  उन्हें  वित्तीय  सहायता  भी  देनी

 चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  सरकार  aga  सी  सिरदर्दी से
 बच  जाएगी ।  मैं  फिर  से

 कहना  चाहूंगा  कि  एक  नीति  बनाई  जानी  चाहिए  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  कौन  से  उद्योगों  का

 अधिग्रहण  करना  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  सरकार  बहु  सी  सार्वजनिक  धनराशि  sar  रही  है  ।  अतः

 जब  तक  कोई  कड़ी  नीति  नहीं  बनाई  जाएगी  रूग्ण  संस्थाओं  के  अधिग्रहण  से  कोई  लाभ  न  होगा  |

 मैं  संस्थाओं  के  अधिग्रहण  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  किन्तु  एक  बार  जब  आपने  किसी  संस्था  का  अधिग्रहण

 किया  तो  यह  देखना  आपका  कर्त्तव्य  है  कि  वह  बची  रहे  और  प्रगति  करे  az  राष्ट्रीय  अपव्यय

 नहीं  बननी  चाहिए  ।  दूसरी  ओर  वह  राष्ट्रीय  बिकास  में  सहायक  होनी  चाहिए  ।
 मैं  सरकार  से

 आग्रह  करता  हूं  .  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  नीति  बनाएं  कि  कौनसी  संस्थाएं  योग्य  हैं  और  कौन

 सी  नहीं  ।  घन  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता हूं  कि  आपने  मुझे  कुछ  शब्द  कहने  का  अवसर

 दिया

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :
 सभापति  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  उपक्रम  का  अजन  और  1983,  पेश  किया  गया

 बहुत  अच्छी  बात  है  ।  विधेयक  के  पृष्ठ  15  पर  कहा  गया  है  कि

 उपक्रमों  की  कार्य  प्रबन्ध  के  अधिग्रहण  के  पश्चात  इस  बात  की  पुष्टि  की

 गई  कि  यदि  आधुनिकीकरण  के  लिए  पर्याप्त  धन  और  प्रबन्ध  ढांचे  को  पुर्नगठित  किया  जाए

 तो  दुबारा  से  वह  सुविधाएं  मिल  सकेंगी  और  संस्था  व्यवहार्य  होगी  |  असनसोल  के  निर्माण
 ा  ao  of  ser  अ कार्य  1979  में  फिर  से  शुरू  हुआ  |  सुध  Tat  की  कार्यकुशलता  सन्तोषजनक  न  थी
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 और  केवल  ity  निजीकरण  से  ही  समें  सुधार  लाया  जा  सकता  है  ।  उपक्रमों  की  कार्यकुशलता

 में  सुधार  लाने  के  लिए  सार्वजनिक  धन  का  पूंजी  निवेश  आवश्यक  है  ।

 मैं  इस  बिल  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हैं  ।  यह  जो  सिक  युनिट  लिए  गए  इसके  साथ  2500

 लोगों  की  जीविका  का  प्रश्न  भी  जुड़ा  हुआ  था  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  फैक्टर  यह  किसी  सिक

 यूनिट  को  लेने  का  कारण  भी  हो  सकता  जब  आप  सिक  ghee  लेते  हैं  तो  इना  बढ़  चका

 होता  है  कि  बेचारा  आखिरी  सांस  ले  रहा  होता है
 ।  3178.85  करोड़  रुपया  जनता  का  सिक

 यूनिट्स  में  पड़ा  हुआ  है  ।  हालत  दिन-पर-दिन  खस्ता  होती  जा  रही है  ।  जब  सिक  यूनिट  लिए  जाएं

 तो  यह  देखना  चाहिए  कि  आपरेशन  में  वाए बल  हैं  या  नहीं
 ?  प्रोडक्शन  जो  वह  कम्युनिटी

 और  देश  के  लिए  आवश्यक  है  नहीं  ?
 नहीं  तो  क्या  होता  है  कि  प्राईवेट  सेक्टर  के  लोग  पब्लिक

 न्स्टीट्यूशन्स  से  पैसा  ने  लेते  हैं  और  मेनेजमेंट  या  कुछ  और  खामियां  वजह  से  इस  तरह  के

 हालात  पैदा  कर  देते  पहले  लाक-आऊट  होता  उसके  वाद  सरकार  को  बाध्य  होकर  अपने  हाथ

 में  ले  लेना  पड़ता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी  रेमेडी  होनी  चाहिए  ।  वरना  यह  सिलसिला  रोज

 चलता  रहेगा  ।  इससे  देश  की  अर्थव्यवस्था  सुधर  नहीं  पाएगी  ।  प्राईवेट  सेक्टर  में  ती  कुछ  अन-थर्ड

 लोग  इन्वेस्टमेंट  कर  देते  हैं  ।  अब  तक  उनका  इन्टरेस्ट  रहता  है  तब  तक  तो  इन्डस्ट्री  ठीक  रहती  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इसे  चैक  चाहिए  ।  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  इकाइयां  जो  समाज  के  लिए

 आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करती  हैं  उनकी  रक्षा  की  जानी  चाहिए  |  यह  दिमाग  में  साफ  हो

 जाना  चाहिए  एल्यूमिनियम  के  बारे  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  सिकनेस  की  बीमारी  इन्डस्ट्री  में

 फैलती  उस  पर  कन्ट्रोल  होना  चाहिए  |  वैस्ट  बंगाल  की  हालत  तो  बहुत  ही  खराब  है  |  इस  ओर

 आपकी  भी  थोड़ी  सी  तवज्जुह  नही ंहै  ।  वहां  अकसर  विरोध  पक्ष  की  सरकार  ही  रहती  है  ।  इसलिए

 इण्डस्ट्रियल  रिलेशन्स  हमेशा  तनावपूर्ण  बने  रहते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कहीं-न-कहीं  कुछ-न-कुछ  होना

 चाहिए  ।  क्योंकि  यदि  आप  किसी  इन्डस्ट्री  के  सिक  होने  के  कारणों  का  पता  किस  कारण

 से  ag  सिक  हुई  तो  मान्यवर  उसके  पीछे  एक  ही  कारण  नजर  आएगा  कि  उसमें  वही  पुराने  ढंग  की

 रीति  अपनाई  उस  यूनिट  का  मौडर्नाईजेशन  नहीं  हुआ  और  उसमें  वही  आउटडेटिड  टेक्नॉलोजी

 का  प्रयोग  किया  गया  |  वहीं  सरकार  का  भी  यह  प्रयास  होना  चाहिए  कि  नई-नई  टेक्नॉलॉजी  से  उस

 युनिट  को  अवगत  कराती  रहे  |  क्योंकि  उन  इन्डस्ट्रीज  का  सैट  अप  ही  सारा  गड़बड़  उनमें  कुछ

 ऐसी  खामियां  जिनकी  वजह  से  वे  सिक  होना  शुरू  हो  जाती  हैं  और  उनमें  गड़बड़  होने  लगती
 है  ।

 उसमें  वही  घिसी-पिटी  मशीनें  चल  रही  पुराने  जमाने  की  टैकनालौजी  अपनाई  जा  रही  है  तथा

 मालिक  और  मजदूरों  के  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  यदि  इन  सारी  चीजों  का  पहले  से  ख्याल  किया  जा

 तो  आगे  चलकर  ऐसी  स्थिति  पैदा  न  हो  ।

 जहां  तक  एल्युमिनियम  का  प्रश्न  मैं  थोड़ी  सी  बात  उस  अन्डरटेकिंग  के  बारे  में  भी

 कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  एल्युमिनियम  पर  चार  प्रतिशत  ज्यादा  व्यय  कन्जयुमर  को  वहन  करना

 पड़ता  हैं  जब  कि  दूसरी  ओर  अमेरिका  जापान
 में |  है

 =r  ary
 Slot  STDS  T  की  जरूरत  होती  है  तो

 एल्युमिनियम  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  उसी  तरह  हमें  यहां  भी  उसके  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  की
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 आवश्यकता  है  ।  क्योंकि  एक  तो
 लकड़ी  की  कीमत  अधिक  दूसरे  सरकार  भी  चाहती  है  कि  देश  में

 पर्यावरण  गना  रहे  |  इसलिए  लकड़ी  की  जगह  एल्युमिनियम  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  की  आवश्यकता

 हमारे  पास  एल्युमिनियम  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  आती  रहती  हैं  कि  प्राइवेट  और

 पब्लिक  दोनों  सेक्टरों  में  एल्युमिनियम  कंट्रोलर  द्वारा  त्किग्नाइज्ड  लोगों  द्वारा  अनियमितताएं

 अपनाई  जाती  उसकी  सप्लाई  में  बड़ी  गड़बड़  हमेशा  रहती  किसी  यूनिट

 को  तो  आप  निर्धारित  कोटे  से  बहुत
 अधिक  दे  देते  हैं  और  किसी  को  कम  देते  हैं  ।

 आपके  एलाटमेंट  में  बहुत  खामियां  इसलिए  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  की  तरफ  तवज्जह

 देने  आवश्यकता  आपके  यहां  से  जो  मैटल  सप्लाई  अन्डरटेकिंग  को  की

 उसमें  कहीं  कोई  गड़बड़  न  हो  वह  सही  तरीके से  डिस्ट्रीब्यूशन  सही  इसकी

 q भी  अवश्य  व्यवस्था  करें  ।  फिर  हमारे  कन्वर्टर  यूनिट  में  अधिकांश  स्माल  स्केल  यूनिट्स  हैं  और

 उनमें  हमेशा  यह  शिकायत  रहती है
 ।  छोटे  यूनिट्स  को  तो  नियमित  रूप  से  एल्युमिनियम

 मिलना  ही  चाहिए  ताकि  वे  उससे  बरतन  वर्ग रह  बनाते  रहें  ।  उसका  कारण
 यह  है

 कि  हमारे  देश

 का  गरीब  आदमी  आज  भी  एल्युमिनियम  के  बर्तन  ज्यादा  पसन्द  करता  है  क्योंकि  उसकी  alee

 स्टेनलेस  स्टील  के  बर्तनों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  होती  है  ।  मैंने  पश्चिम  बिहार  तथा  उत्तर

 प्रदेश  में  भी  देखा  है  कि  गरीब  आदमी  ऐसे  बर्तन
 लेना  पसन्द  करते हैं

 ।  अतः  बतन  बनाने  वाली

 यूनिट
 को  भी  एल्युमिनियम  की  नियमित  सप्लाई  होना  आवश्यक  है  जिससे  आम  लोगों

 उपभोक्ताओं  को  तथा  खरीदार  को सस्ते  दामों  पर  बर्तन  मिलते  रहें  ।  इतना  ही  कहते  मैं

 आपका  धन्यवाद  करता हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और

 इस  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  क्योंकि  माननीय  सदस्य  हाज़िर  जी  ने  बहुत  कह

 दिया है  ।  परन्तु  उसके  साथ  जो  अन्य  कम्पनियां  उनको  भी  आपको  लेना  चाहिए  और  मैं  उनके

 बारे  में  ही  बोलना  चाहता हूं
 ।  बिड़ला  जी  की  बालकों  और  मुरी  स्थित

 area है  जो  कि  बिहार  के  रांची
 जिले

 में  स्थित
 वेसे

 तो
 आप

 लोग  बिड़ला
 जी  के  खान्दान  के

 एक  आदमी  को  मैम्बर  बनाकर  उस  हाउस में
 ले

 आए
 आपके  एम०  एल०  एज०  ने  उनको  चुना

 हेमैन  चारों  कम्पनियों  की  वात  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  ये  कम्पनियां  मुनाफा  स्वयं  अपनी  जेबों

 में  रख  रही  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  से  जो  करोड़ों  रुपया  कर्जे  लेती  आप  उनको  देते

 लेकिन  ये  आपको  बकाया  नहीं  देतीं  ।  मैं  इसी  संदर्भ  में  कुछ  जैसा  माननीय  मंत्री  जी  ने  दूसरे

 सदन  में  धतलाए  उनकी  ओर  आपका  ध्यान  चाहता  हूं  ।  आप  नसे  क्यों  नहीं  लेत े?

 प्रश्न  यह  है  कि  पैसा  सार्वजनिक  है  और  इस्तेमाल  कर  रह ेहैं
 निजी  पूंजीपति  ।  इन  पर

 आपका  हथौड़ा  नहीं  चलता  अगर  गरीब  पर  बाकी  रहे  तो  तुरन्त  फांसी  सब

 कुछ  कर  देंगे  ।

 मास्को  की  सुन  लीजिए

 Carat ने  15  1980  से  26  1981  तक  जमा हुई  1513  करोड़
 रु०

 की  देय  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है
 क्
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 इसमें तो  यही  लिखा है
 कि  1513  करोड़

 ।
 आप

 इन  लोगों  से  वसूल  करने  में  क्यों  कतराते

 आखिरी  उदाहरण
 यह  है

 ।  अतारांकित  प्रश्न  505  जो  कि
 1  1984  को  उन्हीं  दोनों

 सदस्यों  द्वारा  पूछा  गया

 बया  यह  सही  है  कि  ठण्डी  de  doe a थन  Yo
 ef

 नियम  कम्पनी  जैसी  एक  बड़ी  ag
 राष्ट्रीय  कम्पनी  ने  1980  से  1983  तक  जमा  हुई  25  करोड़  रु०  की  देय  राशि का

 एल्यूमिनियम  नियन्त्रण  आर्डर  के  अ  अनुसार  एल्युमिनियम  नियमन  अकाऊन्ट  को  भगवान  नहीं

 किया है
 -

 एक  स्टार  कंचन  ना  53,  17  1983  को  श्री  कल्याण राय  और  श्री  लाड़ली

 मोहन  निगम  द्वारा  राज्य-सभा  में  पुछा

 हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  को  31  1983  तक  एल्युमिनियम

 नियमन  एकाऊन्ट  को  कितनी  राशि  देनी  है
 ?

 मैं  इसके  सारी  डिटेल  में  नहीं  जाना  टोटल  बता  देता  हूं  ।  श्री  साल्वे  ने  जबाव  दिया

 कि  37.24  करोड़  इन्होंने  नहीं  दिया  एल्यूमिनियम  रेगुलेशन  एकाउन्ट
 को

 और  ये  रेनकोट में  बसे

 हुए  हैं  ।  ये  मजदूरों का  शोषण  करते  गुण्डों से  मजदूरों  को  लड़ाते  हैं  यह  इनका  हाल  है
 ।

 बालको  क्रि  बात  सुन  लीजिए  ।  इसके  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  362  भी  17  नवम्बर  को

 उपरोक्त  सदस्यों  द्वारा  पूछा  गया  था

 यह  सही
 है  कि  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  औरਂ  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  को  7.35  करोड़  और  6.37  करोड़  रुपए  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  दिया

 गया  है  जो  पहले  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  बकाया  राशि  के  भूगतान  के  न  किए

 जाने  के  कारण  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  इसका  जवाब  क्या  देते  हैं  ।  इण्डियन  एल्यूमिनियम

 कम्पनी  ने  सितम्बर  1980  से  जुलाई  1981  तक  की  19.420  करोड़  रुपए  की  देय  राशि

 का  भुगतान  नहीं  किया  ।  अप्रैल  1982  से  उसने  इस  राशि  का  4  करोड़  रु०  दे  दिया  है

 जिससे  अभी  भी  उसे  15.420  करोड़  रु०  देने  हैं  पी

 इसमें  और  भी  बातें  इस  सवाल  का  जवाब  इस  प्रकार है

 एल्युमिनियम  कम्पनी
 ने

 सितम्बर  1980  से  जुलाई  1981  तक

 मिलियन  नियमन  एकाऊंट  को  19.42  करोड़  रु०  की  देय  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  |

 इण्डियन  एल्युमिनियम  कम्पनी  ने  बकाया  राशि  का  भुगतान  अप्रैल  1982  से  करना  शुरू
 || किंया  |  1982

 से
 अगस्त  1983  उन्होंन े्  करोड़  रुपए  का  भुगतान  किया

 जिससे  कि  अभी  भी  5.42  करोड़  रुपए  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करना  शेष  है  1 *
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 गाढ़ी  दोस्ती  ह क  मल्टी-नेशनल  के  साथ  इस  सरकार  की  कैसी  न्  nN  उसका  उदाहरण  इससे  मिल

 जाता है  |

 अब
 गांवों  में  मिट्टी  वाली  पुरानी  हांड़ी  नहीं  चलती है  ।  अब  गांवों  और  शहरों  में  एसयू

 मिलियन  की  चाय  बनाने  वाली  केतली  और  दूसरे  बर्तन  चलने  ये  इजारेदार  और

 पूंजीपति  एल्युमिनियम के  दाम  बढ़ीं  जनता को  लूट  रहे  हैं  और  अरबों  रुपए  कमा  रहे  हैं  ।

 इसके  बावजूद  वे  सरकार  के  ड्यूज  नहीं  देते  ।  अगर  सरकार  बेमन  से  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही

 करने  की  कोशिश  करती  तो  वे  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट  में  चले  जाते  और  मामला  वहीं

 हो  जाता है  ।  इन  तथ्यों  की  रोशनी  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई

 कार्यवाही  अवश्य  करना  चाहिए  |

 बिड़ला  के  रेणकट  में  स्थित  हित्दालकों  के  कारखाने  को  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  दो  पैसे

 प्रति-यूनिट के  हिसाब से
 बिजली  देती है

 ।  इसकी  तुलना  में  मेरे  राज्य में  आम  जनता  को  47  पैसे

 प्रति-यूनिट  के  हिसाब  से  बिजली  दी  जाती  है  और  दिल्ली  में  बिजली  का  रेट  कम  से  कम  37  पैसे

 ति-युनिट  जरूर  है--इससे  ज्यादा  भी  हो  सकता है
 ।  आम  उपभोक्ताओं  कीं  तुलना  में  पूंजीपति

 को  बिजली  रियायती  दर  पर  दी  जाती  इस  स्थिति  में  सरकार  को  घाटा  नहीं  होगा  ो

 होगा  ?  उनको  वित्तीय  संस्थानों  से  कर्जा  भी  दिया  जाता  जिसको  वे  वापिस  नहीं  करते हैं
 ।  फिर

 भी  सरकार  उनके  साथ  दोस्ती  रखती  है  और  उनको  संसद  में  लाती  यह  सरकार  नाम  तो

 समाजवाद  का  लेती  मगर  काम  समाजवाद  का  गला  रेतने  का  करती है  |

 यह  आवश्यक है
 कि  सरकार  इन  तमाम  एल्युमिनियम  कम्पनियों

 का  राष्ट्रीयकरण  करे  |

 इसको  केवल  पश्चिमी  तक  सीमित  नहीं  रखना  चाहिए  ।  इस  उद्योग  में  हजारों  मजदूर  काम

 कर  रहे  जिन्हें  तंग  किया  जाता  ठीक से  तनख्वाह  नहीं  दी  जाती  ।  सरकारी  कारखाना  न

 होने  के  कारण
 सम्बन्धित  कानून  वहां  पर  लागू  नहीं  हो  सकते  ।  वे  कानून  उन  पर  लागू  किए  जाने

 चाहिए  |  लड़ने  वाली  यूनियनों  को  सरकार  और  बढ़ावा  ताकि  वे  मजदूरों  के  हित  में  संघर्ष

 करके  पूंजीपतियों  के  नाक  में  नथनी  पहना  उनको  नाथ  सकें  ।  जिस  तरह  सींग  मारने  वाले

 बदमाश  बैल  के  नाक  को  रस्सी  से  नाथा  जाता  उसी  तरह  इन  पंजी पत्तियों  को  नाथने  के  लिए

 सरकार  को  उचित  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 बर्तनों  के  अलावा  अब  बिजली  कें  तार  भी  एल्युमिनियम  के  बनने  लगे हैं
 ।  अब  तांबे  के  तार

 नहीं  इस्तेमाल  किए  क्योंकि  चोर  उन्हें  काट  कर  जाते  हैं  /  एल्युमिनियम  के  ट्यूब  भी

 बनते  हैं  ।  ये  सब  बड़ी  उपयोगी  चीजे ंहैं
 ।  सरकार  उनको  सस्ता  उनका  उत्पादन  करने  वालों

 पर  सख्ती  अपने  बकाया  पैसे  को  वसूल  करे  वह  इन  सब  कम्पनियों  का  राष्ट्रीय  करण  करके

 जनता  का  उद्धार  इस  उद्योग  को  का  मौका  दिया  जाना  ताकि  आम

 जनता  और  देश  का  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  हो  सके  ।
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 उपक्रम  का  अर्जन  ऑर  विधेयक

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  मैं  उन  सदस्यों  का  अश भारी  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग

 लिया  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  विचाराधीन  विधेयक  को  पुरा  समर्थन  दिया

 जे०के०  नगर  स्थित  एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  औद्योगिक  संस्थान

 जो  कि  एल्युमिनियम  के  उत्पादन  और  एल्युमिनियम  निर्मित  वस्तुओं  के  उत्पादन  सें  रत  है  वह  उद्योगों

 की  प्रथम  अनुसूची  तथा  के  अन्तर्गत है  ।  सितम्बर  1973  असनसोल

 के  जे  oto  नगर  स्थित  कम्पनी  का  उपक्रम  वित्तीय  एवं  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  बन्द  कर

 दिया  गया  था  ।  उस  समय  इस  उपक्रम में  करीब  2,500  व्यक्ति  काम  कर रहे  इसके  पश्चात

 केन्द्र  सरकार  और  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  इस  उपक्रम  को  मजदूरों  के  पुर्नवास  और

 एल्युमिनियम  और  एल्यूमिनियम  निर्मित  वस्तुओं  की  आपर्ति  को  बढ़ाने  के  फिर  से  चलाने  के

 प्रयत्न  किए  ।  लेकिन  यह  प्रयत्न  सफल  नहीं  क्योंकि  कम्पनी  की  सारी  पंजी  बकाया  देनदारी

 में  समाप्त  गयी  और  प्रबन्धक  वर्ग  कुछ  और  धन  लगाने  के  लिए  राजी  नहीं  था  ।  इन  परिस्थितियों

 में  कम्पनी  के  उपक्रम  का  प्रबन्ध  केन्द्र  सरकार  ने  ।  1978  को  अपने  अधिकार  में  ले

 लिया

 इस  प्रकार  का  हस्तक्षेप  करने  से  पहले  सरकार  को  और  को  यह  देखना  पड़ता है
 कि  क्या

 वह  इकाई  कुछ  समय  में  आर्थिक  दृष्टि  स े० व्यवहारों  सिद्ध  होगी  ?  इस  बात  पर  कई  माननीय  सदस्यों

 ने  चर्चा के »  दौरान  जोर  डाला  है  ।
 दूसरी

 बात  जिस  पर  हमें  विचार  करना है  वह  यह  है  कि  क्या

 यह  कार्रवाई  लोक  हित  में  होगी  ।  हमारा  अनुमान  है  कि'राष्ट्रीपकरण  भर  आधुनिकीकरण  के

 बाद  दूसरे  वित्त  वर्ष  में  यह  उपक्रम  लाभ  दिखाएगा

 यहां  पर  यह  उल्लेख  करना  आवश्यक  है  कि  !  1978  को  इस  उपक्रम  के  प्रबन्ध  का

 अधिग्रहण  किए  जाने  के  पहले  दो  वर्षों  में  इसने  घाटा  दिखाया  उसके  बाद  थोड़ाਂ  लाभ

 दिखाया
 और  तत्पश्चात  घाटा  ।  1983-84

 में  शुद्ध घाटा
 281  लाख  रु०

 का
 था  और  सकल  घाटा  15

 लाख
 £ हून  का  था  ।  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी

 ने
 उधार  पर  दिए  कच्चे  माल

 पर  70.0  लाख  रु०  का  ब्याज  लगाया  है  |  पुनर्वास  योजना  जो  सरकार  क्रियान्वित  चाहती

 है  उसके  लिए  करोड़  रु०  की  चल  पूंजी  का  प्रावधान  है  ।  इसके  बाद  कच्चे  माल  पर  दिया  गया

 ब्याज  समाप्त  हो  जाएगा  |  इस  प्रकार से  1983-84  का  सकल  घाटा  80  लाख  रु०  का  होगा ।

 न  आंकड़ों  को और  आधुनिकीकरण  के  फलस्वरूप  बढ़ते  हुए  उत्पादन  को  देखते  हुए  सरकार  का

 यह  विचार  है  कि  यह  इकाई  आधिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  सिद्ध  होगी  ।  और  हमारा  विचार  है

 कुछ  अरसे  के  द्वौरान  हम  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहार्यता  की  प्रथम  कसौटी  को  प्राप्त  कर  दूसरी

 बात यह  है  कि  इस  उपक्रम के  प्रबन्ध के  अधिग्रहण  के  फलस्वरूप आज  इस  उपक्रम में
 1973

 म

 बन्द  होने  के  समय  पर  काम  कर  रहे  2500  कामगारों में  से  1,140  को  फिर  से  काम  दिया

 गया है  |

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  जहां  ओद्यौगिक  गतिविधियों  में  तेजी  से  गिरावट  आ  रही  इस

 235



 4  1984 एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड

 उपक्रम  का  अर्जन  विधायक

 —

 स्तर  रोजगार  देना  एक  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक हि
 fea

 का  मा मसला  है  ।
 दि  क  ई  द  |  ह  स  उपक्रम के  पास  कुशल

 अहं-निर्माण  की  सुविधाएं हैं
 ।  To  Ho  आई०  Yo  तय तयार  माल  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  देती  है

 जिनमें  रक्षा  संस्थान  और  आयुद्ध  कारखाने  भी  शारे
 मल  है ंPL

 इन  वस्तुओं  की  ae-faatey  सुविधाओं

 की  आपूर्ति  क्षेत्र  के  लोक  हित  में  है
 ।

 महोदय
 माननीय  सदस्य  श्री  हात्दर

 यह
 जानना  चाहते थे

 कि  हमने  reatA व  २  eA
 नियम  की  कितनी

 मात्रा  की  आयात  किया है  ।  1979-80  में
 **

 श्री
 कृष्ण  चन्द्र  हात्दर :

 मैं  1982-83  के
 के  आंकड़े  चाहता  हूं  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  1982-83  में  हमने  कुछ  आयात  नहों  किया  ।  1983-84  के

 दौरान  हमने  30,000  टन  का  आयात  fear

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दार  :  श्री  साल्वे  ने  राज्य  सभा  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि

 1982-83  में  20,000  30,000  टन  के  आयात  की  आवश्यकता  हो  सकती  है  और  उसके

 बावजूद  भी  आपने  1982-83  में  कुछ  भी  आयात  नहीं  किया  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  जो  आंकड़े  मेरे  पास  उपलब्ध  हैं  उनसे  यहा  ज्ञात  होता  है  कि

 1982-83  में  हमने  कुछ  आयात  नहीं  किया है  ।.  किन्तु  आंकड़ों  पता  चलता  है  कि  1983-84  में

 30,000  टन  आयात  किया  गया  ।  1982-83  में  इस  पर  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 सरकार  को  इस  उपक्रम  को  फिर  से  चलाने  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहुंगा
 कि  जुलाई  1979  से

 इसे  चेलाने  के  अनुभव  पर  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  में  मशीनरी  की  क्षमता

 का  अनुमान  लगाया  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  श्री  साल्वे  ने  यह  बात  जुलाई  1983  के

 आसपास  कही  थी  ।  मैं  इसको  बाद  में  स्पष्ट  करूंगा  |

 ्
 मैं  इस  उपक्रम  को  दोबारा  से  चलाने  की  योजना  बारे  में  बता  रहा  था  |  मैने  कहा  था

 कि  जुलाई  1979  से  इस  संकाय  को  चलाने  के  अनुभव  पर  भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  के  तकनीकी

 विशेषज्ञों  ने  मशीनरी  की  जांच  पड़ताल  की  ।  निष्कर्ष  यही  निकलता  है  कि  अर्ध-निर्माण  क्षमता  को

 दोबारा  चलाना  लाभप्रद  जैसे  कि  एक्स ट्र जन  रोलिंग  कंडक्टर  मि

 संकाय  के  यंह  सब  भाग  अच्छी  हालत  में  नहीं  हैं  आधुनिकीकरण  आवश्यक  है  ।  1981  में

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  ने  आधुनिकीकरण  के  लिए  6?)  लाख  रु०  की

 मांग की  थी

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  का  अनुमान है  कि  एलुमिना

 एल्युमिनियम  और  पावर  प्लाट  को  दोबारा  चालू  करना  ठीक  न  होगा  ।  एलुमिना  प्लाट

 (18000  टन  प्रति  स्मेलटर  क्षमता  (9,000  टन  प्रति  और  पावर  प्लांट  (10.2

 बहुत  कम  क्षमता  वाले  हैं  और  पुरानी  का  अधिक  उपयोग  है  जिससे  कि  वे  आधिक  से
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 लाभप्रद  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  राष्ट्रीयकरण
 के  बाद  दोबारा से  चलाने  की

 सम्भावनाओं  की  जांच  करेगा  ।

 2.00  स०्प०

 मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  मेरी  बातों  को  सुनकर  सन्तुष्ट  हुए  सन्तुष्ट

 वे  पहले  से
 ही  उन्होंने  खुद  ही  इस  बिल  का  स्वागत  किया  है  ।  कम्पनी  के  अधिग्रहण  का

 स्वागत  करते  समय  चर्चा
 के

 दौरान  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  कहीं  उन्हें  ही
 कहा

 जा

 सकता  है  जैसे  कम्पनी  की  कार्य-शैली  कार्य-क्षमता  को  किस  तरह  से  और
 ज्यादा  सुधारा  जाय  |

 मैं  खास  तौर  से  बुजुर्ग  माननीय  सदस्य  रामावतार  शास्त्री  और  श्री  राजेश  कुमार  सिंह  जी  का

 उल्लेख  करना  चाहता  gl  उन्होंने  कई  ऐसा  बातें  कहीं  हैं  जो  इस  अधिग्रहण  से  सीधे  सम्बन्धित

 नहीं  हैं  बल्कि  दूसरी  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  फिर  भीं  उन्होंने  जो  कहा  है  उसको  हमने  नोट  कर

 लिया  है

 श्री  रामावतार  शास्त्री  जवाब तो  दे  सकते  पस  पता  नहीं  देती  हैं  पैसा  वसूलने  के

 में  आप  बतला  सकते हैं  ।

 पी  कृष्ण  चन्द्र  हाल  :  आप  इसे  व्यवहार  बनायें  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां
 :

 इस  एकक  को  सामान्य  और  mae  बनाने  के  लिए  सरकार  जो

 योजना  शुरू  करने  वाली  वह  मैंने  पुरी  की  पुरी  आपको  बरता  दी

 उन्होंने  जो  सुझाव  दिए  हैं  --  मंत्रालय  आगे  आने  बाले  दिनों  में  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  फैसले

 करते  समय  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिए  उनको  निश्चित  ही  ध्यान  में  रहेगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  उन्होंने  बताया  है  कके  1140  श्रमिकों  को  नौकरी  दी  गई  है  ।  लेकिन

 वहां  2500  श्रमिक  थे  ।  आधुनिकीकरण  के  पश्चात  क्या  शेष  1300  श्रमिकों
 को

 काम  पर  लिया

 जाएगा  या  नहीं
 ?  क्या  उनकी  सेवा  में  निरंतरता  बनी  रहेगी

 ?  जब  प्रबन्ध  बर्ग  जाएग  तो

 क्या  श्रमिको  के  प्रतिनिधियों  को  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  शामिल  जिससे  प्रवन्ध-व्यवस्था  में

 श्रमिकों  हिस्सेदारी  सुनिश्चित  की  जा  सके  |  यह  स्वाभाविक  है  कि  इस  प्रकार  राष्ट्रीयकृत

 संस्था  संतोषजनक  कार्य  करती  है  और  जितना  शीघ्र  हो  सके  ऐसी  राष्ट्रीयकृत  संस्था  को  व्यवहार

 बनाया  जाए  |

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मैंने  बताया  है  कि  इस  उपक्रम  के  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेने  के

 परिणामस्वरूप  आज  तक  1140  कर्मचारियों  दोबारा  नौकरी  दी  गई  है  ।  कर्मचारी  प्रतिभूति

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  कर्मचारियों  को  सेवांत  लाभ  देने  के  श्रमिक  संघ  के  साथ  एक  समझौता

 किया  गया  जिसमें  नोटिस  की  अधिक के  लिए  वेतन  और  छंटनी  पुतिपुति  शामिल

 आज  तक  1045  कर्मचारियों  ने  अपने  सेवाएं  लाभ  प्राप्त  कर  लिए
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 उपक्रम  का  अर्जन  और  विधेयक

 __

 जहां  कहीं  भी  सम्भव  हुआ  और  जहां यह  व्यवहार्य  था  हमने  लगभग  सभी  कर्मचारियों  को

 वापिस  ले  लिया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उनको  वापिस  नहीं  लिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत

 की  गई  जहां  कहीं  हम  उन्हें  नहीं  ले  विधि  के  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  रूप  से

 प्रतिभूति  की
 गई  है  ।  RUTTLAT.  को  प्रबन्ध  कार्यों  में  सम्मिलित  करने  के  विषय  में

 श्रम  मंत्रालय  '

 यह  योजना  पहले  से  ही  चल  रही  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  सभी  उपक्रमों  को  इस

 योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कहा  गया  है  ।  यह  एकक  इसी  योजना  के  क्रियान्वयन  के  विषय

 में  विचार  करेगी  |

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 और  एल्युमिनियम  से  बने  उत्पादों  के  जो  समुदाय  आवश्यकताओं

 के  आवश्यक  के  उत्पादन  को  जारी  रखना  सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन  के  लिए

 आसनसोल  के  समीप  जे०  के०  नगर
 के

 इसके  उपक्रम  से
 सम्बन्ध में

 एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  के  aleentz,  हक  और  हित  का  अर्जन  और

 अन्तरण  करने  और  संविधान  के  अनुच्छेद  39  के  विनिर्दिष्ट  सिद्धान्तों  को

 सुनिश्चित  करने  की  राज्य  की  नीति  को  प्रभावी  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेंगे  |

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  31  तक  विवेक  का  अंग  qq  |

 प्रस्ताव  हुआ

 खण्ड  2  से  31  तक  विधेयक में  जोड़ दिए  गए

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  का  अंग  बने  र

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़
 दी

 गई

 खण्ड 1

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  |  का  सरकारी  संशोधन  संख्या  4  है  ।
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 उपक्रम  का  अज॑न  और  विधायक

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  3,  पंक्ति 6--

 1983"  के  स्थान  पर

 “1984”  प्रतिस्थापित  किया

 आरिफ  मोहम्मद

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  I,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़
 दिया

 गया |

 अधिनियम
 a

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  1---

 atlatt  1.0  के  स्थान पर  ।

 प्रतिस्थापित  किया
 जाए  (3)

 ।

 आरिफ  मोहम्मद  at)

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ~
 अधिनियम  संशोधित  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अधिनियम  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 fe  प्रावधान  विधेयक  का  अंग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 प्राक्कथन  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'  ॥
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  म

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 गप्पी  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  गी

 TUFAT SITY Ue fa zaT a प्रस्ताव  स्वोक ति [ड  हुआ

 कि  =

 2.07.  स०  पर

 निर्वात  नियंत्रण  कौर  निरीक्षण )
 संशोधन  विधेयक

 सभापति महोदय  :  अब  हम  को  लेते  हैं  ।

 श्री  निहार  रंजन  भास्कर  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  महोदय

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 oe

 «पियाल विनियम  1963  में  संशोधन निर्यात
 नियंत्रण  और  अ

 करने  वाले  विधेयर्क  पर  विचार  किया  जाए
 ह

 घस  संशोधन  को  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  क्वालिटी

 नियंत्रण  और  निरीक्षण  और  उससे  सम्बन्धित  मामलों  के  माध्यम  से  भारत  के  निर्यात  व्यापार  का

 विकास  करने  की  व्यवस्था  करना  चाहता  है  ।  यहां  विद्यमान  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के

 साथ  संलग्न  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  से  यह  देखा  होगा  कि  विद्यमान  जो  संसद

 ने  1963  में  पारित  किया  कि  कुछ  अपर्थाप्तताओं  और  कर्मियों  कों  हटाने  के  लिए

 यह  विधान
 प्रस्तुत  किया  गया  जिससे  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  और  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियां

 नियंत्रण  और  नौभरण  पूर्व  निरीक्षण  स्कीम  का  अधिक  प्रभावी  रूप  से  संचालन

 कर  सकेंगी  ।

 निर्यात  नियंत्रण  और  अधिनियम  1963,  अधिनियम  पारित हो

 नन  cic]
 ry जाने  के  पश्चात  लगभग  875  मदों  का  निर्यात  अब  अनिवार्य  नियंत्रण  और  नामकरण-पूर्व

 *rerafs  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गया
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 निरीक्षण  के  अन्तर्गत  आ  गया  निरीक्षण  के  अतिरिक्त  क्वालिटी  नियंत्रण  और

 निरीक्षण  प्रणाली  को  आसान  बनाने  के  लिए  तथा  क्वालिटी  बनाए  रखने  के  वास्ते  विनिर्माताओं  और

 निर्यातकों  के  बीच  चेतना  जगाने  के  लिए  विभिन्‍न  अन्य  उपाय  किए  हैं  ।  विनिर्माताभं  और  निर्यातकों
 को

 अपने  निर्यात
 उत्पादों  की

 क्वालिटी  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  अपने  स्तर  पर  क्वालिटी  नियंत्रण

 व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित किया  जा  रहा है

 मैं  ६  सकी  थोड़ी  सी  पृष्ठभूमि  दे  रहा हूं  ।  पहले  उठाए  गए  कदमों  का  निर्यातित  उत्पादों  की

 क्वालिटी  पर  हितकारी  प्रभाव  पड़ा  है  और  बिदेशी  खरीदारों से  क्वालिटी  के  विषय  में  प्राप्त  होने

 वाली  शिकायतों  में  कमी  भाई है
 ।  यह  अनुभव  किया  जा  रहा है  कि  विश्व-बाजार  में  विश्वसनीयता

 का  ऊंचा  स्तर  बनाने  के  लिए  क्वालिटी  मानक  सुनिश्चित करने  के  लिए  और  आगे  कदम  उठाने  की

 आवश्यकता है  ।  प्रबल  प्रतियोगिता के  वर्तमान  वातावरण में  श्र  उठ  क्वालिटी की  प्रतिष्ठा  का

 वातावरण  बन  जाने  की  एक  खास  वजह  से  ही  उत्पादों  का  विपणन  करना  आसान  जाता

 निर्यात  नियंत्रण  और  1963  के  विद्यमान  खण्डों  की  समी  करते

 समय  कुछ  अपूर्णताएं  और  कमियां  सामने  आई  हैं  ।  इसलिए  अनिवार्य
 क्वालिटी

 नियंत्रण  और

 नौभरण-पू्व॑  निरीक्षण  स्कीम  को  प्रभावी  रूप  से  चलाने  के  लिए  इस  अधिनियम  के  कुछ  प्रावधानों

 का  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ।

 विद्यमान  अधिनियम  की  अपूर्णताओं  और  कमियों  को  हटाने  के  वांछित  उद्देश्यों  को  प्राप्त

 करने  की  दृष्टि  इस  विधेयक  में  बातों  के  साथ-साथਂ  अधिनियम  में  निम्नलिखित  परिवर्तन

 करने  की  व्यवस्था है

 यह  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  की  सदस्यता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामित

 11  व्यक्तियों की  विंमान  सीमा  के  बजाए  केन्द्रीय  सरकार  को  15  व्यक्ति  नामित

 करने  की  अनुमति  देकर  इसकी  सदस्यता  बढ़ाएगा  ।

 विद्यमान  प्रावधानों  के  अंतगर्त
 निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  दवारा  किसी  जिन्स  के  लिए

 निर्यात-योग्यता  प्रमाण-पत्र  एक  जारी  हो  जाने  के  पश्चात्‌  वापिस  नहीं  लिया

 जा  चाहे  ऐसा  विश्वास करने  के  कारण  भी  विद्यमान  कि  यह  ॒  प्रमाण-पत्र

 मूल से  ऊपर से  जारी  किया  गया  था  ।  ऐसे  प्रमाण-पत्र को  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  नियमों  द्वारा  निर्धारित की  जाने  वाली  प्रक्रिया के  अनुसार  स्थगित

 था  रह  करने  के  लिए  एजेंसियों  को  शक्तियां  प्रदान  करने
 का

 प्रस्ताव

 वर्तमान  अधिनियम  में  निर्यात-योग्यता  प्रमाण पन्न  का  केवल  बलपूर्वक  उपयोग  करने

 के  विरुद्ध था  इस  अधिनियम  का  कोई  अन्य  उल्लंघन  करने  के  लिए  मुकदमा  चलाने

 की  व्यवस्था है  ।  अनुभव ने  यह  qatar है  इन  से  क्वालिटी  नियंत्रण

 और  नामकरण-पूर्व  निरीक्षण  सुविधाओं  के  दुरुपयोग  को  रोकने  हेतु  कोई  वांछित

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  ऐसी  भी  कोई  गारन्टी  नहीं  है  कि  न्यायालयों  द्वारा  सुनाई
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 गई  कारावास  या  जुमना के  सजा  कें  परिणामस्वरूप  इन  सुविधाओं  का  दुरुपयोग

 करने४वाले  व्यक्तियों  को  प्राप्त  हो  रही  पाप  की  कमाई  में  कुछ  कमी  आएगी  |

 अधिनियम  से  भी  इस  कमी
 को  हटाने  की  दृष्टि  से  यह  प्रविष्टि  करने  का  प्रस्ताव

 है  कि  ऐसे  परिसर  जहां  अधिसूचित  ए |  जिनको  निर्यात  निरीक्षण  एजेन्सियों

 द्वारा  परीक्षण  होने  के  पश्चात  धोखेबाजी  करके  रखे  जाने  उससे  सम्बन्धित

 दस्तावेजों  या  वस्तुओं  को  रखने  या  छिपाए  जाने  का  निरीक्षण  और  तलाशी

 ली  जा  सके  और  माल  जीत  किया  जा  सके  |  इस  विधेयक  में  ऐसे  माल  को  जब्त

 करने  और  दण्ड  लगाने  ण्य-ह  प्रावधान  करनें  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 निर्यात-तिरीक्षण  परिषद  या  एजेन्सियों  के  अधिकारियों  द्वारा  शक्तियों  का

 दुरुपयोग  करने  पर  रोक  लगाने  के  विचार  से  ऐसा  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसके

 अंतगर्त  ऐसे  दोषी  अधिकारी  जिन्होंने  अपनें  प्राधिकारों  का  दुरुपयोग  किया  कों

 भी  इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  सजा  दी  जा  सकेगी  ।

 (=)  विद्यमान  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  तब  तक  प्रतिबन्ध

 जब
 तक  इन  वस्तुओं  के  साथ  निर्यात  निरीक्षण  एजेन्सियों  द्वारा  .  किए  गए

 प्रमाण-पत्र  साथ  न  लगाए  जाएं  ।  ऐसी  कुछ  विशेष  आकस्मिकताएं  हो  सकती
 जब  कुछ  वस्तुओं  था  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  ata  के  समस्त  या  कुछ  प्रावधान  का

 अस्थाई  रूप से  स्थगन  करना  या  उनके
 “  प्रचलन  में  छूट  देना  आवश्यक  हो

 जाए  ।  इसलिए  यह  aft  केन्द्रीय  सरकार  को  सौंपने  की  व्यवस्था  करने  कों

 प्रस्ताव है

 इस  अधिनियम  को  सुदृढ़  और  अधिक  कड़ा  बनाने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  जा  रहे

 यह  कुछ  उपाय  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  विधेयक  को  माननीय  सदस्यों  का  हार्दिक  समर्थन

 प्राप्त  होगा  ।

 इन  शब्दों  कें  साथ  मैं  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  की  सिफारिश  करता  हुं  |

 सभापति  महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 निर्यात
 नियंत्रण

 और  1963  में  संशोधन  के  लिए

 विधेयक  परं  विचार  आरम्भ  किया  जाए  ।''

 श्री  संत्यसांधन  चक्रवर्ती  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  सभापति  महोदय  विधेयक  का  उद  निश्चय

 प्रशंसनीय  है  और  यही  कारण  है  कि  विधेयक  का  समर्थन  करने  में  मुझे  कोई  हिचकिचाहट  नहीं

 उद्देश्यों  और  कारणों  कथन  मे  निम्नलिखित  रूप  से  विहित है  :
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 गुणता  नियंत्रण  और  निरीक्षण  के  माध्यम  से  भारतीय  निर्यात
 व्यापार  के  स्थाई

 विकास  के  लिए
 ी

 निर्यात  की  गुणता  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  जो  लोग  हमसे  खरीदें  उन्हें  गुणता  के  बारे  में  विश्वास  हो

 और  fara  समुदाय में  हमारे  नाम को  न  लगे

 किसी  भी  सरकार  को  यह  ध्यान  चाहिए  fe  a  में  से  जो  भी  वस्तुएं  निर्यात

 की  '  जाती  उनकी  गुणता  इस  प्रकार  की  हो  कि  ग्राहक  और  उपभोक्ता  सन्तुष्ट  हो  जाएं  क्योंकि

 इसी  विश्वास पर  ही  तो  निर्यात  का  विस्तार  होता  है  ।  जापान  ने  ऐसा  कानून  बनाया  आज

 जापान  के  प्रधान  मंत्री  हमको  सम्बोधित  करेंगे  ।  चाहे  मैं  जापान  की  अर्थव्यवस्था  के  कई

 कलापों  से  असहमत  हूं  लेकिन
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  वे  जो  भी  वस्तुएं  बनाते  उनकी  गुणता  के

 प्रति  बे  बहुत  जागरूक  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  जापान  से  बाहर  उन्होंने  बहुत  नाम  कमा  लिया  है  |

 जो  लोग  उनकी  वस्तुएं  खरीदते  उनको  विश्वास  है  कि  उनके  साथ  धोखा
 नहीं  होगा  ।

 चाहे
 जापान  के  पास  गुणता  नियन्त्रण  का  यह  अधिनियम  लेकिन  जापान  के  बाद  केवल  भारत  के

 यास  गुमते  नियन्त्रण  का  यह  अधिनियम है  ।  किन्तु  यहां  वास्तव  में  क्या  हो  रहा

 नियम  के  प्रावधानों  के  बावज़ूद  और  माल  को  लादने  से  पहले  गुणता  नियन्त्रण  करने  के  लिए

 सरकार  की  इच्छा  के  बावजूद  इस  अधिनियम  वास्तव  कभी  भी  पालन  नहीं  किया

 जाता  ॥

 विधेयक  में  सरकार  ने  कहा है  कि  at  मद्दे/गुणता  नियन्त्रण  के  अधीन  उन्हें

 सुचित  कर  दिया  जाएगा  |  भारत  से  बाहर  हम  लगभग  8000  मद  निर्यात  करते  हैं  ।  केवल

 80.'  मद्दे  अधिसूचित  की  गई  अर्थात  केवल  इन  800  मदों  के  सम्बन्ध  में  गुणता  नियन्त्रण  के  लिए

 निरीक्षण  आवश्यक  है  ।  अन्य  मदों  का  कया  होगा ?  !  निर्यात  मदों  निम्न  गुणता  के  कारण

 भारतीय  व्यापारियों  का  नाम  पहले  ही  बदनाम  हो  गया  है  ।  व्यापार  समुदाय  पर  विश्वास  नहीं

 किया  जा  सकता  क्योंकि  अपने  व्यवहार  द्वारा  उन्होंने  यह  साबित  कर  दिया  है  कि
 उन  पर  विश्वास

 नहीं  feather  सकता  |  तो  क्या  कारण  है  कि  6000  से  अधिक  मदों  में  से  केवल  75  मदों  को

 अधिसूचना  के  अधीन  लाया  गया  है  ।  इसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  कश्ती

 सरकार  ने  स्वतः-प्रमाणन  की  योजना  तैयार  की  है  ।  बजाए  इसके  कि  सरकार  गुणता  के

 प्रमाण-पत्र  जारी  आप  कि  व्यापारी  स्वयं  यह  प्रमाणित  करेंगे  कि  जो  वस्तुएं  वे  निर्यात  कर

 रहे  वे  निर्धारित  स्तर की  हैं  ।  मैं  समझ  नहीं  पाया  हूं  कि  सरकार  ऐसा  कैसे  कर  सकती  है
 ।

 सरकार  व्यापारियों  को  यह  अधिकार दे  रही  है  कि  वे  सरकार की  तरफ  से  यह प्रमाण पत्र  जारी  |

 सकते  कि  वे  जो  वस्तुएं  निर्यात  कर  रहे  अच्छो  और  उच्च  किस्म को  हैं  ।  मुझे समझ  नहीं

 आता  कि  आप  गुणता  नियन्त्रण  कैसे  लागू  कर  सकते हैं  क्योंकि  जिन  को  नियन्त्रित  करना

 उन्हे ंही  यह  प्रमाणित  करने की  शक्ति  a  दी  गई  है  कि  वे  अच्छे  हैं  ।  हमेशा ही  किसी  ऐस

 प्राधिकरण  की  आवश्यकता  होती  है  जिसका  कोई  इसमें  व्यापारिक  लाभ  न  हो  ।  उसे  ही  यह

 पत्र  जारी  करने  चाहिए  |  वास्तव  में  केन्द्र  सरकार  अथवा  इसकी  कोई  जो  निरीक्षण  करती

 को  प्रमाणित  करना  चाहिए  ।  जब  से  आपने  प्रमाणन  की  योजना  आरम्भ  की  शिकायतें
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 ही  शिकायतें  हो  गई  ।
 शिकायतें  इसलिए  ag  गई  हैं  क्योंकि  व्यापारियों  पर  जो  आपने  विश्वास

 किया  उन्होंने  उसका  निरादर  किया  चीभ
 को

 निर्यात  किए  गए  तम्बाकू  की  बुरी  किस्म

 के  बारे  में  भी  चीन से  शिकायतें  आई  सोवियत  संघ  को  जो  चमड़ा  निर्यात  किया  गया

 उसकी  बुरी  किस्म के  बारे  में  भी
 शिकायत

 आई  हर  तरफ  से  आई  हैं

 और
 यह  शिकायतें  तब

 से
 बढ़  गई

 हैं  जब  से
 हमने  स्वतः-प्रमाणन

 योजना
 आरम्भ

 की  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रमाणन  की  योजना  से  जो  सरकार

 को  अभी  तक  अनुभव  हुआ  उसके  आधार  पर  क्या  सरकार  इस  योजना  को  वापिस  ले  रही  है

 अथवा  नहीं  ।  गुणता  नियन्त्रण  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  ही  किया  जाना  निश्चित  रूप  से

 वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार ने  गुणता  नियन्त्रण  का  कार्य  करने  के  लिए  निजी

 एजेन्सियों  को  भी  अनुमति  दी  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  ये  निजी  एजेन्सियों  गुणता

 नियन्त्रण  कार्य  में  क्यों  लगी  हुई  हैं  ।  ऐसा  करना  सरकार  का  काम  होना  चाहिए  क्योंकि  व्यापारी

 लोग  निजी  एजेन्सियों  पर  प्रभाव  डालने  की  स्थिति  में  होते  कभी-कभी  उनके  सामानहित  होने

 के  कारण  व्यापारी  अधिकतम  लाभ  के  सिद्धांत  द्वारा  ही  प्रेरित  होते हैं  ।  वे  समाज-कल्याण  की

 परवाह  नहीं  करते  ।'  वे  देश  को  प्रतिष्ठा  की  परवाह  नहीं  करते  ।  वे  किसी  अन्य  बात  की  भी  परवाह

 नहीं  करते  ।  उनका  मुख्य  उद्देश्य  लाभ  लाभ के  अलावा  कुछ  भी  नहीं  ।  यदि  आप  निजी

 एजेन्सियों  को  गुणता  नियन्त्रण  और  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  का  काम  दे  देते  हैं  तो  वह  उद्देश्य

 जिसके  लिए  संसद  ने  पिछला  विधेयक  पारित  किया  समाप्त  जाता  इसलिए  में  चाहता

 हूं कि  माननीय  मंत्री  घोषणा  करें  कि  आज  के  बाद
 माल

 लादने  से  पव  गुणता  नियन्त्रण  केवल  सरकारी

 एजेन्सियों  द्वारा  ही  किया  जाएगा  ।

 देखेंगे  कि  एक  बहुत  अजीब  सी  घटना  हो  रही  है  ।  हम  लोह-अयस्क  कलकत्ता  और

 प्रदीप से  निर्यात  करते
 मेरे  विचार  से  मैं  इस  बारे  में  सही  हूं  fig  वह  संस्था

 जिसे
 निरीक्षण

 का कार्य  सौंपा  गया  वह  मद्रास में  सरकार  कलकत्ता में  भी  ऐजेन्सी  रख  सकती है  क्योंकि

 लोह-अयस्त  कलकत्ता  अथवा  प्रदीप  से  निर्यात  ऐसा  क्यों  कि  निरीक्षण  मद्रास  द्वारा

 किया  जाता  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हू ंकि  वे  सरकार  की  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।  यह

 अनियमित  बात  कयों  घट
 रही  है  ?  कलकत्ता  में  यह  कयों  नहीं  किया  जाता  ?  महोदय  आप

 यह  देखकर  हैरान  हो  जाएंगे कि  निर्यात के  नाम  परे  हम  अपने  देश  में  क्या  कर  रहे  हैं  ।  उस  दिन

 मुँ  एक  विदेशी  द्वारा  लिखित  पुस्तक  पढ़  रहा  था  ।  वह  विदेशी  भारत  में  यात्रा  करने  आया  था  |

 उसने  उस  पुस्तक  में  कहा  है  कि  गई  अन्य  देशों में  तो  किया  सकता  है  किन्तु भारत

 में  समुदायों  तथा  व्यापारियों  पर  कभी  भी  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता है  ।  अपने  देश

 में  ही  हमें  अपमिश्रित  भोजन  मिलता  कोई  दण्ड  नहीं  हमें  घटिया  स्तर  को  वस्तुएं  मिलती

 किन्तु  विदेशी  तो  अच्छी  किस्म  की  विशेषकर  विकसित  देशों  की  बनाई  हुई  वस्तुओ ंके  आदि

 हैं  ।  आशा  करते  हैं  कि  हमारे  देश से  जो  वे  वस्तुएं  खरीदते  वो  एक  ऊ  चे  स्तर  की

 होंगी  ।  कम  से  कम  वे  घटिया  स्तर  की  तो  नहीं  होनी  चाहिएं  !
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 गणना  ना

 यहां  क्या  हो  रहा  है  ?  हम  बासमती  चावल  निर्यात  कर  रहे  इस  चावल  की  भारत के

 बाहर  बहुत  मांग है  ।  जो  यहां  हो  रहा  उस  पर  बड़ी  मुश्किल  से  विश्वास  fear  जा  सकता  है  |

 हम  जितना  बासमती  चावल  पैदा  कर  रहे  उससे  अधिक  हम  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  यह  कसे  होता

 है  कि  देश  इतनी  पैदावार  को  निर्यात  कर  वास्तव  में  हम  यही  कह  रहे  हैं  ।

 मैं यह  चाहता हूं  कि  हमारे  बासमती  चावल  की  पैदावार  के  आंकड़ें  क्या  हैं

 और  हमारे  निर्यात  के  आंकड़े  कया  यदि  निर्यात  आंकड़े  पैदावार  आंकडों  से  अधिक  तो  आपको

 यह  स्पष्ट  करना  होगा  कि  ae  अतिरिक्त  चावल  कहां  से  आ  रहा  है  अथवा  यह  कि  विदेशियों  को

 वहू  चावल  बासमती  के  रूप म  भेजा  जा  रहा है  जो  बासमती  नहीं  है  क्यों  कि  विदेशी  बासमती  की

 किस्म  के  वारे  में  नहीं  हैं  ।  ऐसा  करके  हम  अपने  आप  को  नीचा  कर  रहें  हैं  क्योंकि

 किसी  भी  स्वाभिमानी  देश  को  अपने  व्यापारियों  को  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए

 fara  किस्म  चावल  बासमती  चावल के  साथ  मिलाया  जाता है  और  बाद  में उन  दोनों को

 बासमती  के  रूप  में  विदेशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  ।  यदि  भारत  सरकार  कोई  स्वाभिमान  रखती

 है  तो  उसे  उसकी  पुरी  पूछ-ताछ  करनी  चाहिए  और  रोकना  चाहिए  ताकि  हमारे  अच्छे  नाम

 faa  पहले  ही  बट्टा  लग  गया  और  बट्टा  न  लगे  |

 एक  और  ऐसी  मद  है  जिसकी  पैदावार  से  हम  निर्यात  कर  रहे  यह  हैं  दार्जिलिंग

 चाय  ।  यह  चाय  अपनी  गुणता  और  स्वाद  के  लिए  प्रसिद्ध  विदेशों  में  इसकी  बहुत  मांग  ह ै।  यह

 महंगी  भी  दार्जिलिंग  चाय  की  पैदावार  प्रति  वर्ष  |  करोड़  fo  ग्रा०  होती  है.जब  कि  इसका

 निर्यात  प्रति  ag  4  करोड़  कि०  का  क्या  जाता  है  ।  यह  अधिक  मात्रा  कहां  से  आती है  ।

 हम  अपने  कमों  के  आधार  पर  इज्जत  कमाते  हैं  और  विश्वसनीय  बनते  हैं  ।  हम  निश्चित

 रूप  से  विदेशी  उपभोक्ताओं  को  धोखा  दे  रहे  दार्जिलिंग  चाय के  नाम  पर  हमਂ  दार्जिलिंग  चाय

 से  भिन्न  कोई  घटिसा  किस्म  की  चाय  निर्वात  कर  रहे  हैं  और  वही  मूल्य  प्राप्त
 कर

 रहे  हैं
 ।  ऐसा  करने

 से  क्या  हो  रहा है  ?  हमारे  द्वारा  निर्यात  की  हुई  वस्तुएं  वे  लौटा  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  संभव  है  कि

 माननीय  मंत्री  जी  जानते  हों  कि  कभी-कभी  ये  विदेशी  हमारे  द्वारा  निर्यात  की  गई  वस्तुओं  को

 स्वीकार  करने  से  मना  कर  देते  हैं  क्योंकि वे  तय  हुए  स्तर  से  बहुत ही  घटिया  स्तर  की होती  हैं  ।

 जब  यह  वस्तुएं  ca  देशों को  भेजी  जाती  हैं  तो  उन्हे ंवे  बहुत ही  घटिया  स्तर  की  पाते  हैं  ।  इसी

 लिए  मैं  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag  इस  बात  की  जांच  करे  ।

 इस  बासमती  के  साथ  एक  प्रसिद्ध
 नाम  जुड़ा  हुआ है  और  वह  है

 *  क  १  १  ७  है  ७

 बन्दूकों  के  निर्माण  में  लगा  है  और
 *K

 जो  बासमती चावल  के  निर्यात में  भी  हुआ  है  ।

 क  ल्‍एएसल्‍एल्‍टएन्एएयए।एल्‍एल्‍एल्‍ल्‍एएएल्‍एकतएयएयए।ल्‍ल्‍एल्‍ल्‍एल्‍ए।ल्‍ए”कतल्‍एस्‍एस्‍ल्‍ए।यईएतयएयएआआआआ  आट  ण्

 सभापति
 महोदय

 :  आप  नाम
 क्यों

 बताते  हैं  ।
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 नीाायएणल्‍एएएुतएजक्शााव

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  मैंने  शिव  गन  फैक्टरी के  संबंध में  नाम  बताया  मैं  यह  बता

 रहा  हूं  क्यों  कि  वह  निर्यात  में  लगा  हुआ  है  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।  मैं  रिकार्ड  देखूंगा  |

 ait  सत्य साधन  चक्रवर्ती  आपके  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  उनका  नाम  बताने  योग्य  नहीं

 तो  मैं  नहीं  बताऊंगा  ।

 वास्तव  में  उनके  पास  ऐजेन्सी  थी  और

 उन्होंने  चरि

 संघ  को  निर्यात  किया  ।  यह  ॒  पता

 चला  कि  बासमती  चावल  के  मामले में  इस  विशेष  बासमती  चावल  निर्यात नहीं  किया

 अपितु  कुछ  अन्य  घटिया  किस्म  के  चावल  निर्यात  किए
 ।

 इसका  पता  लग  गया  था  ।  यह

 भी  एक  कारण  है  कि  वे  इस  देश  के  सत्तारूढ़  परिवार  की  कृपा से  वंचित  हो  गए  हैं  ।

 जेसा  कि  मैंने  शुरू  में  स  विधेयक  का  seq  प्रशंसनीय  है  ।  मुझे  विधेयक  के  उद्देश्यों

 पर  कोई  आपत्ति  नही ंहै  ।  agra  में  देखा  जाए  तो  जो  विधेयक  में  दिया  उसके  विपरीत  हो

 रहा है  |  सरकार  की  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  इस  निर्यात

 निरीक्षण  परिषद  के  लिए  आप  लोगों  का  चयन  क  करते  हैं  ?  क्या  आप  इस  सभा  की  विश्वास

 दिलाएंगे-कि  इस  निर्यात  प्रोन्नति  परिषद  के  निदेशक  तकनीकी  ज्ञान  रखते  हैं  ?  आप  विश्वास

 दिला  सकते  हैं  कि  आप  केवल  तकनीकी  ज्ञान  रखने  वाले  व्यक्तियों को  ही  भर्ती  कर  रहे  हैं  ?  भर्ती  के

 नियम  क्या  उनका  पालने  किया  जाता  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  fH  कोई -  जिसके  पास

 तकनीकी  ज्ञान  नहीं  है  किन्तु  वह  यदि  बहुत  ही  प्रभावशाली-व्यक्तियों  को  सन्तुष्ट  कर  रहा  हो  तो

 इस  संगठन  के  प्रमुख  के  रूप  में  रह  सकता है
 |  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  ca  सभा  को  यह  बताएं

 कि  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कभी  नियमों  का  उल्लंघन  हुआ  है  अथवा  नहीं  जब  भी  कोई  नया  मंत्री

 आता  नई  भर्ती  की  जाती है  ।

 मुझे  पता  लगा  है  कि  निदेशक  को  कोई  भी  तकनी की  ज्ञान  नहीं  है  ।  इसे  विभिन्न

 पन्नों  से  एकत्रित  किया  है  और  इसलिए  इसका  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।  मैं  चाहुंगा  कि  मंत्री  महोदय  इन

 रातों  की  जानकारी  सदन  को  दें  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  हमें  विदेशी  मु  कमानी  हम  जितनी  मात्रा  में  उत्पादन  करते  हैं  और

 जिस  मात्रा  तक  उसका  निर्यात  करने  के  लिए  समर्थ  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  हम  अपने

 उत्पादों  की  गुणवत्ता पर  निर्भर हैं  ।  इसीलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन है  कि  निर्यात  किए  जाने  वाले

 उत्पादों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  काफी  सख्ती  बरती  जाए  क्योंकि  इस  विदेशी  मुद्रा  से  हम  बाहरी

 देशों  से  वस्तुओं  की खरीद  करते  इस  महत्वपूर्ण  मामले  के  सावधानी  बरती  जानी  चाहिए

 क्योंकि  इस  समय  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  हमें  अधिक  से  अधिक

 प्रतिस्पर्द्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  काफी  प्रतिबन्धित  और  कड़ी

 प्रतिस्पर्धा  का  हो  गया है
 ।  इसलिए  राष्ट्रहित  में  सरकार  को  सभी  नियमों  को  सकती  से  लाग  करना
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 246



 14  1906  निर्यात  नियन्त्रण  और  संशोधन  विधेयक

 चाहिए  और  cat  उल्लंघन  के  लिए  faders  लोगों  को  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  ।  विधेयक  में

 प्रावधान  यस  सम्बन्ध  में  हैं  ।  किन्तु  मात्र  दण्ड  देने  की  इच्छा  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  वास्तव  में

 आपको  इन  लोगों  को  दण्ड  देना  होगा  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी  होगी  कदाचार  करने

 बाले  लोगों  को  दण्ड  दिया  जा  सके  |  हमें  यह  देखना होगा  कि  हमारे  देश  के  नाम  पर  किसी  भी  तरह

 कोई  धब्बा  न  |  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  |

 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  सभापति  एक्सपोर्ट  कंट्रोल  एण्ड

 एमेंडमेंटबित्र  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  tag  बिल  जिस  सकसद  से  लाया  गया  वहू  बहुत

 ही  प्रशंसनीय है
 ।  हमारे  देश  के  crate a

 को  बढ़ाने  के  लिए  यह  नितान्त  आवश्यक है  ।  जैसाकि

 माननीय  प्रो०  ने  कहा  अगर  हमारे  एक्सपोर्ट  के  माल  की  क्वालिटी  ठीक  होती

 तो  हमारा  एक्सपोर्ट  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  फोरन  एक्सचेंज  अन  करेंगे  और  हमारी  आधिक

 स्थिति  मजबूत  होगी  ।

 आप  जानते हैं  किं  हमारे  का  व्यापारी  किस  तरह  को  है  ।  हमारे  यहां  की  व्यापारी

 बढ़िया  माल के  नाम  पर  घटिया  से  घटिया  माल  देकर  ज्यादा  से  ज्यादा  ऐसा  प्राप्त  करने  को  कोशिश

 करता  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  गलत  नाम  लिया  है
 ।

 उन्होंने  बेचारे साधू  के  बारे  में  कह  दिया  fH

 उसने  एक्सपोर्ट  किया  ।  किसी और  ने  एक्सपोर्ट  किया
 था

 ।  यह  सब  कुछ  इंडिया  es  में  निकला था

 उसने  बासमती  के  नाम  पर  परमल  चावल  भेज  कर  नाजायज  तौर  पर  6  करोड़  रुपए  कमाए  |

 अख़बारों  में  आया  था  कि  उसने  पता  नहीं  कितने  लाख  टन  चावल  रूस  को  एक्सपोर्ट  रूस  की

 इंस्पैक्शन  एजेन्सी  ने  उस  पर  एतराज  लेकिन  दीनों  देश  के  बीच  अच्छे  ताल्लुकात  होने  की

 वजह  से  उसने  घटिया  माल  को  वापस  नहीं  लौटाया  ।  सरकार  को  ऐसे  गलत  आदमियों  को  एक्सपोर्ट

 करने  का  लाइसेंस  या  परमिट  नहीं  देना  चाहिए  ।

 जैसाकि
 पो०  चक्रवर्ती  ने  कहा  सेल्फ-इंस्पैक्शन  की  व्यवस्था  बिल्कुल  गलत  है  ।  हमारे

 यहां  कें  व्यापारी  ऐसे  मही ंहैं  कि  उन्हें
 का  अधिकार  जाए  ।  वे  इसकी  भाड़  में

 घंटियां  माल  भेज  कर  अरबों  रुपए  कमा  सकते हैं  ।  आपने  सुना  होगा  कि  एक  व्यापारी ने  पत्थर  भर

 कर  एक  जहाज  को  sal  दिया  और  इनको  रेंज
 का  करोड़ों  रुपयों  का  क्लेम  किया  |

 एक्सपोर्ट के  क्वालिटी  कंट्रोल  के  लिए  व्यवस्था  गई  वह  बहुत  अपर्याप्त है

 एस्टीमेट्स  कमेटी के  काम के  सिलसिले  में  हमने देश  भर  में  कस्टम्ज  डिपार्टमेंट  और

 एक्साइज  डिपार्टमेंट  को  एग्जामिन  कियां  ।  हमको  यह  जानकारी  मिली  कि  जो  लोग  एक्सपोर्ट  को

 धंधा  करते  वे  तरह-तरह  से  धोखा  देते  वे  ड्यूटी  देने  में  भी  गडबड़  करते  आइटम्स  के

 uae  में  भी  गड़बड़  करते  हैं  ।  गलत  और  नाजायज  तरीके  से  पैसा  कमानी  ही  उनका  धंधा है  ।  ऐसे

 लोंगों  के  खिलाफ  सख्ती  से  केा यं वाही  करनी  चाहिए  |

 बिल  स्टेटमेंट  आफ  आब
 जैक्सन  एण्ड  रिलीज  में  कहा  गया है

 बात  की  कोई  गारन्टी  नहीं  कि  न्या यायालयों  द्वारा  कारावास  दण्ड  देंने  से
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 अथवा  जुर्माना  करने  से  सुविधाओं  का
 दुरुपयोग  करने  वाले  लोगों  द्वारा  गलत  ढंग  से  कमाए

 जा  रहे  लाभ  पर  प्रतिबन्ध  लग  सकेगा  1.0

 जो  wfafazteTt  उनको  दी  है  उससे  जो  नाजायज  तरीके  से  फायदा  उठाना  चाहते  हैं  उनको  आप  क्या

 सजा  देंगे  ?  आपने  लिखा  है  :

 परिसरों  में  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  की  जांच  के  बाद  अधिसूचित  वस्तुएं
 अथवा  उनसे  सम्बन्धित  वस्तुएं  रखने  या  छुपाने  का  सन्देह  कब्जा  करने  के  लिए

 उन  परिसरों  के  निरीक्षण  व  खोजने  लिए  इन्दिराज  हेतु  यह  प्रस्ताव  है  |  विधेयक  में  ऐसी

 वस्तुओं  को  जब्त  जुर्माना  लगाने  के  उपबन्ध  का  भी  प्रस्ताव  है  1.0

 उनकी  प्रापर्टी  कांफिस्केट  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  अपने  पनिशमेंट  के  लिए  जो  व्यवस्था  की  है  वह

 बहुत  कम  है  जिसका  कोई  इम्पैक्ट  नहीं  होगा  ।  कोई  ऐसी  माकूल  सजा  उनको  मिलनी  चाहिए  जिससे

 कि  आगे  किसी  की  भी  हिम्मत  गलत
 काम  करने  की  न  पड़  सके  ।  जो  करोड़ों  रुपया  कमाता  हो  उस

 पर  0-5  हजार
 का  जुर्मना देने  से  कोई

 ण्ग फक
 नहीं  पड़ने वाला  है  ।  कुछ  दिनों के  लिए  जेल॑  जाने  का

 भी  उनपर  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  इस  देश  का  बनिया  जेल  जाने  से  नहीं  हिचकिचायेगा  ।  मैं

 समझता  हूं  आप  उसको  रेट्रास्पेक्टिव  इफेक्ट  से  सजा  जितना  भी  उसने  .  गलत
 तरीके  से  पैसा

 कमाया  वह  सारा  कांफिस्केट कर  लीजिए  |  अब  आप  इस प्रकार का  प्रावधान  करेंगे  तभी  उसकी

 ऐसा  काम  करने  को  हिम्मत  नहीं  हो  सकेगी  और  फिर  हमारे  देश  की  बदनामी  भी  नहीं  होगी  ।  जैसा

 कि  प्रोफेसर  साहब  ने  यहां  पर  नजरें  भी  दी  हैं  जेसे  घटिया  किस्म  की  चाय  भेज दी  चार  करोड़

 किलोग्राम  चाय  विदेशों  को  भेजी  जाती  है  दारजिलिंग  टी  के  नाम  से  जबकि  इस  देश  में  केवल  एक

 करोड़  किलोग्राम  ही  दारजिलिंग  टी  पैदा  होती  है  तब  4  करोड़  किलोग्राम  दारजिलिंग  टी  किस

 प्रकार  से  एक्सपोर्ट  की  इजाजत  दी  गई  ?  मैं  समझता  हूं  इसमें  सरकारी  अधिकारियों

 भगत  है  इसलिए  उनके  खिलाफ  भी  सख्त  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।  जो  अधिकारी  इस  प्रकार  से  गलत

 इंस्पैक्शन  करते  हैं  उनको  सख्त  सजा  दी  जाए  ताकि  आगे  किसी  अधिकारी  की  हिम्मत  न  पड़  सके

 कि
 वे  कोई  गलत

 इंस्पैक्शन  करें  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  इस  बिल  में  नहीं  रखा  गया  है

 जिसकी  वजह  से  गलत  आइटम्स  एक्सपोर्ट  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  की  बातों  से  हमारे  देश  की

 बदनामी  भी  होती है  और  हमरा  एक्सपोर्ट  भी  घटता है  ।  आज  बड़े-बड़े  अधिकारी  हैं  जो  4-5

 हजार  तनख्वाह  लेते  वे  सरकारी  धन  घरों  में  भर  रहे  हैं
 ।  आप  यहां  दिल्‍ली में ही देख में  ही  देख

 यहां  बड़े-बड़े  अधिकारियों  की  बैंक  सिक्योरिटीज  के  सम्बन्ध  में  आप  जानकारी

 हांसिल  कीजिए  तो  पता  चल  जाएगा  कि  किन  arfpatieai  ने  नाजायज  तरीके  से  फायदा  उठाया

 है  ।  आप  एक  दो  बड़े-बड़े  आदमियों  की  प्रापर्टी को  कांफिस्केट  उनके  लाकर्स  सोना  चांदी

 और  जवाहरात  कांफिस्केट  करलें  तो  --  उसका  दूसरे  लोगों  पर  बड़ा  अच्छा  असर  पड़ेगा  और  फिर  वे

 गलत
 काम  करने  की  हिम्मत  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  करना  बहुत  बड़ी  आवश्यकता

 है  ।  आपके  बहुत  से  अधिकारी  ऐसे  हैं  तो  इस  तरीके  से  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  से
 मिलकर  उसका

 नाजायज  फायदा  उठा  करके  उसके  जरिए से  अपनी  सम्पत्ति को  बढ़ाने की  कोशिश  में  लगे  हुए  हैं  ।

 इसलिए  इस  व्यवस्था  को  माकूल  तोड़ने  से  रोकने  की  आवश्यकता  है  ।
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 इंस्पैक्शन  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  आपने  कहा  है  कि  मेम्बरों की  संख्या  11  से  15  कर  दी  गई

 मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  इनकी  संख्या को  बढ़ाने  की
 क्या  आवश्यकता  थी

 ?  उनको

 ज्यादा  पैसा  देने  की  क्या  जरूरत  थी  और  सरकार  का  खच  एक  लाख  रुपया  या  अधिक  बढ़ाने  की

 क्या  आवश्यकता  at?  ऐसे  कौन  से  एक्सपर्ट  रह  गए  जिनको  आपने  इसमें  शामिल  करने  की

 कोशिश की  है  ?  एक्सपोर्ट  इंस्पैक्शन  काउन्सिल  का  क्या  कर्तव्य  जो  घटिया  किस्म के  एक्सपोर्ट

 किए  गए  हैं,उनके  खिलाफ  अब  क्या  कार्यवाही  की  गई  कितने  केसेज  ऐसे  जिनमें  आपने  उनको

 सत्ता  दिलवाई है  ?  यदि  आप  इसकी  कारगुजारी  का  नक्शा  पेश  करें  तो  हाउस  को  भी  मालूम  हो

 जाएगा  कि  इस  इंस्पैक्शन  बोर्ड  ने  काम  किया  है  ।  अनुच्छेद  4(1)  के  उद्देश्य  और  कारण

 व्याख्या  में
 कहा  गया  है  :

 प्रस्ताव  है  कि  एजेंसियों  को  अधिकार  हो  कि  नियमों  द्वारा  निर्धारित  होने  वाली

 प्रक्रिया  के  अनुसार  ऐसे  प्रमाण-पत्रों  को  संशोधित  अथवा  निलम्बित  अथवा  xe  जा

 सके  मी

 इस  काउन्सिल को  जो  आपने  सर्टिफिकेट कैसिल  करने  का  अधिकार  दिया  उसने  कितने  लोगों  के

 सर्टिफिकेट  कैंसिल  किए  हैं
 और

 उन  लोगों  के  खिलाफ  क्या  एक्शन  लिया  गया  है
 ?  जिससे  यह  मालूम

 पड़े कि  एक्सपोर्ट  ट्रेड  केਂ
 अन्दर  कितने  घोटाले  हुए  और  कितने  लोगों  के  खिलाफ  सरकार  ने

 कार्यवाही  की  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  आप  जानकारी  दीजिए  |

 अनुच्छेद 4  (iii)  में  कहा  गया  है

 अधिनियम  से  अभी  केवल  निर्यात  प्रमाणपत्रों  द्वारा  धोखा  करने  वालों  के  विरुद्ध

 और  अधिनियम  के  उल्लंघन  करने  वाले  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  |  अनुभव  से  यह

 बात  सामने  आई  है
 कि

 गुणवत्ता  नियन्त्रण  में  और  भेजने  से  पूर्व  निरीक्षण  सुविधाओं में  हो

 रहे  दुरुपयोग  को
 सताने

 के  लिए  इन  उपायों  से  अपेक्षित  परिणाम  नहीं  निकले  है

 आप  यह  बताइए  कि  ऐसे  कितने  लोगों  को  प्रॉसिक्यूशन  किया  इसमें  कितने  लोगों  को  सजा  सिली

 अमेंडमेंट  से  पहले  कितने  केसेज
 हुए  हैं  और  कन्फिसकेशन  की

 कायंवाही के  लिए
 क्या

 किया है  ?

 पैरा  4  (ii)  में  कहा-गया  है  :--

 ऐसा  उपबन्ध  करने  का  प्रस्ताव है  जिसके  द्वारा  जिस  अपराधी  अधिकारी  नें

 अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  किया  हो  वह  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दण्ड  पाने  का

 हकदार  होगा

 इसमें  आपने  कहा  है  कि  जो  आफिसर  अपनी  ड्यूटी  को  सही  तरीके  से  अन्जाम  नहीं  उनको  सजा

 दी
 जाएगी  |

 मैं  यह  oat  चाहता हूं  कि  पहले  के  कानून  में  जब
 किसी  अधिकारी

 ने  अपने  कत्तव्य
 का  पालन  नहीं  तो  क्या  उसके  खिलाफ  क  यं वाही  करने  का  प्रावधान  नहीं  था  ?

 यदि
 प्रावधान
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 a

 था  तो  कितने  लोगों  के  faa  आपने  कार्यवाही  की  ea और  कितनों  को  आपने  सजा  दी  ?

 मामला  कोई  एक  लाख  या  50  हजार  का  नहीं  करोड़ों  रुपयों  में  यह  काम  किया  जाता  है

 रोजमर्रा  इस  प्रकार  की  बातें  अखबारों  में  पढ़ने  को  मिलती  इस  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कार्य वाही

 कर  रहे  जैसा  so  साहब ने  कहा  कि  एक  अग्रवाल  नाम  का  व्यक्ति  उसने  6  करोड़ रू०

 का  फायदा  उठा  लिया  !  उस  आदमी के  खिलाफ  आपने  क्या  कार्यवाही  जब  तक  आप  इस  ओर

 ध्यान  नहीं  देंगे तब  तक  इस  कानून  इस  अमेंडमेंड  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए  भागने  '  जो

 अमेण्डमेन्ट  किया  वह  तो
 ठीक

 है  लेकिन इसमें  जो  सजा का  प्रावधान  वह  मेरे  हिसाब से  ठीक

 नहीं  ऐसे  लोगों
 को

 माकूल  सजा
 मिलनी  चाहिए  ।

 इंस  में  करोड़ों  रुपया  इन्वाल्व्ड  होता  इस

 लिए  केवल  सामान  ही  उनकी  पुरी  प्रापर्टी  भी  कन्फिस्केट  होनी  चाहिए  |  उन्होंने  बड़ी-बड़ी

 बनाई  हुई  महल  बनाए  हुए  हैं

 लाइसेंस  खत्म  होना  उनको  ब्लैक  लिस्टेड  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  भविष्य  में  कोई

 व्यापार  न  कर  सक  |  ज़ब  तक  इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  तब  तक  हम  जिस  तरह  से  अपनी

 एक्सपोर्ट  ट्रेड  को  बढ़ाना  चाहते  वह  नहीं  बढ़  सकेगी  |

 न  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  समर्थन  करता  मंत्री  जी  से

 यह  निवेदन  जरूर  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  कमियों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  ध्यान  आकर्षित किया  है

 उनको  दूर  करने का  निश्चित  तरीके से  जरूर  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  रंजीदा  कुमार  सिंह  :
 निर्यात  नियन्त्रण  और

 संशोधन  1983  जो  इस  समय  हमारे  सामने  प्रस्तुत  इसके  उद्देश्यों  और  कारणों  में

 कहा  गया

 ‘om  पुनर्विलोकन  से  अधिनियम  में  कुछ  कमियां  और  अभाव  देखने  में

 आए  हैं  और  इसलिए  अधिनियम  के  कुछ  उपबन्धों  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव है
 ।''

 यह  बात  तो  सही  कुछ  दिक्कतें  ऐसी  पेदा  हुई  हैं  जिनके  कारण  आपको  संशोधन  बिल  लाना

 पड़ा  व्यास  जी
 अभी  बड़े  जोर  से  कुछ  अधिकारियों के  सम्बन्ध  में  कह  रहे  थे

 और
 मेरी

 दृष्टि में

 भी  मुख्य  मुद्दा वही  है  ।  आप  सही  नियन्त्रण  की  बात  करते  क्वालिटी  की  बात  करते  नियम

 तो  बन  जाते  लेकिन  उनका  इम्प्लीमेन्टेशन  कौन  करेगा  ?  मसला  इम्प्लीमेन्टेशन  का  उनको

 अमली  जामा  पहनाने  का  है  और  आपकीं  अमलीजामा  पहनाने  वाली  जो  मशीनरी  है  उसी  में  सबसे

 ज्यादा  गड़बड़  है  ।  आपने  एक  जगह  कहा है  आदि  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों

 द्वारा  अनपराध  |  यदि  परिषद  का  कोई  अधिकारी  या  कर्मचारी  या  धारा  7  की  उपधारा  (1)  में

 निर्दिष्ट  किसी  अभिकरण  का  कोई  अधिकारी  या  कर्मचारी  या  उस  धारा  की  उपधारा  (2)  में  निर्दिष्ट

 परीक्षण  गृहों  के  सर्वेक्षक  या  नमूना  परीक्षक  या  कोई  कर्मचारी  कोई  ऐसा  कार्य  या  चीज  करने  के

 लिए  उपमत  होगा  या  कोई  उसे  करने
 से  विरत  अनुज्ञा  छिपाएगा  या

 मानानुकूलता  जिस  से  कि  इस  अधिनियम  के  किसी  उपबन्ध  का  उल्लंघन  हुआ  है  या  हो  सकता

 है  तो  दोषसिद्धि परं  कारावास  जो  दो  वर्ष  aw  हो  सकेगा  या  जुमनि  से  जो  पांच  हजार  रुपए  तक

 का  हो  सकेगा  या  दोनों  से  दण्डनीय  होगा  |
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 जसा  चक्रवातों  जी  और  ब्यास  जी  ने  भी  कहा  जो  उस  धन्धे  से  करोड़ों  रुपया

 कमाएगा  और  उसमें  सब  मिल  कर  एक  करोड़  रुपया  खा  तो  उस  पर  पांच  हजार  रुपया  जुर्माना

 करक  छोड़  देंगे  तों  इससे  अपराध  करने  वाले  के  मन  में  कोई  भय  पैदा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरी

 दृष्टि  इस  राशि  को  बढ़ाया  जाना  पनिशमेंट  में  दो  वर्ष  का  कारावास  भी  पर्याप्त

 यदि  आप  चाहते  हैं  कि आपका  एक्सपो  क़ा  काम  बढ़िया  हो  और  विदेशों  से  जो  लोग  हमारा

 साल  मंगाते  हैं  उनके  मन  में  हमारे  माल  के  प्रति  विश्वास  हो  तो  सजा  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे

 उनके  मन  में  भय  व्याप्त  उनको  इस  बात  का  अहसास हो  कि  यदि  उन्होंने  कोई  गलत  काम

 किया  तो  उसकी  कठोर  सजा  मिलेगी  |  इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  जहां  सजा  का  है  उस

 में  कारावास  की  सजा  होनी  चाहिए  ।

 एक  वात  मेरे  दिमाग  में  उठ  रही है  उल्लेख  उद्देश्यों  और  कारणों  में  भी  किया

 गया  है  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  पांच  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों  की  स्थापना  की  गई

 है  और  अधिनियम  के  प्रबन्धों  के  अधीन  कुछ  प्राइवेट  निरीक्षण  अभिकरणों  को  भी  मान्यता  दो  गई

 ol  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  है  इसकी  आवश्यकता  पड़ी  ?  प्राइवेट  अभिकरणों

 को  मान्यता  देने  का  क्राइटेरिया  क्या  होगी
 ?  इसके  लिए  आपने

 क्या  मानदण्ड
 बना  रखा  एक

 तरफ  तो  आप  क्वालिटी  कन्ट्रोल  की  बात  करते  हैं  और  दूसरी  तरफ  प्राइवेट  अभिकरणों  को  साम्यता

 दे  रहे  हैं--यह  कन्फ्यूज  करने  वाली  बात  है  ।  प्राइवेट  जार  सरकारी  जब  दोनों  बातें  सामने  आती

 हैं  तो  यह  एक  विवाद  का  विषय  बन  जाता है  ।

 आपके  माध्यम  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अधिसुची  में  शामिल  जो  875  वस्तुएं  हैं

 उनमें  अन्य  वस्तुओं  को  भी  शामिल  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जिससे  यह  साबित  हो  जाए  कि

 आप  एक्सपोर्ट  की  अच्छी  क्वालिटी  की  चीजें  बाहर  भेजना  चाहते  हैं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यह

 1981-82  की  बात  है  ।  आगरा  का  जूता  बाहर  जाता  था  और  रूस  जाया  करता  था  और  कानपुर

 से  भी  कुछ  युरोप  में  चप्पल  मुझे
 ख्याल  नहीं  पड़  रहा  है  कि  किसी  कलिम ेमें  गई

 लेकिन
 60  लाख

 रुपए  की  चप्पल  भेजी  गई  और  वह  60  लाख  रुपए  का  माल  रिजेक्ट  कर  दिया  गया  और  ia

 बेसिस  पर  रिजेक्ट  किया  गया  था  fe  क्वालिटी  अच्छी  नहीं  थी  और  जो
 माल

 दिखाया  गया

 वह  नहीं  भेजा  गया  और  उसकी  क्वालिटी  कुछ  और  थी  ।  जहाज  पर  माल  ले  जाने  पर  भी  खर्चा

 हुआ  होगा  और  इस  तरह  से  आप  देखिए  कि  सारा  गड़बड़ हो  गया
 और  एक  दमी  गलती  करता

 तो  उसका  प्रभाव  दूसरे  लोगों  पर  भी  पड़ता  जो  एक्सपोर्ट  करते हैं  ।  तो  क्वालिटी  पर  नियन्त्रण

 करने  की  बात  तभी  हो  सकती  है  जब  आपकी  मशीनरी  सही  काम  करे  |

 इस  में एक  जगह  पर  यह  भी  लिखा  है  और  पहले  कानून  में  यह  नहीं  था  अब  एक

 प्रावधान कर  दिया  गया  है

 वस्तु  के  लिए  एक  बार  जारी  किए  गए  निर्यात  योग्य चट्  ता  प्रमाणपत्र  को  वापस

 नहीं  लिया  जा  सकता  यहां  तक  कि  रहे  विश्वास  करने  का  कारण हो  फि  प्रमाणपत्र

 को  गलत  तौर  पर  या  कपट पूर्वक  जारी  किया
 गया

 था  |  यह  प्रस्ताव  है  कि  हर  अधिकरण
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 का  अ

 rr

 दवारा  विहित  जाए  ऐसे
 ननद  avila  अ  निवाश  एस  काय  लिएस  शक्त  किया

 द

 क
 ८

 तलब यह  है  कि  इस  में  रद  करने  या  कैंसिल  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन
 aim

 क्या

 है
 कि

 प्रम
 daar  ह  रि  इस  को  बेच  सेता  ।  ही  यद  दक  लास  सात  है  कि  सपोर्ट  के

 लोई  a  सी  के  हैं  और  एक्सपोर्ट कोई  और  कर  रहा  है  |  अगर  आप  एक प्रमाण पत्न  रह
 व

 कर  तो

 दूसरे के
 प्रमाणपत्र  पर  काम  हो  जाएगा  ।  तो  इस  में  कहीं  न  कहीं  कोई  ऐसा  रास्ता  लतियर

 कर  Ae mS THK  जिससे  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही हो  सके  ।  एक  बात  यह  भी  ना

 चा  एंगे आपका  जो  कंट्रोलर  आफ  एक्सपो र्ट्स  एण्ड  इम्पोर्ट  स  का  दफतर  ह  =

 तो देखें  वहां
 की

 हालत  क्या  है
 ।

 वहां  पर  हालत  बहुत  खराब है  और  हालात  से  बने

 प  य  सोच  रहे  हैं कि  जो  आपका  डेफीसिट  एक्सपोर्ट  का  वह  शायद  आप  परसा
 कर

 लेंगे

 च्छी  क्वालिटी  का  माल  भेज  कर
 तो  मैं  यह  कहूंगा  कि

 उसमें  आपको
 «

 ease कर  वरना
 कुछ  नहीं  हो  पाएगा  |

 ह
 रमें  एक  बात  और  है  आप  ने  प्राइवेट  अधिग्रहण  को  अधिकार  देने  की  nae

 हूं  कि  इसका  दुरुपयोग  होगा  ।  सरकारी  मशीनरी  का  तो  दुरुपयोग  हो
 रहा

 है  और

 ह
 त  आम  लोगों  की  है  लेकिन  और  सर्टीफिकेट  इशु  करने  का  अधिकार  AT  .  प्राइवेट

 लोगों  क
 दे

 तो  यह  जो  व्यापारी वर्ग  इसके  लम्बे-चोड़  हाथ  होते  यह
 वहां  पर  भी

 केर करा  लेगा  ।  जब  सरकारी  आदमी  से  करा  लेता  तो  वहां  पर  भी  प्रभाव  डा

 लेगा  |  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  आपने  जो  बोर्ड  बनाया  इसमें  आप  ee

 भा ह
 एक्सपर्ट  भी  तो  अच्छा  होता  |  आपका  डाइरेक्टर  कितना  बड़ा  विशेषज्ञ  पह

 मुझ
 नम  नहीं  तो  इन  सारी  चीजों  को  देखना  चाहिएं  और  जो  लोग  घस  मामल  के  ः  कार

 लोगों  को  अच्छी  जानकारी  उनको  ही  इस  परिषद  का  सदस्य  बनाया  जाए  न

 आप बनाते  पर  अगर  अमल  सही  तरीके  से  होता
 तो

 कुछ  कानून
 की  वात  होगी  ता

 आज  एक  कानून  बनाएंगे  और  फिर  संशोधन  लाएंगे  ।  मेरा  सुझाव  तो  यह  है  वि
 ae  लिए

 आपको  कोई
 काम्प्रीहैंसिव  बिल  लाना  चाहिए  और  सख्ती  के  साथ  उस  पर  अमल  पा  जाना

 से  आपको
 चाहिए

 दतिया  ्र  बरपी  लात  उक्त  चाह  द
 वह  निर्यात बढ़  सके  ।  दोने

 बांधना
 त

 भी  जाकर  कहीं  कुछ  हो  पाएगा अ
 र  एक अः  at  इसके  लिए  लाना

 चाहिए ।..  =  >=  ५  क

 गश  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 3.00
 माप

 Ta read

 ):  माननीय  सभापति  महोदय  मैं  अपनी

 नियंत्रण  और  संशोधन  विधेयक पार्टी  प्रवीण

 पह  करता  sl
 ड

 1983
 पर  जून  सुझाव

 मे  कसा

 में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 भारतीय  निर्यात  निरीक्षण  काउन्सिल  की  स्थापना  ay  1964  में  की  गई  ।  इसका  मुख्य

 कार्य  केन्द्र  सरकार  को  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  और  निरीक्षण  के  लिए

 किए  गए  उपायों  को  लागू  करने  के  लिए  सलाह  देना  है  ।  जब  से  a  काउन्सिल  की  स्थापना  की

 गई  87  5  वस्तुएं  निर्गमन-पुर्व  आवश्यक  निरीक्षण  के  दायरे  में  लाई  गई  हैं  जिनमें  देश  के  कुल  निर्यात

 की  लगभग  40  प्रतिशत  चीजें  आ  जाती  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस  कार्यात्मक

 के  दायरे  में  शत  प्रतिश्त  निर्यात  वस्तुएं  कब  तक  लाई  जाएंगी  |  मैं  उनसे  यह  भी  जानना  चाहता

 अब  तक  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  |

 विश्व  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  केवल  |  प्रतिश्त  है  |  मुझे  शंका  है  कि  कहीं  वह  इससे

 भी  कम  नहों  दक्षिणी  कोरिया  और  जापान  जैसे  छोटे-छोटे  देशों  का  विश्व  व्यापार  में

 लगभग  20  प्रतिशत  हिस्सा  है  |  मुझे  यह  कहने  में  सोच  नहीं  कि  हमारे  देश  का  निर्यात  व्यापार

 नहीं  बढ़ा  है  क्योंकि  हमने  निर्वात  जाने  वाली  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं

 दिया  ।  मुझे  इस  बात  का  अफसोस  है  कि  सरकार  को  इस  कानून  में  खामी  तलाश  करने  और  उन्हें

 टर  करने  में  20  वर्ष  लग  इस  किस्म  के  इतने  महत्वपूर्ण  मामले  में  हुई  असाधारण  देरी  की

 सराहना  नहीं  की  जा  हाल  ही  में  मैंने  समाचार-पत्र  में  पढ़ा  कि  भारत  से  भेजी  गई  sos

 मछली  अमरीका  की  पार्टियों  द्वारा  वापस  लौटा  दी  गई  क्योंकि  वह  घटिया  किस्म  की  थी  ।

 उसी  प्रकार  समाचारों  द्वारा  रिपोर्ट  मिल  रही  है  कि  अन्य  देशों  को  भेजी  गई  केन्ट  मछली  घटिया

 ने  के  कारण  वापस  आ  रही  इससे  लगता  है  कि  निर्यात  की  जा  रही  वस्तुओं  के  स्तर  के  बारे

 में  हमें  तनिक  भी  चिंता  नहीं  ।

 यह  भी  बड़ी  हैरानी  की  बात  है  कि  38  निजी  संस्थाओं  को  निरीक्षण  कार्य  सौंपा
 गया  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  कुछ  निजी  निर्यातक  घटिया  किस्म  की  वस्तुएं  निर्यात  करने  के
 काम

 में  लगी हैं  ।

 निरीक्षण  कार्य  के  लिए  निजी  एजेन्सी  हों  तो  फिर  कदाचारों  का  कभी  अन्त  नहीं  होगा  ।  मैं

 चाहूंगा
 कि  मंत्री  महोदय  गुणवत्ता  निरोक्षण  कार्य  कर  रही  व्यवस्था  से  निजी  एजेन्सियों  को

 तुरन्त  अलग  करें  ।  हालांकि  यह  वैधानिक  उपाय  ठीक
 है

 फिर  भी  मुझे  सन्देह  है  कि  इससे  निर्यात  में

 हो  रहे  सभी  कदाचार  समाप्त  हो  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारे  निर्यात  की  गुणवत्ता  को  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  एक  व्यापक  और  कड़ा  कानून  लाए  ।

 तमिलनाडू में  हमारे  इलाके से  कार्ड मोम  का  निर्यात  किया  जाता  बर्ष  979-80  में

 हमने  2636  टन  कार्डमोम  निर्यात  किया  ।  बल  1982-83  में  गिरकर यह  711  टन  रह  गया है

 arena  के  निर्यात  में  इतनी  गिरावट  के  लिए  मैं  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।  हमारा  कार्ड मोम

 उच्च  श्रेणी  का  मध्य-पूर्वी  देशों  में  इसकी  बड़ी  मांग  है  ।
 किन्तु  ग्वाटेमाला  जिसने

 कार्ड मोम  कें

 बाजार  में  अभी-अभी  प्रवेश  किया  इसकी  कीमत  काफी  कम  करके  बाजार  पर  कब्जा  कर  लिया

 जहां  तक  कार्ड मोम  का  प्रश्न  हमने  ग्वाटेमाला  से  असमान  प्रतियोगिता  का  मुकाबला  करने  के

 लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए  हैं  |

 यहाँ  पर  मैं  एक  अन्य  खेदजनक  बात  का  उल्लेख  करू  गा  ।  कार्ड मोम  की  मांग  में  गिरावट  आ
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 रही है  क्योंकि  अन्य  देशों
 में  इसका  उत्पादन  बढ़  गया  है  और  कार्डमोम  बोर्ड  जानबूझकर  इसके

 उत्पादन  में  प्रसार  को  निरुत्साहित  कर  रहा  वास्तव  में  कार्डमोम  बोर्ड  कार्ड मोम  के  कम  उत्पादन

 के  लिए  प्रोत्साहन देने  में  लगा  है  ।  राष्ट्रीय  के  लिए  यह  एक  गलत  रास्ता है  ।  जो  भी मैंने

 कहा है  वह
 वर्ष  1982-83

 वाणिज्य  मंत्रालय
 की  वार्षिक  रिपोर्ट में  देखा  जा  सकता है  ।  मैं

 चाहूंगा कि  मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  करें  और  कार्डमोम  बोर्ड के  द्वारा  गलत  कदम  उठाने के

 कारणों  से  सदन  को  अवगत  कराएं  ।
 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  कार्ड  मोम  अन्वेषण  संस्थान  क्या

 काम  कर  रहा  है  विशेषकर  कार्ड मोम  की  किस्म  सुधारने  के  बारे  में  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय

 सदन  को  बताएं  काड मोम  के  रक्षा  रोपण  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितना  धन  आबंटित  किया  जाता

 है  और  इस  योजना  पर  यह  खर्च  किया  जाता है  ।  मंत्री  महोदय  सदन  को  यह  भी  बताएं  कि

 aia  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 केवल  काइडंमोम  की  ही  बात  नहीं  काफी  और  चमड़ा  जैसी  पारम्परिक  वस्तुओं

 का  निर्यात  भी  काफी  गिर  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  गिरावट  गुणवत्ता  में  कमी के  कारण

 आई  है  या  अन्य बातों  के  कारण  |

 माननीय  मंत्री  at  मात्र  निर्यात  के  लिए  गुणवत्ता  नियंत्रण  की  ओर  ध्यान  नहीं  देना

 चाहिए  |  वास्तव  में  हम  अपने  उत्पादन  स्तर  के  प्रति  कर  हैं  ।  हम  टिन  को  रही  5  हजार  रुपए

 प्रति  टन  के  हिसाब  से  आयात  कर  रहे  आयातित  टिन  वेस्ट  की  गुणवत्ता  की  तुलना  में  देश  में

 उपलब्ध  टिन  वेस्ट  10  हजार  रुपए  प्रति  टन  की  गुणवत्ता  बहुत  घटिया है  ।  भारतीय  बनो  भारतीय

 खरीदोਂ  की  हम  बात  करते  हम  लोगों  में  स्वदेशीपन  की  भावना  जगाने  के  लिए  प्रचार  में  बड़ी

 राशि  aa  करते हैं  ।  लेकिन  उत्पादों  के  स्तर  में  कोई  भी  सुधार  नहीं  हो  रहा है  ।  ऐसा  लगता  है

 कि  भारत  में  गुणवत्ता  और  उत्पादन  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  इसके  फलस्वरूप  तस्करी  बढ़ती  है  ।

 हम  छोटी  पिन  से  लेकर  विशालकाय  जलपोतों  तक  का  उत्पादन  कर  रहे  हम  विभिन्‍न  प्रकार  के

 कसेट  और  अरोमंटिवस  आदि  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  हमें

 गुणवत्ता  का  बिलकुल  भी  ध्यान  नहीं  ।  हमने  देश  में  बहुत  से  पांच  सितारा  होटलों  का  निर्माण  किया

 इनमें  टेलीविजन  लाउडस्पीकर  आदि  सभी  आयातित हैं
 क्योंकि  हमारे

 उत्पादों की  गुणवत्ता  बहुत  घटिया  देश  के  अन्दर  ही  उच्चकोटि का  उत्पादन  हो--इस  ओर

 हमें  ध्यान  देना  है  ।  हमें  निर्यात  वस्तुओं  का  निर्गमन  पूर्व  निरीक्षण  और  कड़ा  कर  चाहिए

 निर्वात  की  जाने  वाली  सभी  वस्तुएं  निर्यातित  निरीक्षण  काउन्सिल  के  दायरे  में  लाई  जानी  चाहिए

 जिन  निजी  एजेन्सियों  को  निर्यात  निरीक्षण  का  काम  सौंपा  जाता  है  उसे  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  उन  लोगों  को  कड़ी  सजा  जानी  चाहिए  जो  देश  में  बने  कानूनों

 उल्लंघन करते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हैं
 ।

 3.05  माप

 महोदय  पीठासीन
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 थी  एन०  सुन्दर राजन  :  उपाध्यक्ष  महो  अपने  निर्यात  व्यापार  में  सुधार  के

 लिए  विंमान  निर्यात  नियन्त्रण  और  1963  में  कुछ  संशोधन  करने

 आवश्यक  विंमान  अधिनियम  के  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  उसमें  कुछ  संशोधन  करने  के  लिए

 मुझे  वाणिज्य  मंत्री  को  धन्यवाद  देना  होगा  ।

 जसा  कि  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  कुछ  सरकारी  और  गैर-सरकारी  कार्यकलापों

 में  भारत  के  निर्यात  क्षेत्र  का  स्तर  बहुत  उन्नत  दिखाई  नहीं  पड़ता  |

 विश्व  निर्यात  बाजार  में  भारत  के  हिस्से  का  दुर्भाग्यपूर्ण  पतन  हुआ  है  ।  उदाहरण  के

 वर्ष  1938 मैं  विश्व  निर्यात  में  भारत  का  हिस्सा  2.91  प्रतिशत था  जो  किं  वर्ष  198!  में  घटकर

 0.40  प्रतिशत  रह  गया  था  ।  इसके  इस  वर्ष  के  पहले  छह  महीनों  के  उपलब्ध  आंकड़े  भी

 बहुत  उत्साहजनक  नहीं  रहे  हैं  ।

 वाणिज्य तथा  उद्योग  के  पी०  एच०  डी०  के  अध्यक्ष  श्री  के०  Ho  मोदी ने  ठीक  ही

 कहा  है  कि  निर्यात  क्षेत्र पर  अत्यधिक  जोर  देने  की  आवश्यकता  थी  क्योंकि  आरक्षित  विदेशी

 मद्रा में भ्छ् में
 1978-79  से  1982  तक  5,200  करोड़  रुपए  से  3,436  करोड़  रुपए  का

 हुआ था  ।

 अपने  निर्यात  में  सुधार  लाने  लिए  बाजार  खुफिया  सुचना  के  लिए  विदेश  में  व्यापारिक

 मिशनों  की  भूमिका  को  अधिक  सक्रिय  और  प्रभावी  बनाया  जाना  चाहिए  |

 हम  अपनी  बुल  निर्वात  मात्रा  का  51  प्रतिशत  भाग  जापान  तथा

 पश्चिम  जर्मनी  को  निर्यात  कर  रहे  हैं  और  20  प्रतिशत  भाग  इटली  और  हालैण्ड  9  देशों

 को  निर्यात  कर  रहे  हमें  चीन  केਂ
 निर्यात

 बाजार  जो  कि  बहुत बड़  बाजार  के  रूप

 में  सामने  आ  रहा  काफी  बड़  भाग  पर  अधिकार  करने  के  लिए  भी  आवश्यक  कदम

 उठाने हैं  ।

 हमारा  भारतीय  उद्योग  इंग्लैण्ड  में  इंजीनियरी  कल-पुर्जों  और  कम्प्यूटर र  के  हलके-फुलके

 पुर्जों  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  में  ऊची  ख्याति  प्राप्त  कर  रहा है  हमारे  उद्योग  के  लिए  यह  महत्वपूर्ण

 है  कि  हम  दूसरे  देशों  मे  इसके  fara  के  लिए  इसका  लाभ  उठाएं  |

 विदेशी  व्यापार  के  विकास  के  लिए  हमारे  निर्यातकों  और
 उद्योगपतियों  तथा  सरकार को

 अपनी  ओर  से  संघर्ष  करना  होगा  ताकि  उन्हें  चुनौती  का  मुकाबला  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए

 सभी  सम्भव  सुविधाओं  का  विस्तार  किया  जा  सके  और  सभी  सम्भव  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था  की  जा

 सके  ।

 हमें  अपनी  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  को  sed  विशेष  रूप  से  निर्यात  उत्पाद  में  विधि  करने

 के  लिए  भी
 विशेष  प्रयत्न

 करने  होंगे  |

 इसके  यदि  हमारे  देश  को  विश्व  बाजार  में  अपना  अधिक  माल  बेचना  है  तो
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 प्रतियोगी  मूल्यों  पर  अच्छी  किस्म  के  माल  की  पूर्ति  करन ेके  लिए  उद्योगपतियों  तथा  सरकार  दोनों

 की  ओर  से  सभी  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिएं  ।  उदाहरण  के  लिए  जापान  को  लीजिए  ।  जापान  में

 कोई  भी  प्राकृतिक  संसाधन  नहीं  है  |  वे  समस्त  कच्चे  माल  का  विभिन्न देशों  से  आयात  कर  रहे  हैं
 और  वे  अपनी  तकनीकी  सूझबूझ  और  राष्ट्रीय  भावना  के  साथ  आयातित  कच्चे  माल  से  अच्छी  तौर

 बढ़िया  किस्म  की  वस्तुओं  का  रदन  कर
 रहे  हैं

 और  तैयार  वस्तुओं  का  विश्व  भर  में  निर्यात  कर

 रह ेहैं
 ।  उनकी  वस्तुओं  की  दुनिया  में  बहुत  मांग  है  ।  किन्तु  भारत  हालांकि  हमारे  पास  काफी

 मात्रा  में  प्राकृतिक  संसाधन  हैं  फिर  भी  हम  अपने  निर्यात  व्यापार  में  वृद्धि  नहीं  कर  पा  रहे  हैं

 इसका  कारण
 यह  है

 कि  जापान  में  वहां  के  लोग  राष्ट्र  के  लिए  सब  कुछ  बलिदान  करने  को  तैयार

 gat  देशों  में  भी  लोग  अपने  राष्ट्र  के  लिए
 कम

 से  कम  कुछ  तो  बलिदान  करने  की तयार हैं

 किन्तु  हमरे  देश  में  अधिकांश  उद्योगपति  और  निर्यातक  अपने  देश  के  लिए  कुछ  भी  बलिदान  करने

 को  तैयार  नही ंहैं  ।  उनमें  विशुद्ध  रूप  से  व्यक्तिगत  अथवा  निजी  महत्वाकांक्षाएं  घर-कर  गई  हैं  और

 राष्ट्रीय  भावना  बिल्कुल  नहीं  है  ।

 हमारे  विदेशी  व्यापार  में  सुधारने  के  लिए  हमारे  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  जी  द्वारा

 आवश्यक  संशोधन  किए  जा  रहे  मैं  इस  निर्यात  संशोधन  1983  का  समर्थन  करता

 ह
 ।  अपनी  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  की  किस्म  को  बताए  रखना  अत्यन्त  आवश्यक  है  इसके

 पश्चात्‌  ही

 नियत  ल

 व्यापार  में  वृद्धि  हो  सकेगी  ।

 श्री  झ

 ए

 काबुली  :  मोहतरम  डिप्टी  स्पीकर  ऑनरेबल  मिनिस्टर

 की  तरफ  से  जो  एक्सपो  कंट्रोल  एण्ड
 इंस्पैक्शन  )  अमेन्डमेंट  1983  आज  इस

 हाऊस  के  सामने  गया  मैं  सको  खुशामदीद कहता  हूं  ।  यह  बिल  पेश
 करके  इन्होंने बहु

 अच्छा  काम  किया है  |  इस  बिल  से  हमारी  तसल्ली  पुरी  नहीं  हो  रही
 है

 सर्टिफिकेट

 अ

 आफ

 एक्सपोर्ट
 उसकी  adie  को  पेन्सिल  करने  का  एक्ट  में  कोई  प्रोविजन  नहीं  था  |  अब  बना  दिया

 बहुत  अच्छी .  बात  की  है  ।  प्री-शिपमेंट  इंस्पैक्शन  के  बाद  अगर  कोई  अदालती  कार्यवाही  होती  थी

 और  जो  एमात्युमेंट्स  हासिल  करते  ऐसी  नाजायज  कार्यवाही  इसके  लिए  कोई  कानून

 अख्तियार  नहीं  देता  ।  लेकिन  अब  जो  आप  अमेन्डमेंट  लाए हैं  उससे  आप  अमेन्डमेंट  पर  कंट्रोल  कर

 सकते  हैं  ।  जिन  कमोडिटी  ने  बारे  में  मुत्तफ़िक़ा  अथॉरिटी  नें  कहा  हो  कि  सब-स्टार्स  चीजें  बनी

 उन  पर  छापा  मारना  कंट्रोल  करना  और  सारी  चीजों  को  हाथ  में  लेने
 का  बहुत  अच्छा  काम

 किया  यह  बहुत  अच्छा  किया हैं  कि  ऐसा  करन ेके  अफसरों को  अख्तियार  दिया

 एक्ट  में  कोई  प्राचीन  नहीं  था  कि  आफिसर्स  के  खिलाफ  एक्शन  लिया  अब  यह  बात  आपने

 एक्ट  में  कर  दी  है  ।  जिन  आफिसर्स  अपनी  जिम्मेदारी  का  अहसास  नहीं  पैसा  कमा  रहे  हैं

 और  इस  परपज
 नुकसान  पहुंचा  रहे  इन  सारी  बातों के  बारे  में  आपने  बन्दोबस्त किया  है  |

 प्रोफेसर  चक्रवती  साहब  ने  भी  इशारा  किया  था  कि  छह  हजार  ऐसे  प्रोडक्ट्स  हैं  जो  फोरन  क  ट्रीज  में

 भेजे  जाते  हैं  ।  लेकिन  उसमे ंसे  875  पर  ही  क्वालिटी  कंट्रोल  की  बात  आपने  की  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि कोई  भी  चीज  किसी  भी  मिकदार  में  बाहर  भेजी  जाएगी  उसको  चैक  करना  लाजमी

 होगा  ।  हमारी  कंट्री
 की  इमेज  उस  पर  इनकार  करती  है  ।  बड़ें  कारखानेदारों  को  सामान  बाहर
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 भेजने  के  लिए  लाइसेंस  दिए  हैं  ।  अगर  वे  दूसरे  मुल्कों  और  कस्टम सं  का  धोखा  देत ेहैं  तो  उससे

 उत्तरी  जाति  फायदा  होता  है  ।  पुरे  मुल्क  के  चेहरे  पर  काला  लग  जाती  है  ।  यह  बहुत

 बड़े  खतरे  की  बाते है
 ।  इससे  मुल्क  आगे  नहीं  सकता  ।  दुनिया  का  कारोबार  इम्पोर्ट  व  एक्सपोर्ट

 पर  निर्भर है  |  कुछ  चीजें  बाहर  भेजी  जाएंगी  और  कुछ  वहां  से  खरीदी  जाएंगी  ।  इस  मुल्क  में  कोई

 चीज  खरीदने  के  लिए  पैसा  नहीं  अगर  फारेन  एक्सचेंज  न  कमाया  जाए  |  इसके  लिए  जरूरी

 है  किस्म  यहांसे  चीजें  भेजें  ।  यह  कोई  आसान  मामला  नहीं  है  ।  मुल्क  की  सारी  इम्पोर्ट  और

 एक्सपोर्ट  का  चोली  का  साथ है  ।  हम  अपनी  टेक्नोलॉजी  को  बढ़ाना  चाहत ेहैं  और  आगे

 लाना  चाहते हैं  ।  हमारे  बहुत  सारे  सेक्टर्स  में  तरक्कीयाफ्ता  मुल्कों  से  मशीनों  की  जरूरत  है  ।

 वहां  से  रॉ-मैटीयरल  की  जरूरत  है  जिसके  बिना  हमारे  कारखाने  नहीं  चल  जिसके  बगर

 हमारी  टैकनालौजी  डेवलप  नहीं  हो  जिसके  बर्गर  हमारे  साधन  पैदा  नहीं  हो  सकते  और  वे

 चीजें  तभी  होंगी  जब  हम  बेरूनी  मुल्कों  को  माल  भेजें  ।  लेकिन  जब  चोरी-चकारी  और  भ्रष्टाचार

 की  बातें  हमारे  सामने  आएंगी  और  ऐसे  लोग  गलत  सामान  भेजकर  हमारे  ट्रेड  को  नुकसान

 उससे  हम  उनको  धोखा  तो  हमारी  case  भी  खराब  होगी  ।  हमारा  एक्सपोर्ट  कम  हो  जाएगा

 और  हमारे  ट्रेडिशनल  रिवायती  खरीदार  कम  हो  जाएंगे  |  इसलिए  जैसा  हमारे  प्रोफेसर

 साहब  ने  जब  हमने  रूस  को  चमड़ा  भेजा  या  कुछ  दूसरा  सामान  भेजा  तो  वह  गैर-मियारी

 होने  की  वजह  से  वापस
 आ

 गया
 |

 हमारे  तमिलनाडु  के  आनरेबल  एमी
 ०  पी०

 ने
 भी  कहा कि

 जब

 हमने  यहां  से  fers  चीजें  भेजीं  तो  उन्होंने  उनको  सब-स्टैंडर्ड  करार  देकर  वापस  कर  दिया  |

 इसलिए  इस  सिलसिले  की  बड़ी  समझ  के  साथ  देखने  की  जरूरत है
 और  फिक्र  करने  की

 जरूरत है  ।

 यहां  एक  और  बात  ध्यान  देने  की  है
 ।

 जिन  कारखानेदारों  को  या  बिजनेस  हाउसेस

 को  हमने  कन्सेशन दिए  ताकि  वे  अपना
 माल  बाहर  के  मुल्कों  में  भेज  उन्हें इस  देश  में  भी

 रॉ-मैटीयरल  खरीदने  के  सिलसिले  में  ख़ुसूसी  लाइसेंस  मिलते  बैंकों  से  लोन  मिलता है  तथा  कई

 दूसरी  फैसिलिटीज  मिलती  उनको  इंटरेस्ट  पर  सबसिडी  दी  जाती  और  कई  छूटें  उनको

 मिलती हैं  ।  इतने  सारे  कन् सेशन्स  और  रियायतों  के  बावजूद  भी  यदि  वे  इस  किस्म  की  धोखाधड़ी

 करते हैं  तो  बड़े  अफसोस  की  बात है
 ।  सलिए  जब  आप

 इनके  बारे
 में  कानून  ला  रहे  प्रावधान

 रखा है  और  कुछ  कानून  बनेगा  लेकिन  वह  कानून  जरा  सख्त  होना  चाहिए  और  इतना  सख्त  हो

 कि  दोबारा  उनको  ऐसे  काम  करने  की  जुर्रत  न  हो  और  वे  दोबारा  धोखाधड़ी  और  कारोबार  में

 गड़बड़ न  कर  हमारे  बिजनेस  को  नुकसान न  पहुंचाएं  इस  बिना  पर  कानून  को  बड़ा  सख्त

 चाहिए  जहां  तक
 अफसरों

 का
 ताल्लुक  हमारे  एक  आनरेबल  मैम्बर  ने  बिल्कुल  वजह

 फरमाया  कि  यदि  कोई  अफसर  चाहे  तो  लाखों  और  करोड़ों  रुपया  कमा  सकता  है  ।  लेकिन  हमारे

 यहां  ईमानदार  अफसरों  की  भी  कमी  नहीं  है  ।  मैं  यह  नहीं  कि  हर  अफसर  बेइमान है

 और  ईमानदारी  काम  नहीं  कर  रहा  लेकिन  चन्द  एक  अफसर  बयान  इन  बिग

 बिजनेसमैन  के  साथ  हाथ  मिलाकर  चलने  वाले  हों  उनके  खिलाफ  घस  किस्म  की  कार्यवाही  होनी

 चाहिए  क्योंकि  वे  लोग  करोड़ों  रुपए  का  फायदा  इन  लोगों  को
 पहुंचा  सकते  हैं  और  मुल्क  को
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 नुकसान  पहुंचा  सकते  इसलिए  जब  आपने  फैसला  ही  कर  लिया है  कि
 जस
 wt स

 ्  क्टर में  ऐसे  अफसर

 जिनका  काम  तहकीकात  जांच  पड़ताल  करना  है  तो  उनके  बारे  में  बड़ा  स्ट्र्जैंट  लॉ

 बनाने  की  आज  जरूरत है  ताकि  वे  इस  किस्म  की  हिम्मत  दोबारा  न  कर  सकें  ।  क्योंकि  यह  कोई

 छोटा  खाता  नहीं  बहुत  बड़ा  खाता  है  ।

 आखिर  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  हूं  किन्हीं  इमेज  की  बात  मैंने  आपसे

 हमारे  हिन्दुस्तान  से  ब  रूनी  मुल्कों  को  काफी  हैंडीक्राफ्ट  की  चीजें  जा  रही  उनकी  खरीदारी

 भी  वहां  काफी  हो  रही  जिसमें  हथकरघा  पर  बना  हैंडीक्राफ्ट  कालीन  आदि  चीजें  शामिल

 ये  चीजें  पूरे  मुल्क में  बन  रही  हैं  ।  इसके  अलावा  एम्ब्रॉयडरी का  काम  पूरे  मुल्क  में  होता

 है  ।  जितना  ये  सामान  हमारा  गैर  मुल्कों  में  जा  रहा  वहां  लोग  इसे  बल  कर  रहे  हैं  और  उनके

 कारण  हमारा  देश  विदेशी  मुद्रा  कमा  है  |  लेकिन  आनरेबल  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपके

 माध्यम  से  और  की  बिना  पर  बताना  चाहता हूं
 कि  हमारे  यहां  कालीन  केसामने  में  बड़ा  धो

 ा

 हो  रहा  है  |  कालीन  बहुत  ही  डैलीकेट  कारीगरी  और  नजाकत  की  चीज  है  और  उसको  बुनने  वाले

 गरीब  लोग  होते  हैं  जो  अपना  खून  उस  पर  बहाते  हैं  ।  यह  सब  उनकी  कारीगरी  और  फनकारी  का

 ही  नतीजा  है  |  लेकिन  आज  कश्मीर  के  नाम  पर  बड़े  क्लास  किस्म के  कालीन

 बुने  जा  रहे  और  कई  जगहों  पर  हमारे  बिग  बिजनेस  हाउसेस  उनका  एक्सपो टं  विदेशों  में  कर

 रहे  हैं  और  वहां  यह  बता  रहे  हैं  कि  ये  काश्मीर  के  कालीन  हैं
 ।  ऊपर

 से
 तो  सारी  कुछ

 चमक-दमक  काश्मीरी  कालीन  की  तरह  ही  लेकिन  जब  वे  लोग  उनको  आजमाते  हैं  तो  वहां

 से  अक्सर  यह  शिकायत  आती है  कि  थे  कालीन  उम्दा  नहीं  यह  हमसे  फ़ाड  किया  गया है  ।  हमसे

 फ्राड  किया  गया  धोखा  दिया  गया  है  ।  कालीन ही  बल्कि  शाल  के  मामले में  भी  धोखाधड़ी

 हो  रही  है  |

 हमारे  यहां  का  साल  पुरे  यूरोप  में  बड़ा  मशहूर  उसकी  कद्र  लेकिन  मैं  अर्ज  करूं  और

 इस  बार ेमें  सफाई से  कहूं  अमृतसर  में  शाल  बुने  जा  रहे  हैं  और  वह  अमृतसरी  शाल  काश्मीरी

 शाल  के  नाम  से  बिक  रहे  हैं  ।  अमृतसर शाल  मशीन से  बनते  हैं  ।  हमारे यहां  शाल  दस्तकारी से

 बनाते  जो  हैंडी  क्राफ्ट्स मैन  आर्टिस्ट  वह  उन्हें  बड़ी  मेहनत से  बनाते  हैं  ।  लेकिन  अमृतसर

 में  कुछ  बिजनेस  मैन  जो  शाल  मशीन  से  बना  रहे  हैं  उसको  इस  तरह  से  पेश  कर  रहे  जैसे  कि  यह

 काश्मीर  में  बनी  हुई  हो  ।  उसको  वह  मुकाबलन  कम  कीमत  पर  बेचते  लेकिन  जब  वह  शाल

 इस्तेमाल  में  आती है  तो  उसकी  वाहियात  किस्म  की  क्वालिटी  सामने  आ  जाती है  ।  यह  सो-किल्ड

 काश्मीरी  शाल  बड़े-बड़े  शहरों  में  बिक  रही  है  और  आजकल  के  व्यापारी  यही  कुछ  धन्धा  कर  रहे

 हैं  और  बाहर  के  मुल्कों  में  इसे  हैंडी  काइट्स
 के  नाम  से  काश्मीरी  के  नाम  पर  इसकी  तिजारत

 कर  रहे  ये  लोग  जो  माल  दे  रहे  वह॒हैंडीक्राफठ का  होता  नहीं  और  भारी  मुनाफा  कमा

 रहे  हैं
 ।

 इस  किस्म  की  चीज  बाहर  भेजी  फरोख्त  की  वह  लोग  अहमक  नहीं

 समझदार  हैं
 वह  उस  माल  को  देखते  और  समझते हैं

 ।  इस  तरह  के  हैं डी क्राफ्ट्स  से  उनको  नफरत
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 हो  रही  यह  वात  अगर  बढ़ेंगी  अरबों-करोड़ों  रुपए  का  जो  फायदा
 हैंडी  क्राफ्ट्स  से  इस

 मुल्क  को  रहा  उसमें  बहुत  नुक्सान  होगा
 |

 आज  कालीन  के  मामले  में  हम  पीछे  जा  रहे  हैं  और  चीन  व  पाकिस्तान  आगे  बढ़

 काश्मीर  हैंडीक्राफ्ट्स  से  बहुत  ज्यादा  पेश  फोरन-एक्सचेंज  इस  मुल्क  को  प्राप्त  हो  रहा

 लेकिन  इसमें  ऐतिहात  की  और  can  क्वालिटी  कंट्रोल  की  जरूरत  है  ।  इसमेंहैंडी  क्राफ्ट्स  को  भी

 आना  यह  मैं  आपसे  अर्ज  करूंगा  और  खबरदार  करना  चाहता हूं  कि
 आप  इन  सारी  चीजों

 को  मह नज़र  रखकर  इस  कानून  को  सख्त  बनाइए  और  इतनी  ही  बात  काफी  नहीं  बल्कि

 इसको  सख्ती  के  साथ  इम्प्लीमेंट  कीजिए  ।  इस  पर  अमल  होना  बहुत  जरूरी है  |

 डा०  ए०  कलानिधि  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपका  सादिक

 धन्यवाद  देता  हूं  कि  मुझे  निर्यात  नियंत्रण  और  संशोधन  विधेयक  पर

 मुनेत्र  कलाम  एम०  Fo)  ओर
 से

 अपने  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  दी

 गई  है

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यह  बताया  गया  है  कि  :

 hag  fora
 अनुबन्धों  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अधि  aaa  वस्तुओं  को  निर्यात

 तब  तक  प्रतिबन्धित है  जब  तक  कि  उनके  साथ  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  द्वारा  जारी

 प्रमाण-पत्र  न  लगे  हों  ।''

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करना  कोई  ज्यादा  कठिन  कार्य  नहीं है
 ।  इसे

 प्राप्त  करना  बहुत  आसान  है  ।
 मुझे  उन  मामलों

 की
 जानकारी  है  जिनके  बारे  में

 असम  से  सूचना

 मिली  थी  कि  वहां  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  ने  रेशम  निर्यात  करने  के  लिए  प्रमाण-पन्न  दिया  यह

 एक  जाली  प्रमाण-पत्र  है  जो  कि  कुछ  पैसे  लेकर  दिया  गया  है
 |

 मुझे  ऐसी  एजेन्सियों  की  जनकारी

 है  जो  इस  प्रकार  के  प्रमाण-पत्र  देती हैं  ।  केवल  प्रमाणी-पत्र  प्राप्त  करना  कोई  मुश्किल  मामला

 नहीं है  ।  1963 के  बाद  20  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  हमारे  पास  केवल  पांच  ही  निर्यात

 निरीक्षण-एजेन्सिया हैं  ।  क्या  यह  शर्म  की  बात  नहीं  है  कि  10  अथवा  20  वर्ष  के  बाद  आप  केवल

 पांच  निर्यात  निरीक्षण  एजेन्सियों  का  गठन  कर  पाएं  हैं  ?  मेरे  साथी  श्री  शिवप्रकाश मच दर  ने  बताया  है  कि

 वहां  38  गैर-सरकारी  निरीक्षण  एजेन्सियों हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  चाहता  हूं  कि  वह

 कीन  सी  कसौटी है  जिसके  द्वारा  आप  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  की  अनुमति  देते  क्या  इसके  लिए

 कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया  है  ।  मैं  ग्रह  इसलिए  पुछ  रहा  हूं  क्योंकि  इस  प्रकार  की  एजेन्सियों

 इसका  दुरुपयोग  कर  सकती  हैं  ।  यदि  आप  ऐसी  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  के  गठन  की  अनुमति

 देंगे  तो  निर्यात  निरीक्षण  एजेन्सियों  जगह-जगह  पर  स्थापित  हो  जाएंगी  जो  कि  देश  में  बढ़ती  ही

 जाएंगी  |

 वस्तुओं  की  किस्म
 के  बारे  में

 आपने  बताया है  कि  इसके  लिए  कठोर  कदम  उठाए  जाएंगे  |
 a  +

 मैं  भी  इसी  मुद्दे  पर  जोर  देता  हूं  क्योंकि  जहां  तक  गुणता  नियंत्रण  का  प्रश्न  हमें  कठोर  कदम
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 —_——_—_—$——

 उठाने  चाहिएं  ais  fast
 की

 नजर  में
 न

 केवल  हमारी  भारतीय  वस्तुओं  की  साख  ऊपर  उठ  सके

 बल्कि  हमारे  देश  का  नाम  ऊंचा  उठ  विदेशी  बाजार  में  हमारे  उत्पादों पर  से

 विश्वास  उठ  जाएगा  |  20  वर्ष  पहले  मद्रासਂ  के  नाम  से  एक  हथकरघा  उत्पाद  का  मद्रास

 से  निर्यात किया  गया  ।  इस  उत्पाद
 की

 दूसरी  लदान  बहुत  अच्छी  थी  ।
 किन्तु  पहली  लदान के  बारे

 में  क्या  हुआ  था
 ?

 संयुक्त  राज्यों  में  हमारी  वस्तुओं  की  मांग  समाप्त  हो  गई  क्योंकि  हमारे  पास

 कोई  गुणता  नियंत्रण  नहीं  है  ।  सरकार  को  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 दूसरी  बात  है  सत्ता  का  दुरुपयोग  और  दण्ड  अधिकारी  को  दिया  जाना  चाहिए  उसे  वह

 सजा  मिलनी  चाहिए  जो  कि  निर्यातक  को  दी  जाती  है  ।

 जहां तक  आर्डर  को  रद्द  करने  या  स्थगित  करने  का  संबंध  यदि  माल  की  गुणवत्ता

 घाटिया  दर्जे  की  हैं  तो  मैं  कहूंगा  कि  इसे  रह  कर  जाना  एक  बार  आप  उसे  काली

 सुची  में  रख  देते  हैं  तो  उन्हें  किसी  भी  नाम-बेनामी  या  उसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  के  नाम  से

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |  ऐसा  होता  है  कि  एक  बार  आडंर/लाईसेन्र  रद  कर  दिया  जाता

 है  तो  वह  बेनामी-नाम से  या  परिवार के  किसी  सदस्य
 के

 नाम
 से

 उसे  फिर  प्राप्त  कर  लेता है  |

 परिवार  को  इसका  निर्यात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |

 जहां तक  उन
 दस्तावेजों

 को  जब्त  करने
 की

 बात  है  जो
 कि

 सही  नहीं  हैं  तो  मैं  कहूंगा कि

 गलत  उत्पाद  या  वस्तु  जो  एक  बार  जब्त  कर  ली  जाए  वापिस  नहीं  की  जानी  चाहिए

 उसे  पुनर्निरीक्षण के  लिए  नहीं  दिया  जाना  चाहिए ।  हेरफेर  करने  के  भी  उपाय  हैं  ।  यदि  आप  उसे

 उन्हें  पुनर्निरीक्षण  भारी  के  लिए  वापिस  दे  देते  हैं  तो  आप  उन्हें  अपने  आपको  सुधारने  लिए  दोष  बता

 दें  ।
 उससे  समस्याएं  खड़ी  होती  हैं  ।  करते  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  बहुत

 सावधान  रहे  ।  आपातकाल  के  दौरान  क्या  हुआ था  ?  अधिकारियों  ने  सत्ता  का  दुरुपयोग  किया

 था
 ।  सरकार  को  उन्हें  अधिक  शक्तियां  देते  समय  सावधान  रहना  चाहिए  |

 अब  मैं  पृष्ठ 8  के  पर  आता  हुं
 ।

 मेरे  विचार  में  कारावास दो  वर्ष से  अधिक  होना

 चाहिए  ।

 मेरे  चुनाव-्षेत्र  में  बहुत  से  और  सरिसृपों  के  निर्यातक आपने  काले  नागों  और

 अजगरों
 के

 निर्यात
 पर

 रोक  लगा  दी
 है

 ।  मुझे  उनके  निर्यात
 पर  रोक

 लगाने
 से  कोई  आपत्ति  नहीं

 परन्तु  आपने  चेतक  और  जल-सर्पों  पर  भी  पाबन्दी  लगा  दी  है  ।  उस  व्यवसाय  पर  तीन  लाख

 लोग  निर्भर  करते  हैं  ।  चेतक  और  जल-सर्पों  के  पकडने  लगी  पाबन्दी  को  हटा  लेना  चाहिए  i

 इरुला  लोगों  द्वारा ये  पकड़  जाते हैं  जो  कि  देश  में  पद-दलित  और
 अनुसूचित  जाती  के  लोग हैं  ।  वे

 उन्हे  पकड़ते  हैं  और  उन्हें  उत्पादों  के  निर्माण  हेतु  मुसलमानों  को  सौंप  देते  हैं  परन्तु  आपने  निर्यात

 के  लिए  इसे  भारत  लैदर  कारपोरेशन  को  दे  दिया  है  |
 यह  निगम घाटे  में  जा  रहा  है  ।  मेरा

 सरकार  से  निवेदन
 है  कि  वह  इस  पर  पुर्नविचार  करे  पाबन्दी  काटकर  निजी  निर्यातकों  को

 अनुमति  प्रदान  करें  जिससे  कि  सरकार  को  अधिक  विदेशी-मुद्रा  से  राजस्व  प्राप्त  हो  सके  |
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 लि  अगरा अंत  मैं
 आपको  बताना  लप  जाने  रास्ते  कि  इस  अधिनियम में

 त्रुटियां  या  कमिया ंहै
 और  मैं  अनुभव  करता  हुं  कि  ये  हैं--तो  सरकार  को  इसे  दूर  किया  जाना

 चाहिए  ।  एक  नवीन
 विधेयक  लाया  सकता

 जिस  मेरे  द्वारा  उल्लिखित  सभी  मुद्दो  को

 शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  रोतलाल
 प्रसाद  वर्मा

 :
 उपाध्यक्ष  निर्यात  नियंत्रण  और

 संशोधन  विधेयक  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही  आवश्यक  है  और  मैं  इसका

 समर्थन  करता
 आज  हमारे  देश का  चय  उद्योग  और  बड़े  ये  दोनों  इसी  लिए  विश्व  के

 बाजार  में  अपना  आधिपत्य  जमा  नहीं  पाते  हैं  या  विश्व  मिनट  को  पकड़  नहीं  पाते  क्योंकि  हमारी

 उत्पादित  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  बहुत  ही  निम्न  स्तर  की  होती  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  जी  आप  अन्तिम  वक्ता  आप  अगले

 दिन  भी  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।  उसके  नाद  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  |  कृपया  बैठ

 जाइए  |

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  वहू  अन्तिम  वक्ता  नहीं  उनके  बाद  मैं

 बोलूंगा ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अन्तिम  वक्ता  हैं  और  उसके  बाद  मन्त्री  महोदय  उत्तर

 देंगे  ।

 अब  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधान  कार्य  पर  विचार  करेंगे  |

 किक  ऋणग्रस्त ता  उन्मूलन  विधेयक  *

 शी  उत्तम  राव  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कृषकों  के  ऋणों  के  निपटारे

 तथा  कृषकों  को  ऋणों  के  विनियमन  के  लिए  मागं दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  के  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उयाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 कृषकों  के  कणों  के  निपटारे  तथा  कृषकों  को  ऋणों  के  विनिमयन  के  लिए

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  के  लिए  उत्तर rose
 | Tat DY  ने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने की  अनुमति  दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 *  दिनांक  4-5-84  के  भारत  के  असाधारण  में  प्रकाशित  |
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 mt  उत्तमराव  पाटिल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित **  करता  हूं  ।

 a

 3.31  Ao  पर

 जानकारों  को  स्वतन्त्रता  faqan

 डा०  सुबहाण्यम  स्वामी  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  नागरिकों  के  लिए  लोक

 जानकारी  तक  पहुंच  होने  और  उसे  प्राप्त  करने  की  स्वतन्त्रता  सुनिश्चित  करने  हेतु  कतिपय

 अभिकरणों  की  व्यवस्था  करने  और  तत् सम्बद्ध  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 नागरिकों  के  लिए  लोक  जानकारी  तक  पहुंच  होने  और  उसे  प्राप्त  करने  की

 स्वतन्त्रता  सुनिश्चित  करने  हेतु  कतिपय  अभिकरणों  की  व्यवस्था  करने  और  तत् सम्बद्ध  विषयों

 के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाए  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  महोद॑य मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित**  करता  हूं  ।

 --  ण

 3.32  Ho  उठ

 तकनीकी  सफाई-मरम्मत  एककों  का  विनियमन  तथा

 नियन्त्रण  विधेयक *

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  प्रस्तावित  करती  हूँ  कि  देश  में  तकनीकी  सफाई-मरम्मत

 एककों  के  विनियमन  तथा  नियन्त्रण  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  में  तकनीकी  सफाई-मरम्मत  एककों  के  विनियमन  तथा  नियन्त्रण  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 न  दिवेकर rsa  दे  am  पाग अचाया दिनांक  4-5-84  रण  भाग  है |  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  |

 ++राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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 श्रीमतो
 जयन्ती  पटनायक

 :  मैं  विधेयक
 को  पुरःस्थापित **  करती हूं  !

 —

 3.33  पृ०

 संविधान  विधेयक  (  अनुच्छेद
 169

 में
 *

 sy
 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित**  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  भीखा  भाई--उपस्थित  नहीं
 हैं  || |  श्री  जी०  एस०  निहालसिंह

 वाला  |

 श्री  जगपाल  fag  श्री  निहालसिंह  वाला
 जी  उपस्थित  कयों  नहीं  हैं  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  उनके  विधेयक  को  आज  की  कार्य-सुची  में  रखा

 मया  है  ।  नियम  27,  29  और  294  को  निलम्बित  करने
 के

 क्या  कारण  यह  नियम  388  के

 अधीन  प्रस्ताव है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  अभी  पुरःस्थापित  नहीं  किया  गया है  ।  किसी  भी  विधेयक  का  विरोध

 करने  का  आपको  पूर्ण  अधिकार है  और  इसे  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  जाएगा  |

 श्री
 सुरज  भान

 :  हम  उन  परिस्थितियों  को  जानना  हैं  जिसके  अधीन

 नियमों  को  निलम्बित  किया  जा  सकता  इस  विधेयक  को  कार्य-सुची  में  कैसे  रखा  मया  था  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जो  कुछ
 भी

 किया  गया  है  नियमों  के  अधीन  किया  गया  है  ।

 *  दिनांक  4-5-8 4  के  कदम  ना  थ के  2
 साधारण  में  प्रकाशित  |

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  |
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 वि  ee  ——

 डा०  oo  स्वामी  :
 मेरा  एक  व्यवस्था  का प्रश्न है  ।

 श्री  जगपाल सिह  :  नियम  294  को  निलम्बित  करने  की  क्य  जल्दी  विधेयक  को

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  राम  नहीं  रखा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  पुरःस्थापन  अवस्था  है  ।  कोई  भी  किसी  भी  विधेयक  को

 पूर:स्थापित कर  सकता  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :
 मैं  आपकी  समिति  का  सदस्य  हूं  ।  क्या  आप  मुझे  एक

 मुद्दा  उठाने

 की  अनुमति  देंगे  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :
 एक  व्यवस्था  के

 प्रश्न  पर
 ।  आपने  कार्य-सूची  मद  संख्या

 7
 में

 नियम  388  के  अधीन  एक प्रस्ताव की  स्वीकृति दे  दी  है  ।  अब  नियम  388  आपातस्थिति में  उठाया

 जाने  वाला  कदम  है  ।  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  होने  पर  इसको  पुरःस्थापित  किया  जा  सकता  यहां

 पर  आपने  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  पास  न  जाकर  के  और

 विधेयक  वहां  पर  पुरःस्थापित  न  नियम  388  के  अधीन  एक  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  दे  दी  है

 जिसमें  नियम  27,  29  और  294  के  निलम्बन  की  अनुमति  दी  गई  यह  हो  सकता

 और  फिर  वह  नहीं  आए  ।  जिसका  अथ  है  सत्तारुढ़  दल  ने  उन्हें  आने  से  रोका ।  मैं  नहीं

 जानता हु  ।

 गह  मंत्री  प्र काबा चन्द  :  हमने  उन्हें  नहीं  रोका  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  आपको  बताऊंगा |

 श्री  जी०  एम०  बनात  वाला
 :

 कृपया  पहले  हमारी  बात  सुनिए  |

 श्री  चित्त  बसु  :
 प्रत्येक  सदस्य  को  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  देने

 का  अधिकार है
 ।  और  उस  विधेयक  के  मामले  जो  कि  सांविधान  में  संशोधन  करने  वाला  उसे

 कार्य-सुची  में  लाने  से  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  को  इस

 पर  विचार  करना  होता  है  ।  अन्य  विधायकों  को  वह  पेश  कर  सकते  हैं  और  सचिवालय  इन्हें

 सुची  में  सम्मिलित  कर  सकता  अगर  ऐसी  प्रक्रिया  का  पालन  किया  गया  होता  तो  मुझे  कोई

 शिकायत  नहीं  थी  ।  आज  एक  विधेयक  को
 पेश  किए  जाने  को  अनुमति  मांगी  गई  और  नियम  388

 के  अधीन  एक  प्रस्ताव  भी  है  ।  विधेयकों  को  पेश  किए  जाने  की  एक  समयसीमा  होती  और

 आपको  एक  माह  का  नोटिस  देना  होता  है  ।  '  सातवीं  लोकसभा  के  कार्यकाल  में  ऐसा  एक  भी  अवसर

 नहीं  जब  इसमें छूट
 दी

 गई  हो  ।
 और

 आपका  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  एक  विधेयक
 को

 पेश  करने

 से  लेकर  चर्चा  तब  सम्बन्धित  प्रक्रिया  के  सभी  नियमों  को  निलम्बित  कर  दिया  नियम  27

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  को  वरीयता  दिए  जाने  से  सम्बन्धित  है  ।  नियम  को  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  पर  विचार  करने  की  प्रक्रिया  से  सम्बन्धित है  ।  नियम  294  भी  गैर-सरकारी

 सदस्यों के  विधेयकों के  सम्बन्ध  में  कार्य  संचालन  से  सम्बन्धित  है  ।  इसका  अर्थ  है  कि  नियम  388  के

 अधीन  प्रस्ताव  दिए  जाने  से  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  से  सम्बन्धित  सभी  नियमों  को
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 निलम्बित  करना  ।  ज  साक  मर  मित्र  डा०  सुब्रह्मण्यम स्वामी  ने  कहा  है  कि  यह  एक  असाधारण

 विधेयक  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  प्रकार  के  विधेयक  को  इस  प्रकार  का  महत्व  देने  की  कया

 आवश्यकता  थी
 ।

 अगर
 आप  मुझे  अनुमति  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  एक  हानिकर

 डा०
 सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 :
 क्या  इसका  प्रयोजन  अकाली  दल  पर  प्रतिबन्ध लगाना  है  था  कोई

 भौर  प्रयोजन  है  ?

 at  चित्त  बसु  :  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  मैं  आपसे  प्रार्थना  करना

 हालांकि  मैं  आपको  ऐसा  करने  के
 लिए  विवश  नहीं  कर  सकता--आप  सभा  को  उन  परिस्थितियों

 की  जानकारी दें  जिनके  कारण  यह  असाधारण  कदम  उठाना  पड़ा
 %  *

 अच्छी  प्रकार  जानते

 हुए  भी  विधेयक का  प्रारूप  देखा  यह  एक  हानिकर  विधेयक  है  और  इसे  पेश  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  अगर  इसे  पेश  करने  की  अनुमति  मांगी  मैं  इसका  विरोध

 करताਂ **

 श्री  जो०  एम०  बनात वाला
 :

 मैं  समझता
 हूं  कि

 शब्द
 00 ee  को  कार्यवाही  वृत्तांत

 से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  इसे  के  पास  भेज  देना  चाहिए  ।
 +

 मुझे  इससे  अपार  खुशी  ges

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  तो  पेश  भी  नहीं  किया  गया  है

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला
 :

 केवल  एक  ही  वाक्य  बोलना  चाहता  हूं
 ।

 मुझे  इस  बात

 की  खुशी  है  कि  अध्यक्ष  ने  नियमों  को  निलम्बित  करने  के  प्रस्ताव  को  पेश  करने  के  लिए  स्वीकृति

 दे  दी  जब  भी  कोई  सदस्य  आपको  ऐसी  सुचना  देता  है  तो  आपको  ऐसा  ही  करना  चाहिए  ।

 इसका  फैसला  सभा  करेगी  कि  कया  वह  निलम्बित  रखा  जाए  या  नहीं  ।  मैं  एक  सदस्य  की  हैसियत

 से  उत्साहपूर्वक ६सकी  रक्षा  करूंगा आज  के  बाद  अगर  कोई  सदस्य  इस  बात  की  सुचना  देता  है
 कि

 उसके  विधेयक  से  सम्बन्धित  नियमों  को  निलम्बित  किया  जाए  सूचना  को  अध्यक्ष  द्वारा

 कार्य-सूची में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  तब  हम  उस  पर  वादविवाद  कर  सकते  हैं  और  सभा

 इस  पर  निर्णय  दे  सकती  है  ।  आपने  यह  एक  अच्छा  पूर्व  दृष्टांत  पेश  किया  और  हम  सबके  लिए

 रास्ता  बनाया  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  इस  बात  के  बावजूद  कि
 जिस

 विधेयक  को  पेश  किए  जाने  की  अनुमति  मांगी  गई  है  ae  अति  विवादास्पद  और

 हानिकर  भी  है
 ।  इस  विशेष  तथ्य  के  बावजूद  आपने  ऐसा  रास्ता खोला  है  ।  इसके  लिए  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  ।  कृपया  भविष्य  में  भी  इस  प्रकार  की  अनुमति  देते  रहें  ।

 भी  चित्त  बसु

 :

 अगर  आप  ऐसा  करते  हैं

 तो

 सबके  ऐसा  ही  करें  ।

 **कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ग  |
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 श्री  सुरज  भान
 :

 खड़े  हो  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  हम  उस मद  पर  अभी  नहीं  पहुंचे  हैं

 |

 श्री  सुरज  भान
 :

 मैं  केवल  एक  ही  वाक्य  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  बिल
 को

 लाने  का

 मतलब  यह  था  कि  रिजर्वेशन  का  यह  शैडयूल्ड  कास्ट सन गद  और  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  का  बिल  स्व टल  हो

 जाए  ।  इसको  पास  करने  का  मकसद  नहीं  था
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  नियम  388  में  कहा  गया

 ays  अध्यक्ष  की  सम्मति  प्रस्ताव  कर  सकेगा  कि  सभा  के  समक्ष  किसी

 खास  प्रस्ताव  पर  किसी  नियम  का  लागू  होना  निलम्बित  कर  दिया  जाए  और  यदि  प्रस्ताव

 स्वीकृत  हो  जाए  तो  बह  प्रासंगिक  नियम  उस  समय  के  लिए  निलम्बित  कर  दिया

 जाएगा  ।'

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला :  हमेशा  ऐसा  ही  करें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  चित्त  बसु  ने  यह  कहा  समिति  में  हम  इन  बातों  पर  चर्चा

 नहीं

 करते हैं  ।  अनुमति  अध्यक्ष  द्वारा  दी  जाती है
 और  तब  faa  पेश  किया  जाता  है  ।  लेकिन  जब

 इसको  पेश  करने  की  अनुमति  मांगी  जाएगी  तो  आपको  इस  विधेयक  को  पेश  करने  का  विरोध  करने

 का  पुरा  हक  और  सभा  में  इस  पर  मतदान  किया  जाएगा  |  जब  यह  पारित  हो  जाएगा

 तभी  यह  विषय  वस्तु  या  संविधानिक  संशोधन  या  सभा  के  सम्मुख  अन्य  बात  बन  पाएगी  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  इसकी  आवश्यकता थी  ?  आपने इस

 बात
 पर  प्रकाश  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हमें  इससे  मतलब  नहीं  कोई  भी  सदस्य  अध्यक्ष  कों  किसी  बात  की

 सूचना  दे  सकता  है  और  हम  इस  पर  प्रतिबन्ध नहीं  लगा  सकते  ।  यह  उसका  अधिकार है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  अध्यक्ष  दवारा  स्वीकृति  देना  भी  किसी  स्थिति  पर  आधारित  होगा  |

 इसकी  आवश्यकता  क्या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है
 ।  यह  अध्यक्ष

 की  मर्जी  नियम  388  के

 अधीन  स्थिति  यही है  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  उनका  सन्तुष्ट  होना  मनम
 pp  b= ot 1.0  गह  हो  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  उनकी  सम्मति  को  चुनौती  भी  नहीं  दी  जा  सकती  ae  इस  पर  चर्चा

 समाप्त  होती  है  ।

 सदस्य  मगर  यहां  उपस्थित  तो  शायद  उसने  इसे  पेश  किया  होता  और  आपको  पुरा

 अधिकार  आप  में  से  प्रत्येक  इसका  कड़े  शब्दों  में  विरोध  कर  सकता  और  तब  इसे  सभा  में

 266



 पदों  तथा  सेव TAT  मे  रिक्त  तथा  नों  का
 —~  =  f

 14  1906

 dad

 जातियों  और

 oat  त  जन-जातितों  के  आरक्षण  विधेयक

 मत्तदान  के  लिए  रखा  जाएगा  और  अगर  सभा  इसे  अस्वीकृत  कर  देती  है  तो  पेश  नहीं  किया

 जायेगा  ।  अगर  सभा  अनुमति  दे  देती  है  तो  इस  पर  चर्चा  की  जाएगी  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात बाला  :  ऐसे  प्रस्तावों  को  हमेशा  ही  मंजूरो  दी  जानी  चाहिए  ।

 सा  जा  झकास  नहीं  है
 उपाध्यक्ष  महोदर  चाक  वह  यही  Saletd  lel  Q)  इसलिए  इसे  पेश  नहीं  किया  जा

 रहा है  ।

 ह

 पदों  तथा  सेवायों  में  रिक्त  स्थानों  का  जा तियों  site

 श्रनुसचित  जनजातियों  के  लिए )
 arent  विधेयक--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  23  1984  को  श्री  सूरज  भान  द्वारा  पेश  किए  गए

 प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  इसके  लिए  6  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  जिसमें से

 4  घण्टे  55  मिनट  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  है  और
 अब

 केवल  एक  घण्टा
 5

 मिनट  और
 चर्चा  होनी

 है  ।  श्री  अजित  बाग  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे
 ।

 श्री  अजित  बाग  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  सरकार  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  बारे  में  गम्भीर  या  उत्सुक  महीं  है  ।  यह  इस  बात

 से  प्रमाणित हो  जाता  है  कि  सरकार  जानबूझकर  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  लाग  करने  के  अपने

 निर्णय  को  प्रकाशित  करने  आनाकानी  कर  रही  उसकी  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित

 जनजातियों  के  लोगों  के  प्रति  कोरी  सहानुभूति  है  ।  श्रीमान  आपको  जानकारी  है  .  कि  यानी

 विपक्ष के  सभी  सदस्य  सरकार  के  इस  रवैए के  विरोध  में  सभा  से  बाहर  चले गए  थे  |

 पिछली  अपने  भाषण  के  शुरू  मैंने  कहा  था  कि  वास्तव  में  अनुसूचित  जाति/अनु

 सूचित  जनजाति  की  समस्यायें  मूलरूप  में  आमूल  भूमि  सुधारों  के  प्रश्न  से  जुड़ी  हुई  हैं  ।  बिना  आमूल

 भूमि  सुधार  इस  देश  के  16  करोड़  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  दशा  में

 कभी भी  सुधार  नहीं  हो  सकता  ।  इस  संदर्भ  मैं  संक्षेप  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम

 वी  वामपंथी  सरकार  ने  अपने  सीमित  साधनों  और  शक्तियों  से  इस  दिशा  में  क्या  प्राप्त  किया

 पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  भूमि  के  वितरण  में  कुछ  सराहनीय  कदम  उठाए  हैं  ।  काफी  संख्या

 भूमिहीन लोगों  में  फालतू  भूमि  बांटी गई  है  ।  उनमें  से  अनुसूचित  जाति
 और

 अनुसूचित  जनजाति

 लोगों  की  संख्या  तथा  2,73,692  इस  प्रकार  से  कल  8,03,000

 लोग  हैं  जोकि  कुल  भूमिहीनों  को  बांटी  गई  भूमि  का  55% है  |

 ee न  अ

 sare  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 जिन  बटाईदारों को  भूमि  वितरित  की  गई  है  उनमे ंने  अनुसूचित  जाति के  लोगों की  संख्या

 4,8  2,612 है
 और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों

 की
 संख्या  2,17,175  नका  कुल  योग

 9,787  बैठता  लगभग  7  लाख---जोकि  कुल  बटाईदारों  जिन्हें  भूमि  आबंटित की  गई  है

 का  58%,  बैठता है  |

 पश्चिम  बंगाल  की  वामपंथी  सरकार  के  अन्तरगत  सरकारी  सेवाओं  में  नौकरियों  के

 रक्षण  के  मामले  में  हालांकि  आंकड़ें  सन्तोषजनक  नहीं  लेकिन  फिर  भी  प्रगति  अच्छी  हुई  है  ।

 31-3-77  को
 पश्चिम  बंगाल  में

 सरकारी
 सेवाओं  में  अनुसूचित जाति

 के  6.17%,  लोग  और

 चित  जनजाति  के  1.55  Yo  लोग  थे  ।  लेकिन  31-3-82  को  इनका  प्रतिशत  बढ़कर  क्रमश

 12%,  और  4%  हो  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  पश्चिम  बंगाल  में  नौकरियों  के  आरक्षण  के

 मामले  में  सभी  अरे-सरकारी  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  भिक्षा

 संस्थाएं  यानि  कि  -  प्राथमिक  माध्यमिक  Pree  कालेज  और  यहां  तक  कि

 विद्यालय  भी  आरक्षण  की  नीति  का  पूर्ण  रूप  से  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  शिक्षा  देने  के  प्रशन

 पर  गम्भीरता  से  विचार  जाना  चाहिएं  |  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  अनुसूचित

 जातियों  तथा  जनजातियों  के  योग्य  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  उनके  लिए  आरक्षित

 पद  कई  वर्ष  खाली  पड़े  रहते  विशेषकर  अनुसूचित  जनजातियों  में  डाक्टर  या  नहीं

 मिल  पाते  ।  जब  तक  इन  लोगों  में  शिक्षा  प्रसार  नहीं  किया  इस  कमी  को  पुरा  नहीं

 किया  जा  सकता  |  इन  लोगों  में  व्यापक  शिक्षा  का  प्रसार  करना  बहुत  जरूरी  इसके  बिना

 दन  पिछड़ी  जनता  को  सही  प्रतिनिधित्व  नहीं  दे  पायेंगे  ।  लेकिन  यह  खेद  का  विषय  है

 कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षों  के  बाद  भी  65  प्रतिशत  से  अधिक  हमारे  लोग  निरक्षर  हैं  और

 ह  कहने  की  आवश्यकता  नही ंहै
 कि  इस  बारे  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के

 लोगों  की  दशा

 ट्राफी  दयनीय  और  निराशाजनक है  ।  सत्तादल  को  इसकी  जरा  भी  चिन्ता  नहीं है  ।  केन्द्रीय  बजट

 में  शिक्षा  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  पर  एक  नजर  डालने  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाएगी  ।

 वर्तमान  बजट  में  अनुसूचित  जाति  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  के  अंतगर्त  wa

 गए  विभाज्य  परिव्यय कम  होकर  12.2  प्रतिशत रह  गया  जबकि  1983-84  में यह  20.25

 प्रतिशत  था  ।  इसी  प्रकार  आदिवासी  उप-योजना  के  लिए  भी  विभाज्य  प्रावधान  इस  वर्ष  के  बजट

 में  पिछले  बजट  10.90  प्रतिशत  यानि  करीब 11  प्रतिशत से  घटाकर  7  प्रतिशत कर  दिया  गया

 इसके इससे  केन्द्रीय  सरकार के  दृष्टिकोण  की  झलक  स्पष्ट रूप  से  मिल  जाती है  ।

 स्वरूप  अनुसूचित  जाति/अनु प  चत  जनजाति  के  लगभग  90  प्रतिशत  लोग  निरक्षर  हैं  ।  इसलिए  हम  ऐसा

 अनुभव  करते हैं
 कि  जब  तक  उनके  लिए  व्यापक  शिक्षा  का  प्रबन्ध  नहीं  किया  उनकी  समस्याओं

 को  हल  नहीं  किया  जा  सकता
 |  एक ee  की  बात

 यह
 कि

 इनके  लिए  पुरे  देश
 में

 एक  समान  अनुसूची  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  अगर  अनुसूचित  जाति/जनजाति  का  व्यतीत
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 14  1906  )  पदों  तथा moe  ee  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाता  है  तो  उसे  काफी  मुश्किलों  का  सामना  करना  है  औरਂ  उस

 आरक्षण  के  लाभ  से  वंचित  रहना  पड़ता  क्योंकि  दसरे  राज्य  की  अनुसूची  में  उनकी  जाति

 सम्मिलित  नहीं  होती है
 ।  उदाहरण  के  तौर

 पव  बंगाल  के  लगभग  90  प्रतिशत  विस्थापित

 लोग  जोकि  अनुसूचित  जाति  के  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बसाए  गए  हैं  ।  लेकिन

 शासित  अण्डमान  निकोबार  में  ऐसी  कोई  अनुसूची  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  काफी

 संख्या  में  आए  इन  विस्थापित  लोगों  को  आरक्षण  की  सुविधाओं  से  वंचित  रखा  जा
 रहा  है  ।

 जब  कि  मुख्य  भूमि  से  अण्डमान  जाने  वाले  लोग  इस  सम्बन्ध  में  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  कर

 रहे  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  द्वारा  उठायी

 जा  रही  कठिनाई  की  ओर  दिलता हुं
 ।  पूर्वी  बंगाल  से  आए  अनेक

 विस्थापितों
 को  दंडकारण्य  में

 बसाया  भी  गया  इनमें  भी  90.  प्रतिशत  लोग  अनुसूचित  जाति/जनजाति  क ेहैं  ।  परन्तु  ऐसी

 अनेक  जातियां  और  जनजातियां  जो  वे  बंगाल  या  बंगलादेश  में  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजाति  मानी  जातीं  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  की  अनुसूची  में  सम्मिलित  नहीं  की  गयीं  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  वहां  उन्हें  uae  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  विषमता  को  शीघ्र  ही  समाप्त  किया

 जाना  चाहिए  |

 विंमान  परिस्थितियों  से  हम  देखते  हैं  कि  सत्ताधारी  दल  का  सही  कदम  उठाने  और  इन  उपेक्षित

 उत्पीड़ित  अनुसूचित  जानि  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  दशा  सुधारने  का  ६रादा  नहीं है  ।  वे  शब्दों

 में  उनके  प्रति  केवल  कोरी  सहानुभुति  ही  दिखाता है  ।  क्योंकि  आज  सत्ताधारी  दल  केवल  शोषण  करने

 वाले  वर्ग  का  ही  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।  ६सलिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के

 उत्थान  और  उनकी  आर्थिक  दशा  सुधारने  के  लिए  और  उन्हें  आरक्षण  आदि  का  लाभ
 पहुंचाने

 के  लिए

 हम  निश्चय  ही  अपना  आन्दोलन  जारी  रखेंगे  ।

 लेकिन  एक  बात  हमें  स्पष्ट  रूप  से  समझ  लेनी  चाहिए  कि  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए

 हमें  ब्यान  सामाजिक  व्यवस्था  के  ढांचे  और  इसकी  रचना  में  परिवर्तन  करना  आवश्यक  होगा  |

 हम  जानते  हैं  और  विश्व  के  इतिहास  से  भी  यह  साबित  हो  जाता  है  कि  श्रमजीवी  वर्गों  के  नेतृत्व

 में  लोकतांत्रिक  जन आन्दोलन  चलाकर  शोषण  करने  सामाजिक  व्यवस्था  के  ata  को  बदला

 जा  सकता  मेरा  ae  विश्वास  कि  सभी  शोषित  वर्गों  की  जनता  के  सामूहिक

 आन्दोलन  से  हम  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लेंगे
 |  इस  आशा

 के
 साथ

 मैं  एक  बार  पुनः
 श्री  सूरज  भान  के  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  !

 भी  अर्जुन  सेठी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  श्री  सूरज  भान  ने  अपने  विधेयक

 > में  आरक्षण  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  की  ue  अच्छा  जाहिर  की  ताकि  संविधान  के  अन्तगंत  जो

 पद  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  गात  का  लिए  आरक्षित  किए  गए  वे  उन्हें  पर्याप्त  संख्या  में

 मिल  सक  |

 269



 पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और  4  1984

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 आरम्भ  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  उनके  द्वारा  यंह  विधेयक  पेश  करने  के  लिए  और

 और  सभा  का  ध्यान  आरक्षण  नीति  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली  न्र  टियों  और  कमियों

 की  ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  यह  विधेयक  इस

 आशंका  के  साथ  पेश  किया  गया  है  कि  संविधान  में  उन्हें  जो  गारन्टी  दी  गई  है  उसे  पुरा  नहीं  किया

 जा  रहा  माननीय  सदस्य
 ने

 कार्यान्वयन  तंत्र  में  कई  एक  कमियों  और  मुश्किलों

 fas  किया है  जिसके  परिणामस्वरूप  संविधान
 में

 जो  भी
 गारन्टी  गई  है  वह  पूरी  नहीं हो

 रही  है
 ।

 इससे  पहले  कि  मैं  अगले  मुद्दे  पर  चर्चा  मैं  भारत  सरकार  द्वारा  1980-85

 में  अनुसूचित
 जातियों  के  विकास  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  से  एक  वाक्य

 उद्धत  करना  चाहता  नि

 में  वे  जाति  के  एक  ऐसे  कुचक्र  में  फंसे  हुए  जहां  उन्हें

 जीवित  रहने  के  लिए  अपने  शोषणकर्ताओं  पर  निर्भर  करना  पड़ता  है  और  अधिकांश  रूप  से

 स्वतन्त्रता  रूप  से  अपनी  आजी  बिका  प्राप्त  करने  की  क्षमता  का  विकास  करने  के  अवसरों  से

 वंचित  किया  जाता  है  ।''

 भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कार्यकारी  दल  की  यह  रिपो  है  ।  उन्होंने  ६न  लोगों  के  विकास

 और  उन्हें  अन्य  समुदायो ंके
 बराबर  लाने  के  लिए  कई  एक  उपयुक्त  सुझाव  दिए  हैं  ।

 ~
 bal इससे  पता  चलता है  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  उपाय  उनका  वांछित

 परिणाम  नहीं  निकला  यह  सच  है  ।  इसीलिए  उन्होंने  इसका  जिक्र  किया है  ।  वास्तव  में

 सरकार  ने  भी  यह  महसूस  किया  है  ।  इसीलिए  उन्होंने  इस  दल  को  नियुक्त  जिसने  कई  एक

 सिफारिशें  की  थी  ।  मेरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  हमें  बताएंगे  कि  विभिन्‍न  नीतियों--विशेषकर

 कार्मिक  नीतियों
 --

 जिनका  कि  इस  रिपोर्ट
 में

 जिक्र  है--के  कार्यान्वयन
 में  कहां  प्रगति  हुई  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  दिमाग  में  यह  अशंका  है  कि  जो  योजनाएं  उनके  हित  के  लिए  बनाई

 जाती  हैं  उन्हें  अमल  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  और  उसका  लाभ  उन्हें  नहीं  मिल  पाता  |  हमें  उनकी

 यह  आशंका  टूर  करनी  चाहिए  |

 अब  मैं  भारत  के  महालेखा  परीक्षक  की  वर्ष  198  1-82  की  रिपोर्ट  से  कुछ  वाक्य  उद्धत  करना

 चाहुंगा  ।  हम  जानते  हैं  कि  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  कुछ  छात्रवृत्तियां  उपलब्ध

 हैं  ।  लेकिन  इन  सुविधाओं  का  वहां  तक  उपयोग  कियां  जाता  है  ?  प्रश्न  यह  है  ।  भारत  के  निर्यातक

 और  महालेखा  परीक्षक  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  इनका  कितना  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  ध्  रिपोर्ट  को  देखा  होगा  ।  उन्होंने  अपनी  सिफारिशों  के

 सारांश में  कहा  है  कि  —

 tis
 रग  08  मामलों  में  5.56  लाख  रु०  की  राशि  की  छात्रवृत्तियां  जाति/आय  प्रमाण-पत्र
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 पदों  तथा  सेवाओं में  रावत  स्थानों  का  जातियों  और 14  1906  )

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आर  विधेयक

 दिए  दी  50.64  लाख  रु०  राशि  की  छात्रवृत्तियां  ऐसे  निवासियों  के

 लिए  दी  गईं  जो  अनुसूचित  जातियों  के  नहीं  थे  अथवा  ऐसे  पाठ्यक्रमों  के  लिए  दी  गई  जो

 योजना  के  अधीन  नहीं  आते  थे  ।''

 का कप  तरह  से  आप  देखेंगे  कि  उनके  लिए  उपलब्ध  सुविधाओं का
 किस  प्रकार

 से  दुरुपयोग

 किया  गया  है  और  यह  बात  रिपोर्ट  में  कही  गई  है
 ।

 इसमें  आगे  कहा  गया  है

 दरों  पर  छात्रवृत्तियां  छात्रावासों  के  3025  छात्रों  को  दी  गई  जिसके

 स्वरूप  8.36  लाख  रु०  अधिक  भुगतान  हुआ  |
 छात्रवृत्तियां  देर  से  दी  गईं  ।  नियत

 तिथि  से  विलम्ब  3  से  21  महीनों  के  बीच  का

 इसी  प्रकार  कई  एक  बातों  का  इसमें  जीवन  किया  गया  है  ।  मैं  सारी  बातों  यहां  जिक्र

 नहीं  करना  क्योंकि ये  रिपोर्ट  पहले  ही  सरकार के  पास  हैं
 ।

 मैं  चाहूंगा
 कि

 मंत्री  महोदय  हमें

 बताएं  कि  यह  सब्र  कैसे  gars  यह  स्थिति  केवल  केन्द्र  में  ही  नहीं  बल्कि  राज्यों  में  भी  मेरे

 राज्य  उड़ीसा  में  भी  यही  स्थिति  है  ।  पहले  सभी  को  खासकर  जो  मिडिल  इंगलिश  स्कूलों

 और  हाई  स्कूलों  में  पढ़  रही  थीं  छात्रावासों  में  रहने  वाली  छात्राओं  के  बराबर  छात्रवृत्तियां  मिलती

 क्योंकि  मिडिल  इंगिलश  स्कूलों  में  छात्रावास  नहीं  होते  हैं  |

 इसीलिए  सरकार  ने  यह  नीति  बनाई  कि  प्रत्येक  छात्रा  को  छात्रवृत्ति  दी  जाए  यानि  किः  प्रत्येक

 छात्रा  को  छात्रावास  में  रहने  वाली  छात्राओं  के  बराबर  छात्र॑वृत्तियां  जाएं  ।

 4.00  स०  पृ०

 हाल  ही  में  राज्य  सरकार  ने  इसे  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया  सरकार  द्वारा  चलाए

 जा  रहे  हाई  स्कूलों  और  मिडिल  इंगलिश  स्कूलों  में  भी  छात्राओं  के  लिए  छात्रवास  की  कोई  सुविधा
 उपलब्ध  नहीं  बीच  में  ही  पढ़ाई  छोड़ने  के  मामलों  को  रोकने  के  एक  नीति के  रूप  में  यह
 निश्चय  किया  गया  है  कि  छात्राओं  को  प्रोत्साहन  और  छात्रवृत्तियां  दी  जाएं  ।  अब  यह  प्रथा  क्यों

 बन्द  कर  दी  गई  है  ?  वे  उन्हें  छात्रावास  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करवा  सकते  ।  इस  मामले  में  बालिका

 छात्राओं  को
 भी

 छात्रावास  में  रहने  वाली  छात्राओं  के  समान  समझा  जाना  चाहिए  ।

 इसी  ऐसे
 भी

 मामले  हैं  जहां  पद  आरक्षण के  अनुसार नहीं  भरे  गए  हैं  ।

 मेरे  मित्र  ने  यह  विधेयक  लाकर  एक  अच्छा  ard  किया है  ।  कई  एक  माननीय  मित्रों  ने  कहा  है
 कि  कई  एक  राज्यों  ने  ऐसे  विधान  बनाए  हैं--जिनके  अनुसार  संविधान  के  अनुसार  इन  लोगों  को
 आरक्षण  और  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ।  अगर  बेमन  से  इस  प्रकार  से  कोशिश  की  गई  तो  कोई
 समाधान  नहीं  निकलेगा  |  इधर  बैठे

 मेरे  माननीय
 मित्र  ने

 ठीक  ही  कहा  है  कि  यह  आरक्षण  हमेशा
 के  लिए  नहीं  चल  सकता  और  किसी-न-किसी  समय  इसे  समाप्त  करना  ही  होगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  इस  महत्वपूर्ण  मामले  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के
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 पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  चित  जातियों  और  4  1984

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 लिए  सही  रूप  में  ही  यह  विधेयक  पेश  किया  मैं  सरकार से  अनुरोध  करता  हूं  कि-संविधान  के  अन्तर्गत

 जो  कुछ  भी  इन  लोगों  का  हक  बे  इन्हें  मिलें  और  समय-समय  पर  बनाई  गई  विभिन्न  समितियों

 की  सिफारिशों को  लागू  किया  जाए  |

 भी
 रीत  लाल

 प्रसाद  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना

 चाहता
 |

 जहां  तक  शेड्यूल  काइट्स
 और

 शेड्यूल  ट्राइबल  के
 आरक्षण

 का  प्रश्न वह  अभी  तक
 ज्यों  का  त्यों  ही  बना  हुआ है  |  भाईचारा  और  समान  न्याय  की  संविधान  में

 व्यवस्था  है  ।  महात्मा  गांधी  जी  और  नेहरू  जी  का  हरिजन  तथा  आदिवासियों  के  लिए  बहुत  विशाल

 हृदय
 अगर  पिछले  37  वर्षों

 का
 किया  जाए  तो  बहुत  वेदना  होती  हम  वहां

 तक  पहुंच  पाए  हैं  महात्मा  दयानन्द  और  अम्बेडकर

 चाहते  दलित  और  पीड़ित  मानव  को  समाज  के  समान  स्तर  पर  लाने  की  जो  हमारी  कल्पना

 है  और  उसके  अनुसार  जो  संविधान  में  व्यवस्था
 वह

 केवल  किताब  में  ही  रह  गई  है  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  उनकी  कत् पं ना  थी  और  हम  लोग

 कार्यान्वयन कर  रह  हैं  ।

 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा
 :  कार्यान्वयन  और  कार्य-कलापों  के  बारे  में  तो  आंकड़े बोल  रहे

 उन  आंकड़ों  के  आइने  में  आपका  चेहरा  दिखाई  पड़  रहा  है  कि  संविधान  को  कितना

 अन्दाज  किया  है  ।  उनकी  भावनाओं को  मूत  रूप  देने  में  हम  लोगों  ने  बेईमानी की  है  ।  इसके

 लिए  दूसरा  शब्द  नहीं हो  सकता ।  यदि  आप  काम
 अच्छा  करेंगे  तो  हम  उसकी  तारीफ  भी

 करेंगे  |  लेकिन  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  हमने अपने  यहां  शेड्यूल

 कास्ट के  लिए  15  परसेंट  और  शेड्यूल  ट्राइब्स के  लिए  साढ़े  सात  परसेंट का  रिजर्वेशन  बनाया

 दोनों  को  मिलाकर  साढ़े  बाईस  परसेंट  पूरे  समाज  में  इनका  भाग  वन  जाता  जो  कि  लगभग

 एक  चौथाई  जिसको  हम  दलित  और  पीड़ित  कहते  यदि  समाज  के  साथ-साथ  आगे  बढ़ने  की

 उनमें  क्षमता  नहीं  आती उनको  ऊपर  बढ़ने  के  अवसर  नहीं  दिए  जाते  हैं  तो  इसका  क्या  अर्थ

 हुआ  ।  वैसे  हमारा  देश  एक  प्रजातंत्र  गणतंत्र है
 और  लोकतंत्र  भी  हम  इसको  कहते  हैं  ।  लेकिन

 आप  देखिए  कि  डेमोक्रेसी  की  डेफिनीशन  क्या  है--यह  एक  ऐसी  सरकार  है  जिसमें  सबका  हिस्सा

 है  ।  जब  हर  व्यक्ति  का  एक  समान  हिस्सा है
 तो  इतने  दिनों  से  रिजर्वेशन  रहने  के  बावजूद यदि

 सर्विसेज  में  देखा  जाए  तो  शेड्यूल  कास्ट  के  लिए  क्लास  वन  मे ं5  कयास  टू  में  7  परसेंट

 और  क्लास  थी  में  13  परसेंट  तक  यह  पहुंचा  इसी  तरह  से  आदिवासियों  का  प्रतिशत  रहां

 क्लास  वन  और  टू  में  शुन्य  क्लास थी  और  फोर  में
 दो  या  तीन

 प्रतिशत  है  तो  इससे  अंदाज

 लगाया  जा  सकता  है  कि  इतनी  बड़ी  संख्या  को  हम  समाज  के  साथ  बढ़ा  सकते  आगे

 ले  जा  सकते  उसको  हम  संविधान  में  प्रदत्त  समानता  और  एकता  की  भावना  के  अनुरूप  दूसरों

 के  बराबर  ला  सकते हैं  ।  क्या  हमारे  संविधान  की  भावना  सिर्फ  भावना  बन  कर  ही  रह  जाएगी

 या  उसको  अमली  जमा  भी  पहनाया  जाएगा  ।  हमारे  जितने  कानून  इस  सम्बन्ध  में  बने

 उनकों  अधिनियमित  कर  दिया  जाए  और  अधिनियमित  करके  समा ज  के  इस  sda  अंग  को  मजबूत
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 14  1906  पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  (agafaa  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 बनाए  जाए  |  जिस  तरह  हमारे  शरीर  की  किसी  उंगली  में  घाव  हो  जाता  है  तो  उसकी  हम  मरहम

 पट्टी  करते  डाक्टर  को  दिखाते  हैं  ताकि  उसको  प्रॉपर  व्यवस्था  क्योंकि  उसके  कारण

 सम्पूर्ण  शरीर  मं  वेदना  होती है
 |  उसी  तरह  समाज  के  इन  आदिवासी  और  वर्ग  के

 लोगों  के  साथ  आज  तक  जस्टिस  नहीं  क्योंकि  हमने  उनके  साथ  संवेदना  नहीं  रखी  और  इसी

 कारण आज  उनकी  परसेंटेज  बिल्कुल  नगण्य है  और  नज़रअन्दाज़  करने
 लायक  है

 ।  यही  कारण  है

 कि  हमें  जगह-जगह  से  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  अत्याचार  और  सामूहिक  हत्या  के  समाचार

 सुनने  को  मिलते  हैं  ।  बिहार  में  हर  स्थान  पर  ऐसी  घटनाएं  होती  रहती हैं  ।  उसका  कारण  यही  है

 कि  उनको  समांज  में  दूसरों  के  समान  अवसर  प्राप्त  नहीं  उनमें  छूआछूत  की  भावना  विद्यमान  है

 और  यहां  तक  कि  उनको  अपने  मौलिक  अधिकारों  से  वंचित  किया  जा  रहा  हम  लोग  जानबूझ

 आरके  उनकी  उपेक्षा  करते  इसी  कारण  यह  परिस्थिति  पैदा  हुई  यदि  गरीब  लोगों  की  तरफ

 बड़े  लोगों  का  इंटरैस्ट  पैदा  हो  जाए  तो  उसका  मतलब  होगा--जिस  तरह  एरिस्टोटल  सिद्धांत  में

 कहा  गया  वर्ग  के  हित  सबल  वर्ग  के  हित  होने  चाहिए  ।  यदि  हम  इसी  तरह  चलते

 रहेंगे  तो  देश  भर  में  दुर्बल  वर्ग  कभी  ऊपर  नहीं  आ  सकता  ।  इसलिए  इनको  आगे  बढ़ान ेके  लिए

 जरूरी है
 कि  हमने  इनके  लिए  जो  प्रावधान  किए  उनको  अधिनियमित  किया  जाए  ।  हमारी

 भारतीय  जनता  पार्टी ने  1981  में  राष्ट्रीय  कोचीन  में  ऐसा  प्रस्ताव  पारित  किया था  कि

 इसको  अधिनियमित  किया  जाना  चाहिए  ।  हमारा  वह  रिजोल्यूशन  सर्वसम्मति  से  पास  हुआ  था  ।

 लेकिन
 आप

 लोग  तो  पावर  में
 बैठा

 सिन्हा  आप  कानून  पास  करवाईए ।  यूं  तो  हर

 मामले  में  एक  ही  फार्मूला  लगाया  जा  सकता  है  भोजन  भाषण  और  उद्घाटनमू---यानी  जमीन

 पर  कुछ  सब  कुछ  केवल  भाषण  ही  भाषण  चलता है
 ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कीजो

 भी  व्यक्ति  सत्ता  में  कुर्सी  पर  सबसे  पहले  वह  भारतीय  चाहे  हम  लोग  हो ंया
 आप

 पहले  हम  सब  भारतवासी  हैं  और  इसीलिए  संविधान  की  भावना  को  लागू  करने  का  दायित्व  आपके

 कंधों  पर  आ  जाता  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आप  इसको  अधिनियमित  कीजिए  ताकि  उनके

 अधिकार  कानूनन  उनको  मिल  उनको  अमली  जामा  पहनावा  जा  सके  और  इन  समाज  के

 शोषित  जितनी  भी  तरह  के  लोग  उनको  ऊपर  उठाया  जा

 सके  ।  ताकि  इस  तरह  की  समस्याएं  जो  बार-बार  आती  रहती  और  हमारा  समाज  दुर्बल  हो

 रहा  उसका  अवसर  न  मिले  ।  भारत
 एक  ऐसा  देश  जहां  इस  तरह  की  परिस्थितियां हैं  ।

 विदेशों  में  कहीं  पर  भी  देखिए  समाज  का  देश  का  जो  रेस  होता  उसमें  नागरिकों  की  समान  भावना

 होती  हैं  ।  भारत  में  फारवर्ड  आदि  इस  प्रकार  की  बहुत सी

 कन् सरस  डिजीज  पैदा  हो  गई  हैं
 ।

 जानबुझकर  एक  वर्ग  पैदा  किया  गया  है  ।  असफलताओं पर  पर्दा

 डालने  के  लिए  इसको  बनाया  जा  रहा  है
 ।

 यह  इस  तरह  की  बीमारी  है  जो  सारे  देश  में  लाइलाज

 हो  गई  है
 ।

 हरिजन
 की

 बात  तो  बैकवर्ड
 और

 was
 की

 बात  सारे  देश में  चल  रही  और

 यह  भयंकर  रूप  ले  रही  है  ।

 staal  रामदुलारी  सिन्हा  :  सब  का  नेतृत्व  आप  कर  अ  x,
 रहे  हैं

 भी  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा
 :
 नेतृत्व हम  कर  रहे  लेकिन  फायदा  आप  रहे

 आप
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 जातना  ना  लिए
 जातियों  के  लिए  )  आरक्षण  विधेयक अनुसूचित  vf

 निर्मात्री
 जन्मदात्री  न्  सब  चीजें  को  आप  पैदा  कर  रही  यह  सब  हिमालयन

 ब्लड है  |

 हम  एक  देश  में  रहते  हुए  भी  कहेंगे  कि  यह  साउथ  खालिस्तान  अलग  देश  हो  गया  ।

 हर  जगह  अगल-अलग  की  भावना  क्यों  पैदा  हो  गई  ?  यह  तो  बुनियादी  गलती  हमारे  नेताओं ने  की

 एक  दूसरे  को  आज  देखना  नहीं  चाहता  |

 हम  बराबर  नेशनल  इंटीग्रेशन  काउंसिल  की  मीटिंग  करते  रहते  लेकिन  इसका  क्या  होगा

 जब  कि  बीमारी  इस  कदर  सच्चाई  नहीं  है  ।  इन  सब  भाषाओं  के  भीतर  जाकर  इसमें

 ईमानदारी  लानी  होगी
 ।

 हरिजन  और  आदिवासियों  को  अगर  सचमुच  में  समाज  के  साथ  लाना है  तो  आपने  जो

 अधिकार  उसको  दिया  है  वहू  और  देना  होगा  नहीं  तो  आज  हजारों  लाखों  की  तादाद  में  हरिजन

 करके  मुसलमान  और  ईसाई  बन  रहे  हैं  ।  जहां  उनको  सुविधाएं  मिलती  जहां  उनको

 समानता  का  अवसर  मिलता  वह  उस  धर्म  में  चले  जाते  हैं  ।  आप  उनको  संकट  की  ओर  भेज  रहे

 उससे  देश  के  भीतर  लड़ाई  पैदा  हो  रही  है  ।  हमारी  कमजोरी  के  कारण  ये  समस्याएं  पैदा  हो  रही

 हमें  सही  बराबरी  को  राष्ट्रीयता  की  भावना  से  सबको  ऊपर  उठाना  चाहिए  |

 हरिजनों  में  भी  कुछ  ऐसे  हैं  जिनको  ATE o  ए  एस०  तक  रिजर्वेशन  कोटा  मिलता है  |

 भरा  सुझाव है  कि  हरिजन में
 अगर  एक  ago  ए०  एस०  हो  जाए  तो  उसे  बैकवर्ड

 क्लास  में

 भेज  दें  तब  वह  फिर  आगे  बढ़  सकेगा
 |

 आपके  यहां  डी-लिस्ट  सिस्टम  भी  होना  चाहिए ।  एक  बार

 अगर  कुछ  बात  हो  जाए  तो  हरिजन  कहां  जाए  |  उसको  बैकवर्ड  कर  दीजिए ।  इस  क्लास  की  कोई

 जाति  नहीं  है  ।  इसके  लिए  जरूरी  होगा  कि  आप  एक  लिस्ट  बनाइए  और  जब  उसमें  उसका  काम

 हो  जाए  तो  वह  दूसरी
 ओर

 चला  जाए
 ।  आई०  To  एस०  हरिजन हो  जाए  वह  आगे ag  ।  जो

 हरिजन  आज  लाखों  की  संख्या  में  पड़े  उनके  लिए  आमदनी  का  स्रोत  हमें  देना  होगा  ।  हर

 हरिजन  फैमिली  में  एक  को  गारन्टी  के  साथ  सर्विस  दी  जानी
 चाहिए

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संविधान  के  अनुसार  हम  यह  कार्य नहीं  कर  सकते  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  क्या  श्री  सुरज  भान  इससे  सहमत  हैं
 ?

 aft  सुरज भान  :  मैं  सहमत  नहीं  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  एक  ही  दल  के  दो  सदस्यों  में  मतभेद  हैं  ।

 श्री  सुरज  भान
 :

 दल  का  निर्णय  दिया  गया है  |  इसके  लिए  संकल्प  है  ।  यह  एग्री  नहीं

 मैं  बता  दूंगा  कि  क्यों  एग्री  नहीं  करते  ?

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  अपने  विचार  रख  रहा  हूं  कि  कोडीफायी  मैं  उसका  समर्थन
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 करता  हूं  ।  जब  आपने  बैस्ट  बंगाल  और  मणिपुर  गवर्नमेंट  ने  हरिजन  आदिवासी  की  संस्था  को

 कोडीफाई  कर  तो  सारे  देश  में  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  अमर  हमारे  दिल में  ईमानदारी तो

 हम  यह  काम  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मान  लीजिए  किसी  उन्नत  वर्ग में  कोई  व्यक्ति  आई०  To  एस०

 अधिकारी  बन  जाता है  !  क्या  वह  इस  बात  से  सहमत  होगा  उनके  अपने  परिवार  को

 आई०  To  एस०  अधिकारी  बनने  का  अवसर  नहीं  मिलना  चाहिए  ?  केवल एक  ही  मामले  में  ऐसा

 क्यों  आपको  भी  उस  पर  सहमति  देनी  होगी  ।  यदि  आप  उससे  सहमत  तो  ठीक  है  ।

 श्री  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  जो  हायर  कास्ट  के  वे  मेरिट  के  आधार  पर  आएंगे  |  लेकिन

 अगर  कोई  रिजर्वेशन  के  आधार  सरकारी  मदद  क्लास  वन  गजेटेड  पोस्ट  या  आई०  To

 एस०  में  आता  तो  उसको  डी लिस्ट  कर  देना  चाहिए  ।  उसके  परिवार  के  अन्य  लोग  रिजर्वेशन के

 आधार  पर  न  आ  मेरिट  के  आधार  पर  आएं  ।  अगर  ऐसा  नहीं  किया  तो  अनन्तकाल

 तक  रिजर्वेशन  चलेगा  ।  जहां  तक  बैकवर्ड  क्लासिक  का  सम्बन्ध  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को

 आए  चार  बरस  गए  लेकिन  उसकी  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  उसको  लेकर  यहां पर

 रोज  हल्ला  होता  है  ।  सब  लोगों  को  उनकी  संख्या  के  अनुसार  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए ।  ऐसा

 भी  किया  जा  सकता  है  कि  फावंडं  क्लास  के  लोगों  के  लिए  उनकी  संख्या  के  आधार  पर  रिजर्वेशन  कर

 दिया  जाए  ।  इससे  किसी  का  हक  नहीं  मारा  जाएगा  ।  यह  समस्या  बहुत  विकट  हो  रही  है  ।  इसलिए

 इस  बारे  में  सरकार  को  पहल  करनी  चाहिए  ।

 मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि  मध्य  प्रदेश  गजनेर  और  जम्मू-काश्मीर  के  **  ने

 1983  में  गवर्नर  के  पद  पर  रहते  हुए  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  लिए  रिजर्वेशन  का

 डट  कर  विरोध  किया  ।  लोग  ऐसे  पदों  पर  आसीन  रहते  हुए  ऐसी  तुच्छ  भावना  से  कार्य  वह

 बहुत

 निन्दनीय  है  ।

 एक  व्हाइट  पब्लिश  करना  चाहिए  कि  संविधान  के  अनुसार  इस  देश  में

 हरिजनों  और  आदिवासियों  को  क्या  मिलना  चाहिए  और  उन्हें  क्या  दिया  गया  है  ।  इससे  वास्तविक

 स्थिति  सामने  आ  जाएगी  कि  सरकार  ने  कांस्टीट्यूशनल  में  दिए  गए  रिजर्वेशन  के  प्रावधान  का  कितना

 क्रियान्वयन  किया है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  सदस्य
 की

 भावना  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  हीरालाल आर०  परमार
 :  उपाध्यक्ष  माननीय

 श्री  सुरज

 शिड्यूल्ड  काइट्स  और  शिड्यूल  ट्राइब्ज  के  लोगों  के  साथ  रिजर्वेशन  के  बारे  में  हो  रहे  अन्याय  को

 मिटाने  के  लिए  बिल  लाए  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  सदस्य  का  धन्यवाद

 re

 facia  में  सम्मिलित  नही  feat  गया  |
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 वाजा

 करता हूं  ।  रिजर्वेशन  चार  जगह  होता  है  :  शिक्षा  सर्विसिज  में  और  रोजी-रोटी  के

 लिए  ।  आजादी के  36  सालों के  बाद  हम  रिजर्वेशन  नहीं  चाहतें  ।
 हमें  उससे  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 वह  हमें  इसलिए  दिया  गया  है  कि  लोग  कुत्ता  और  बिल्ली  को  गोद  में  लेकर  घूमते  लेकिन  इंसानों

 को  कमरे  की  बात
 तो  कुएं  और  तालाब  पर  नहीं  जाने  उन्हें  खटिया  पर  बैठने  नहीं

 देते  ।  शिड्यूल  काइट्स  और  शिड्यूल  ट्राइबल  को  आगे  लाने
 के  लिए  उन्हें  कानून  के  द्वारा  रिजर्वेशन

 का  जो  अधिकार  मिला  उसमें  कितनी  दिक्कतें  आ  रही  हैं  ।

 गुजरात  में  1981  में  एन्टी-रिजर्वेशन  आंदोलन  जिसमें  42  आदमियों  की  मृत्यु  हुई

 और  दलितों  का  तीन  करोड़  रुपए  का  नुक्सान  हुआ  ।  महात्मा  गांधी  ने  1935  में  यह  काम  शुरू  किया

 वहां  पर  दीवार  इतनी  ऊंची  हो  गई  है  कि  हमने  पचास  साल  तक  जो  प्रगति  की  हम  उससे

 सौ  साल  पीछे  हट  गए  हैं  ।  यह  छुआछूत  की  दीवार  हर  जगह  गांव-गांव  दफ्तरों  दुकानों  में

 आगे  बढ़  रही  और  राजनीति  में  भी  एक  नया  दौर  आ  रहा  हमारे  यहां  गुजरात  में  मोची

 जाति  के  लोग  शेड्यूल्ड  कास्ट  नहीं  अनटचेबत्स  नहीं  हैं  क्योंकि  बे  तो  राजपुतों

 की  बस्ती में  रहने  वाले  हैं  और  वे  शेड्यूल  कास्ट  के  लोगों  से  छुआछूत  रखते  वे  उनके  यहां  पानी

 तक  नहीं  पीते  हैं  तथा  वे  बिजनेस  में  लगे  हुए  हैं  फिर  भी  उनको  शेड्यूल  कास्ट  में  डाल  दिया  गया

 बे  गांव  तहसील  पंचायत  और  जिला  पंचायतों  में  टिकट  ले  रहे  हैं  ।  ६स  प्रकार  से  शेड्यूल

 काँटों  में  भी  फर्क  डालने  को  की  जा  रही  है  |

 इसी  प्रकार  से  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हमारे  यहां  गुजरात  में  पिछले  साल  मेडिकल  शिक्षा  में

 11  सीटें  रिजर्व  कोटे  के  लिए  रखी  गई  थी  जिनमें  से
 hat

 सीटें  मोतियों  को  ही  दे  दी  गई  और  इस

 प्रकार  से  35  लाख  की  हरिजन  आबादी  के  लिए  केवल  2  सीटें  ही  रह  गयीं  ।  इस  प्रकार  का  जो

 अन्याय  होता  है  वह  नहीं  होना  चाहिएं  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  तो  गरीबों  को  ऊपर  उठाना  चाहती

 हैं  लेकिन  उनके  साथ  इस  प्रकार  से  अन्याय  किया  जाता  है  और  छुआछूत  की  समस्या  दिन  प्रतिदिन

 बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।

 इसी  तरह  से  मैं  आपके  द्वारा  इस  बात  की  ओर  भी  सरकार  का  ध्यान  आर्कषित  करना

 चाहुंगा  कि  गुजरात  में  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  यह  नया  कानून  बना  है  कि  पहले  तथा  दूसरे  बच्चे  को  ही

 स्कालरशिप  और  फ्रीशिप  अन्य  बच्चों  को  नहीं  ।  मैं  पुछना  चाहता  हुं  कि  तीसरे  और

 चौथे  बच्चे  ने  क्या  गुनाह  किया  है  जिसकी  वजह  से  उसको  स्कालरशिप/फ्रीशिप  नहीं  दी  जाएगी  ?

 शेड्यूल  कास्ट  होने  के  नाते  जो  सुविधा  उन  बच्चों  को  मिलनी  चाहिए  उससे  भी  उनको  वंचित

 क्रिया  जा  रहा  गुजरात  में  ऐसा  नियम  बनाया  गया  है  जिसके  द्वारा  बच्चों  के  अन्दर  भी

 भाव  की  नीति  बरती  जा  रही  केन्द्रीय  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  गुजरात  सरकार  से  कहा

 जाना  चाहिए  कि  इस  gare  का  नियम  उचित  नहीं  है  |

 इसी  प्रकार  से  आप  देखें  कि  अगर  पटवारी  या  शिक्षकों  की  भर्ती  करनी  होती  मान

 लीजिए  200  जर  हें  हैं
 तो

 सात  परसेन्ट  हरिजनों  के
 धा  दह  परमिट  BIN  की

 विल
 ए  14  स्थानों  की  लिस्ट  अलग  से  बनाई

 276



 14  1906  )  पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 जाएगी  ।  हालांकि  बहूत  सारी  एप्लीकेशन्स  आती हैं  लेकिन  फिर  भी  14  लड़कों  को  ही  लिय  जाता

 है--यह  सही  नहीं  देश  म॑  हरिजन  आदिवासियों  की  35-40  परसेन्ट  आवादी है  ।  मेरा  निवेदन

 यह  होगा  कि  60  परसेन्ट  जो  बड़ी  जातियों  के  लोग  हैं  उनके  लिए  आप  उसी  अनुपात  में  जगहें

 रिजर्व  करके  दे  दीजिए  और  शेष  जगहों  को  दुसरों  के  लिए  छोड़  दीजिए  तो  हमें  कोई  एतराज

 नहीं  होगा  |

 इसी  प्रकार  से  यहां  दिल्‍ली  में  शेड्यूल  काइट्स  और  शेड्यल्ड द्  ट्राइब  के  पालियामेंट  मेम्बरों

 के  लिए  डी०डी०ए०  द्वारा  फ्लैट्स  बनाकर  देने  की  व्यवस्था  है  और  इसके  लिए  कई  ऐसे  मेम्बरों  ने

 एप्लीकेशन्स  भी  दी  हुई  हैं  लकिन  डी० डी  ०ए०  द्वारा  चार  सौ  पांच  सौ  मकान  बनाकर  जनरल

 कटेगरी  के  लोगों  को  दे  दिए  गए  परन्तु  हम  लोगों  को  आजतक  कोई  जवाब  तक  नहीं  मिला है  ।  मैं

 समझता हूं  नियमों  को  पालन  करने  का  यह  कोई  तरीक  नहीं है  |

 अन्त  में  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  हमारे  यहां  राठवा  कोली  जाति  को  आदिवासी  नहीं

 माना  गया  यह  बड़ा  अन्याय है  ।  राठवा  कोली  को  आदिवासियों  में  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  से  बीससुत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1-2  हजार  के  जो  ऋण  दिए  जाते  हैं  उनके

 बड़े-बड़े  फंक्शन  होते  हैं  लेकिन  इण्डस्ट्री  वालों
 को  25  परसेण्ट  सब्सीडी

 के
 रूप

 में
 लाखों  रुपए  दे  दिए

 जाते  है ंजो  कोई  नहीं  जान  पाता  ।  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अधीन  हरिजनों  और  आदिवासियों  को

 बहुत  बड़ा  फंक्शन  करके  दो-चार  हजार  रुपए  दिए  जाते  अखबारों  में  बहुत  बड़ी-बड़ी  खबरें  छपती

 लेकिन  इससे  फायदा  बड़े  लोगों  को  होता है  ।  मेरी  दृष्टि  में  यह  तरीका  भी  अच्छा  नही ंहै  ।

 जहां  तक  सर्विसिज  में  प्रोमोशन  का  ताल्लुक  प्रोमोशन  में  टाइम  सीमा  नहीं

 देखना  ऐसे  ही  उनको  प्रोमोशन  दे  देना  चाहिए  ।  ऊपर  बले  आफिसर

 जातिवाद  के  आधार  पर  कुछ  रीमिक्स  इस  प्रकार  के  लिख  देते  जिसकी  वजह  से  प्रोमोशन

 नहीं  हो  पाता  है  ।

 माननीय  श्री  सुरज  जो  लाए  इसके  लिए मैं  उनको  धन्यवाद  देता

 हूं  और  उपाध्यक्ष  महोदय  आप  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय

 द्य दि  न पा

 श्री
 अशफाक  हुसेन

 :  उपाध्यक्ष  मैं  संक्षेप  में  चन्द  बातें  श्री  सुरज

 भान  द्वारा  प्रस्तुत  बिल  के  समर्थन  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  आंकड़ों  के  हेरफेर  में  नहीं  पड़  क्यों कि

 आंकड़ें  सदन
 में  बहुत से

 लोगों  ने  सदन
 में

 पेश  किए  हैं  ।  सरकार  भी  यह  मानती  है  कि  अनुसूचित

 जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  रिजर्वेशन  में  जो  स्थान  मिलना  वह  नहीं  मिल  रहा

 लेकिन  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  सर्विसिज  में  नौकरी  पाकर  रोजी  हासिल  करने  वालों  की  संध्या  बहुत

 कम  है  ।  इसलिए  इस  बिल  का  उद्देश्य  तभी  पुरा  जब  कि  सरकारी  सर्विसिज  के  साथ-साथ

 पब्लिक  सैक्टर  और  प्रा  वेट  सैक्टर  में  भी  उनको  रिजर्वेशन  दिया  जब  मैं  प्राइवेट  सैक्टर  की

 बात  करता  तो  मेरा  मतलब  पड़े  प्राइवेट  सैक्टर  से  gas  सैक्टर  अपने  तौर  से  कोई  सर्विस
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 नहीं  कर  रहा  अपने  तौर  से  कोई  इन्डस्ट्री  नहीं  चला  रहा  cae  सरकार  के  जो  बैकिंग  सिस्टम

 एल०  आई०  सी ०  इससे  जुड़े  हैं  ।  उनसे  ऋण  लेकर  ही  सरकार के  पैसे  से  प्राइवेट  सैक्टर

 चल  रहा  है  ।  safe  मैं
 माननीय

 श्री  सूरज  भान  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  इस  बात  को

 यदि  वे  इस  बिल  में  जोड़े  तभी  इसका  मकसद  पुरा  होगा  ।  जब  प्राइवेट  पब्लिक  सैक्टर  भर

 सरकारी  सैक्टर  तीनों  में  रिजर्वेशन  को  सरकार  देख  ।  इस  सम्बन्ध  में  यदि  आगे  भी  बढ़ा  जैसे

 ला  कॉन्ट्रेक्टर  में  भी  ऐसी  बात  की  जानी  इस  तरह  का  प्रावधान  होना  चाहिए

 जिससे  शेड्यूल  काइट्स  और  शंड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  को  इसमें  हिस्सा  मिल  सके  ।

 अब  मैं  प्राइम  मिनिस्टर  द्वारा  1!  1983  को  दी  गई  डायरेक्टरी  के  सम्बन्ध  में  कहना

 Iga  |  ag  डायरेक्टरी  स्टेट  के  चीफ  मिनिस्टर्स  के  साथ  सभी  मंत्रालयों  को  दी  गई  जिसमें

 भर्ती  के  सम्बन्ध  ए  नियम  बनाने  को  कहा  गया  है  ।  जब  भी  कोई  कमीशन  भर्ती  के  लिए

 या  दूसरे  क्लासेस  की  बनाया  जाए  उसम  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  माइनोरिटीज  के  लोगों

 का  एक-एक  सदस्य  रखा  जाएगा  |  लेकिन  अब  तक  जो  जानकारी  है  या  अब  तक  जवाब

 मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  सदन  की  टेबिल  पर  रखे  गए  उनसे  पता  चलता  है  कि  बहुत  कम  मिनिस्ट्री

 ने  इस  पर  अमल  किया  इस  तरह  प्राइम  मिनिस्टर  के  डायरेक्टरी  की  अवहेलना  खुद  सरकार  कर

 रही  है  |

 1980  में  डा०  गोपाल  सिंह  की  अध्यक्षता  में  एक  कमीशन--हाई  Was  पैनल--के  नाम  से

 बनाया  गया  था  ।  शेड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  और  माध६्नारिटीज  के  लोगों  किस  तरह  से

 तरक्की  दी  किस  तरह  से  इनको  नौकरियां  में  जगह  मिले--इन  सब  बातों  पर  विस्तार  से

 गौर  करने  के  लिए  और  रिकमेण्डेशने  देने  के
 -  लिए  यह  कमीशन  बनाया  गया  था  |  साल  भर  के

 करीब  हुआ  कमीशन  ने  अप्रनी  रिपोर्ट  दे  दी  ।  पिछले  सत्र  में  जब  मैंने  इस  पर  सवाल  किया  तो

 मुझे  कहां  गया  कि  इसी  सत्र  में  इसकी  रिपोर्ट  सदन  की  टेबिल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  जहां

 तक  मेरी  जानकारी  है--अभी  तक  यह  रिपोर्ट  सदन  की  टेबिल  पर  नहीं  रखी  गई  इससे

 सरकार  की  नीयत  aga  साफ  जाहिर  होती  है  कि  सरकार  शेड्यूल  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स

 और  नाइंटीज़  के  लिए  ढिंढोरची  का  काम  तो  करती  है  लेकिन  जहां  अमल  का  सवाल

 आता  है  उसमें  पीछे  हट  जाती  मैं  चाहूंगा  कि  इन  सब  बातों  पर  सरकार  ध्यान  दे  और  अमल

 करे
 ।

 रिजर्वेशन  का  मजाक  किस  तरह  से  उड़ाया  जाता  मैं  उसकी  एक  मिसाल  देना  चाहता

 हूं  ।  मेरे  यहां  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  में  एक  रिजब्डें  जगह  निकली---वह  जगह  उदू  टीचर  की  थी  ।

 इन्होंने  एक  तीर  से  दो  शिकार  करने  कोशिश  की--उस  पोस्ट  को  रिजर्व्ड  कर  दिया  और  यह

 सोचकर  किया  कि  न  शेड्यूल्ड  कास्ट  या  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  आदमी  आएगा  और  न  वह  जगह  पुरी

 होगी  |  मेरे  कहने  का  मकसद  यह  है  कि  इस  तरह  से  एक  तीर  से  दो  शिकार  करने  कोशिश  की

 जाती  लिए  जनन  तक  शेड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइव्स  बैकवर्ड  क्लासेज  और

 माइनार्टीज  के  लोग  लड़ेंगे  AAT  नहीं  सरकार  पर  दबाव  नहीं  यह  काम

 278



 क

 OS

 14  1906  (  )  पदों  तथा  सेवाओं
 गम  रिक्त  स्थानों  का  fea  और

 a4  .  अनुसूचित  जन-जातियों  के
 x  आरक्षण  विधेयक =

 =
 होने  नहीं

 अगर  इसमें  कामयाब  anus  बिकास  वाली  है  उसमें  सका
 जवाब

 देंगे--ऐसा
 मैं  विश्वास  रखता

 हूं
 ।  मैं  अभी  भी  आपके  माध्यम  से  निवेदन  सरकार  को

 कम  से  कम  अपने  किए  हुए  वायदे  संविधान  में  इनके  लिए  जो  प्रावीजन  है
 सको  पूरा

 va  कोशिश  करे  और  श्री  सूरज  भान  जी  के  बिल  को  पास  करके  दिखाए  कि  वह  वा

 ड 1 ह  सिलसिले  में  जो  एमेंडमेंट  श्री  डागा  की  तरफ  से  मूव  किया  गया  है  मैं  उसका
 of

 घि a  |  इसलिए  विरोध  करता  हूं  कि  यह  टालने  वाली  वात  है  और  टालन ेसे
 अब  क्राम

 म
 बने

 करत
 ale  |

 उपाध्यक्ष  यह  बिल  जो  इस  वकत
 fee  7

 प्री  पी
 ०  नामग्याल

 स ५६
 हो  रहा

 है  मैं  उस

 बारे में चन्ठ गहै । <समें  er  aT i i |

 जहां  तक  इस  बिल की  स्प्रिट का
 सवाल  बहुत साल

 अच्छा ब्र
 _

 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इस  मुस्क  आजाद हुए  35-6  गए  इस

 दौर  तान ज
 ती  कायदे  दूसरी  कम्यूनिटीज  या  क्लासेज  ने  उठाए  उनको  शेड्यूत्ड  काइट्स  शोड्यूल्ड

 ह इस  और  माइनारिटीज के  लोग  नहीं  उठा  पाए  हैं  ।  उनको ये  सहूलियत  जरूर  मिलनी

 इसी  सिलसिले  में  आपको  मालूम  है  कि  हम  जो  दूरदराज  के  पहाड़ी  लद्दाख

 र

 ने

 ट
 लोग  हैं  पिछले  कई  सालों  से  इस  केटेगरी में  और  खास  तौर से  शेड्यूल्ड  ट्राइव्स  की  कटेगा  हमें

 as

 मल  होन ेके  लिए  बहुत  जद्दोजहद  करते  आए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  यह  मान  ea  हैकि

 रीजन  के  लोगों  को  हम  शेड्यूल्ड  ट्राइव्स  का  स्टेटस  दे  देंगे  ama  कि  जम्मू  व  काश्मीर
 सरकार

 aie  342  के  तहत जो  क्रान्ति  लेनी  होती  वह  अपनी  न्यास  दे  दे  ।  यह  एवं
 नबी

 गी  है  और  सुखी  तौर  पर  सेठी  साहब  इसको  अच्छी  तरह  से  जानते  कभी  सेन्टर

 फ
 केस  को  फंक  देता  है  और  कभी  स्टेट  सेन्टर  की  तरफ  फैंक  देती है  और  यह  अभी  a  तता

 श  ry  पाया है  कि  इसकी  क्या  फट  होगी  |  जम्मू  व  काश्मीर सरकार  कहती  है  कि  ह
 हमने  सेन्टर

 से

 ह

 थ
 कोई  कलेर  फीकेशन  मांगी  है  लेकिन  वह  आ  नहीं  रही  है  ।  पालीटीकल

 लेबिल
 पर  वे

 इसको  ए
 कसप्लायट कर  रह ेहैं

 और
 मैं

 मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि वे  जल्दी  से
 इसका

 = 4

 sae

 जम्मू  काश्मीर  में  हमको  भी  जो  थोड़ा  बहुत  फायदा  इसका  ber

 amit

 वह

 con
 आती  तक  इस

 बिल  का
 सवाल  मैं  इसकी  मुखालफत नहीं  करता  हूं  लेकिन

 सम  ng  कि  यह  काम्प्रीहेन्सिव  नहीं  है  और  इसी  कई  कमियां  —+  =
 +  एक

 लाना  चाहिए  ati  मिसाल
 के

 तौर  पर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  काम्प्रीहैंसिव म्
 जो a  किल  25  जो  वह  मजहबी

 सिखो ंके  लिए  उसमें  स्पेशल  प्रोविजन है  लेकिन  ब

 paca  उनको  वे  फेसिलिटी  एवेलएबिल  नहीं  हैं  ।  हमारे  प्रीएम्बिल  में  सेकलरइज  क  ह

 कही  गई  है  और  हमारे  संविधान  (Constitution)  में  हरएक  मजहब  के  लोगों  को  बरा

 बह हकूक  हासिल  हैं

 eee ह  उन  सारी  फैसिलिटी  जो  शेड्यूल  काइट्स  और  शेडयूल  ट्राइव्स  को  प्र

 र
 देता  वह  अपने  पेशे  को  ओवर नाइट  बदल  नहीं  लेता है  और  वह  ओवर नाइट  हा

 en.

 ह्
 का

 नहीं  जाता  है  और  उसकी  इकोनॉमिकल  कंडीशंस  भी  एक  दम  ठीक  नहीं
 हैं  लेकिन

 अपने  कुछ  क  शन  ट्  ं  मजहब  मैन्ज  क  री  फैसीलिटीज
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 —_—_—_—

 सवा।लट1।'गनण न  be
 को  खो  बैठता  है  लेकिन  अगर  ag  सिख  बन  तो  वे  फै  ae  यानी  रहती हैं  ।  इस

 चीज  की  तरफ  मैं  इशारा  करना  चाहता हूं  कि  अगर  वह  मजहब  अद्ल  at  दूसरें  मजहब  में  चला

 जाता  दूसरी  बिरादरी  में  चला  जाता  तो  उसकी  फैसीलिटीज  वही  रहनी  चाहिए  और  उनको

 उसको  खोना  नहीं  चाहिए  |

 बाकी  जहां  तक  रिजर्वेशन  का  सवाल  हमारे  कांटीट्यूशन  की  आटिकल्स  341  और  342

 के  aga  और  प्रेसिडेंशियल  1950  के  तहत  जो  रूल्स  बनाए  गए  उनके  मुताबिक  शेड्यूल

 काइट्स  और  शेड्यूल  ट्राइबल  के  लोगों  को  15  परसेन्ट  और  साढ़े  सात  परसेन्ट  रिजर्वेशन  एवेलएबिल

 है  ।  अध्यक्ष  किसी  कानून  या  एक्ट  की  शकल  में  वह  नहीं  लेकिन  फिर  भी  फैसिलिटी  होने

 के  वाबजूद  भी  वहुत  सारी  पोस्ट्स  फ़िल-अप  नहीं  होतीं  ।  इसकी  कई  वजूहात  एक  तो

 नल  है  और  दूसरी  कम्युनिकेशन  की  कमीं  की  है  ।  शेड़यल्ड भ  टाइम्स के  ज्यादातर  लोग  जंगलों  और ी

 पहाड़ों  में  रहते  हैं  और  उनकी  मुश्किलात  यह  है  कि  उनके  यहां  कम्युनिकेशन  की  बहुत  कमी  है  |

 यह  भी  उनकी  एक  सबसे  बड़ी  प्राप्त  है  ।  अगर  कोई  कण्डीडेंट  तालीमी  काबिलियत  रखता  है  और

 उसको  वक्त  पर  किसी  पोस्ट  की  इत्तिला  नहीं  मिलती  या  किसी  इंटरव्यू  का  जो  टाईम  फिक्स

 उसके  बाद  उसकी  उसको  इत्तिला  मिलती  कभी-कभी  तो  यह  इत्तिला  महीने  भर  बाद  मिलती

 इसकी  वजह  उसको  जो  अपॉरचुनिटी  मिली  है  वह  भी  मिस  हो  जाती  है  तो  ऐसी  हालत  के  लिए

 सरकार  कोई  तरीका  निकाले  जिससे  कि  शेड्यूल  काइट्स  और  शेड्यूल  ट्राइब  के  ऐसे  केण्डीडेट्स

 को  यह  फेसिलिटी  मिलती  रहे  ।  जहां  तालीमी  काबिलियत  हो  लेकिन  कम्युनिकेशन  की  कमी  की

 वजह  से  उन  लोगों  फायदा  नहीं  मिलता  उनके  बारे  में  सरकार  को  सोचना  चाहिए  ।

 उनको  आगे  लाने  के  लिए  आपने  कुछ  फेसिलिटीज  दे  रखी  लेकिन
 ऐसी  हालत में  वे

 लोग

 जो  फेसिलिटीज  का  फायदा  नहीं  उठा  पाते  उनको  और  फेसिलिटी ज  देने  की  जरूरत है
 |

 इसके  अलावा  इस  बिल  में  बहुत  सारी  अच्छी  तजवीजें  पेश  की  गई  हैं  ।  मिसाल  के  तौर

 पर  सेक्शन  आठ  लाज  तीन  में  कहा  है  कि  जो  एडहॉक  एपाइंटमेंट  के  बारे  में  है  वह  एक  अच्छी

 बात  इस  ओर  सरकार  को  तवज्जो  देनी  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि

 सुहेल
 केण्डीडेट  अवेलेबल  नहीं  होते  उनके  लिए  स्पेशल  एडहॉक  एपोइन्टमेंट  करनी  पड़ती  है  ।

 लेकिन  जब  भी  उन  पोस्टों  के  लिए  सुटेबल  कैंडिडेट  शेड्यूल  काइट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइबल  के  मिल

 जाएं  तो  उन  एडहाक  एपोइंटमेंट  को  डिसकंटीन्यु  कर  fer  जाना  चाहिए  और  उन  पर  शेड्यूल्ड

 काइट्स  और  शेड्यूल  ट्राइब्स  के  लोगों  को  रखा  जाना  चाहिए  ।

 4.43  कप

 (att  आर०  एस०  पैरो  पीठासीन

 इसी  तरह  से  श्री  सुरज  भान  जी  ने  और  जो  प्वाइंट  हाई-लाईट  किए  हैं  वे  अच्छे  इस

 बिल  का  जो  स्प्रिट  वह  भी  बहुत
 अच्छा  है  ।  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह  एक  कंप्रीहेंसिव

 बिल  नही ंहै  ।  मिनिस्टर  साहब  इसके  बारे  में  सोचें
 और  सरकार  अच्छे  ढंग  से  एक  फूलप्रूफ  बिल
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 लाए  जिससे  कि  शेड्यूल  areca  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स के  लोगों  को  जो  फेसिलिटीज  मिलनी

 वे  मिलें  और  उनकी  जो  मुश्किलात  जिनको  कि  हाई लाईट  किया  गया  वे

 दूर  att

 इन  अल्फाज  के  साथ  मैं  आनरेबुल  मिनिस्टर  साहब  से  यह  चाहूंगा  कि  वे  यह  बताएं  कि

 क्या  उनका  इन् टेन्शन  बिल  लाने  का  है  या  नहीं  और  जो  फेसिलिटीज  उनको  मिलनी  चाहिएं  वे

 उनको  देनी  हैं  या  नहीं  ।  इसके  साथ-साथ  जो  प्वाएंट  मैंने  अपनी  कांस्टीच्युएन्सी  से  ताल्लुक  रखने

 वाले  रेज  किए हैं  जो  कि  लद्दाख  के  लोगों  को  शेड्यूल  ट्राई  का  दर्जा  देना  उस  सिलसिले  में

 भी  कदम  उठाने  की  जरूरत  है  ।  इसको  पोलिटिकल  लेवल  पर  एक्सप्लोरर  किया  जा  रहा  हालांकि

 यह  इकोनोमिक  मसला  आपको  इसको  एक्सप्लोरर  करने  की  इजाजत  नहीं  देनी  चाहिए  और

 इसके  बारे  में  जल्दी  से  Heal  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  |

 इसके  साथ  ही  मैं  आपका  मशकूर  हूं  कि  आपने  मुझे  टाईम

 सभापति  महोदय  इस  विधेयक  के  लिए  निर्धारित  समय  पुरा  हो  चुका  है  ।  अतः  हमे

 समय  बढ़ाने  के  लिए  विचार  करना  होगा  ?  क्यों  हम  इसका  समय  एक  घण्टा  बढ़ाएंगे  ?  मैं  समझता

 हूं  कि  एक
 घण्टा  पर्याप्त  6  बजे

 हमें
 सभा  स्थगित करनी

 यदि  आप  सहमत हों  तो

 हम  इसका  समय  एक  घण्ट  और  बढ़ा  सकते  हैं  ।  यदि  सम्भव  हुआ तो  हम  इसे  समाप्त  करने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 जी  हां
 |

 सभापति  महोदय  :  जहां  तक  सम्भव  हो  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयत्न  करें  ताकि  हम  इसे  पूरा

 कर  सकें  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास
 :

 सभापति  श्री  सूरज  भान  जो  बिल  लाए

 इसकी  भावना  बहुत  अच्छी  है  और  हम  सब  लोग  इस  भावना  के  साथ  हैं  ।  मगर  उसमें कुछ  कमियां

 भी  जब  तक  इन  कमियों  को  दूर  नहीं  किया  जाएगा तब  तक  इसको  एक  अच्छा  बिल  नहीं  कहा

 जा  सकता  |

 सबसे
 पहले  तो  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  जिस  भावना  के  साथ  इन्होंने  यह

 बिल  प्रस्तुत  किया  उसके  साथ  पॉलिटिक्स  भी  इन्होंने  जोड़  दी  है  ।  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइबल

 के  अपलिंफ्टमेंट  के  लिए  यह  किया  गया  होता  तो  निश्चित  तरीके  से  हम  इसमें  सहायता  करते  और

 अपना  पुरा  सहयोग  मगर  पालिटिक्स  इसमें  जोड़ दी  गई  है  ।

 जब  कांग्रेस  गवर्नमेंट तनाव  1980  में  यहां
 पर  आई  यहां  पर  सबसे  पहला  कदम  क्या

 उठाया  ?  अगर  उसके  दिमाग  में  शेड्यूल  कास्ट  और  च
 ्र  इस  के  प्रति  हमदर्दी  नहीं  होती  तो  सबसे
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 करा

 पहला  बिल  1980  में  रिजर्वेशन  पास  क्यों  जाता  ।  इसलिए  पह  कहना  कि  कांग्रेस  के

 दिमाग  में  इनके  इनकी  उन्नति  के  लिए  कोई  बात  नहीं  यह  बात  ठीक  नह नहीं  है ~  ।  सबसे

 पहला  बिल  यही  लाया  गया  जिसकी  वजह  से  10  साल  के  लिए  रिजर्वेशन  और  जब  कि

 आपने  कहा  कि  डबल  कॉस्टीट्वेंसी  को  सिंगल  कर  दिया  ।  जिससे  रिजर्वेशन  समाप्त  करने  पर

 अग्रसर होना  कहा  है  ।

 हमारी  पार्टी  की  भावना  यह  है  कि  जो  दबे  पिछड़े  हुए  लोग  हैं  उनको  ऊपर  उठाया

 आज  से  जब  से  कांग्रेस  बनी  है  तभी  से  उसकी  यही  भावना  रही  बराबर  हमारा

 यही  प्रयत्न  चला  आ  रहा  है  ।  उसी  बजह से  आज  जितने भी  प्रोग्राम्स  चलाए  रह ेहैं  सब  इन्हीं

 लोगों  के  लिए  चलाए  जा  रहे  हैं  ।  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  भी  इन्हीं  लोगों  के  लिए  चलाया  जा  रहा  है  ।

 ये  सब  प्रयत्न  गरीब  आदमी  और  खास
 तौर  से  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब्स  को  ऊपर  उठाने  के  लिए

 चलाए  जा  रहे  हैं  ।  बराबर  उनकी  arf  हालत  को  सुधारने  का  प्रयत्न  जा  रहा है  और

 कोशिश  की  जा  रही  है  कि  कम  से  कम.-परिवार  के  एक  आदमी  को  काम  मिल  जाए  ।  इससे  उनकी

 ठीक  प्रकार  से  चल  सके  ।  यह  व्यवस्था  कांग्रेस  की  सरकार  इन्दिराजी  की  सरकार  ने

 की  इसलिए  यह  बात  कहना  कि  कांग्रेस  के  दिलो  दिमांग  में  यह  चीज  नहीं  है  कि  शेड्यूल  कास्ट

 और  ट्राइन्स  को  ऊपर  उठाया  ऐसा  नहीं  है  ।

 हम  मानते  हैं  कि  अभी  भी  कुछ  कमिया ंहैं  ।  लेनी  उन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  आप

 सुझाव  हम  भी  सुझाव  दे
 रहे  हैं

 कसे  उन  कमियों  को  दूर  किया  ताकि  उनको

 वाजिब हक  मिल  सके  ।  इस  प्रकार  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए ।  जैसे  आपने  बताया  कि

 सर्विसेज  acta  और  चतुर्थ  श्रेणी  की  सर्विसेज  म॑  इनको  पूरा  स्थान  दिया  जाना

 चाहिए  ।  फोर्थ  क्लास  के  लिए  जैसा  बताया  गया  कि  20-25  हजार  पदों  को  अनरिजव्र्ड  कर

 दिया  गया  है  ।  अगर  इस  तरह  की  बात  है  तो  होम  मिनिस्टर  साहब  को  अवश्य  इस  चीज  को

 देखना  क्योंकि  चतुर्थ  श्रेणी  में  तो  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब्स  का  कोई  भी  आदमी  जा

 सकता  है  ।  ऐसे  अधिका  रियों  के  खिलाफ  निश्चित  तरीके  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 सैकण्ड  या थड़े  जहां  एवेलेबिलिटी  नही ंहै
 और  जो  पापुलेशन  के  आधार  पर  पर सन् टेज  दिया

 कि  इतना  रिजर्वेशन  होना  उसमें  अगर  कमी  है  तो  हमारी  सरकार  बराबर  कोशिश  कर

 रही है  कि  उन  स्थानों  पर  बराबर  एडजस्टमेंट  किया  जाए  ।  उनको  लगाया  जाए  रिजर्वेशन

 की  पूर्ति  हो  ।  कानून  में  कुछ  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जो  गड़बड़ी  पैदा  कर  सकती  हैं  ।  एक  तो

 6  में  कहा  गया है  :

 जातियों  के  बीच  आरक्षण  की  अदला-बदली  |

 जब  शेड्यूल  area  का  व्यक्ति  मिले तो  शेड्यूल्ड  ट्राइबल  का  बना  दिया  जाए  इसी

 प्रकार  शेड्यूल  ट्राइबल  का  न  मिलने  पर  शेड्यूल  काइट्स  के  व्यक्ति  को  भर्ती  कर  दिया

 जाए  ।  इसमें  बड़ी  कठिनाई  है  ।  बहुत से  शेड्यूल्ड  काइट्स  और  के  लोगों में  भी  पैसे

 वाले  लोग  हैं  ।  उनमें  ऐसी  कम्युनिटी  जो  मालदार  ०
 >

 हमारे  राजस्थान  में  जैसे  मीणा
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 14  1906  पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 जाति  के
 लोग  हैं  ।  वे  ब्राह्मण  और  गूजर  से  भी  ऊपर  हैं  ।  आई०ए०एस०  AT  आई०पी०एस०

 में
 सब  यही  लोग  सिलेक्ट

 होते  हैं  ।  पढ़े-लिखे  और  सम्पन्न  लोग  भी  हैं  ।  शेड्यूल  काइट्स

 की  जगह  छोड़  दी  तो  सारे  के  सारे  ये  ही  बन  जाएंगे  और  गरीब  लोग  उससे  वंचित  रह

 पांच  परसेन्ट  की  जो  कमी  रह  जाती  है  उसको  आगे  के  लिए  are  फारवर्ड  कर  दीजिए  ।  तीन

 साल  में  कमी  प्री  हो  सकती  है  ।  ऐसी  व्यवस्था  मत  कीजिए  जिससे  गरीब  लोगों  को  सहूलियत
 न  मिल  सके  ।  यह  कहा  गया  है  किं  रिजेक्ट  सीट्स  के  लिए  शेड्यूल  काइट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्री  इन्स
 के  कैंडिडेट्स  नहीं  मिलते  हैं  और  तीन  साल  के  बाद  जनरल  कैटेगिरी  से  फिल-अप  करके  बाद  में

 कुछ  समय  के  बाद  उनको  हटा  दिया  जाए  ।  इससे  बहुत  बड़ी  लोगों  को  तकलीफ  होगी  ।  आज  एक

 आदमी  को  रिजर्व्ड  सीट  में  से  साढ़े  बाइस  या  तेइस  परसेन्ट  रिजर्वेशन  मिलता  है  ।  दो-तीन  साल

 बाद  जनरल  कैटेगिरी  से  भर  साल भर  बाद  अवेलेबल  हो  गए  और  फिर  उन  लोगों  को

 न ्प्  का काल  दिया  तो  इससे  कितनी  बड़ी  परेशानी  होती है  ।  जितनी  परसेन्ट  सीट्स  पर  एवेलेबिलिटी

 नहीं  उनको  कैरी-फारवर्ड  कर  दीजिए  ।  जब  भी  एवेलेबल  उनकी  git  कर  दी  जाए

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से  निश्चित  ही  लाभ  मिलेगा  |  में  कहा  गया  है  :

 “(3)  व्यापक  चुनाव  न  होने  पर  तथा  जहां  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  अभ्यर्थियों  की  संख्या  रिक्त  स्थानों  के  या  तो  बराबर  हो  उनसे  कम  हो

 यदि  वे  पदों  या  सेवाओं  के  लिए  अपेक्षित  न्यूनतम  अहंता एं  रखते  तो  उन्हें  उपयुक्त

 समझा  जाए ब  द  दि  और  उन  रिक्त  स्थानों  पर
 उस  सीमा

 तक
 उनकी  भर्ती

 की

 जाएगी  |ਂ

 उसके  बाए  प्रोटीनों  में  कहा  गया है  कि  दस  परसेन्ट  कम  करके  उसके  जरिए  से  फिल-अगर  कर  दी

 जाए  ।

 विहित  परीक्षा  में  अनुत्तीर्ण हो  गए
 उनके  योग्यता  क्रम  में  रखा

 जाएगा  और  ऐसे  या  शेष  स्थानों  पर  परीक्षा  पर  भर्ती  किया  जाएगाਂ
 '''

 जो  फेल  हो  जाते  हैं  उनको  भी  आडंर  आफ  मेरिट  में  रखा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  के  प्रावधान  से

 हमारी  सर्विस  में  बड़ा  डिटीरियोरेशन  हो  रहा  आपने  कहा है
 कि  इंस्टीट्यूशन्स

 उनकों  एजुकेट  करके  उस  लेवल  पर  लाया  जिससे  एफिसिएंसी  में  फर्क  न  यह  अच्छा

 लेकिन  आपका  जो  रिजर्वेशन  उसको  कम  करने  की  भावना  है  ।  अगर  डिटीरियोरेशन

 एडमिनिस्ट्रेशन  में  आता  है  तो  उससे  व्यवस्था  गड़बड़  हो  जाएगी  |  लैस  मैरिट  वालों  को  आडर

 आफ  मैरिट  में  रख  लिया  तो  उससे  व्यवस्था  ठीक  नहीं  होगी  ।  इसके  बजाए  मैं  सरकार  को  सुझाव

 दूंगा  कि  आप  नए-नए  इंस्टीट्यूशन  खोलकर  उनको  एजुसेट  उनको  ट्रेनिंग  उनको

 एग्जाम्स  के  लिए  तैयार  उनको  स्कालरशिप  दीजिए  ताकि  वे  लोग  उस  काडर  में  आ  सकें

 और  पास  होकर  रे  एडमिनिस्ट्रेशन  की  एफीसीएंसी  को  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ा  सकें  इस  प्रकार

 की  व्यवस्था  करना  बहुत  जरूरी  है  ।
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 पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और  4  1984

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 इसके  बाद  मैं  कुछ  निवेदन  प्रोमोशन  के  बारे  में  करना  चाहता  हूं  जो  कि  सीनियर टी  और

 मैरिट  के  आधार  पर  होते  हैं  ।  सारे  प्रोमोशन  सीकीवरीटी  और  मैरिट  के  आधार  पर  ही  हों  शेड्यूल

 area  के  लिए  अलग  सीनियरटी  हो  और  जनरल  कैटिगरीज  की  अलग  सीनियरटी  हो  ।  मगर  जहां

 सलैक्शन  मामला  जहां  मैरिट क ेके  आधार  पर  सलैक्शन  किया  जाता  उसमें  किस

 तरीके से  प्रोपोरशन  रखा  जाए  ताकि  प्रोमोशन  में  सभी  को  चांस  सिल  ae  कंसीडर  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  जहां  मैरिट  का  प्रश्न  वहां  मैरिट  के  आधार  पर  व्यवस्था  होनी  चाहे

 जनरल  मामले  में  हो  या  शेड्थूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल  ट्राइबल  के  मामले  में  हो  ।  यदि  इसमें  कोई

 गड़बड़  होती  है  तो  वह  ठीक  नहीं  होगी  |  इसके  बाद  आपने  एक  सुझाव  यह  दिया  कि  स्टैंडिंग  कमेटी

 बनाई  जाए  जिसकी  चेयरमैन  हमारी  प्रधानमंत्री  महोदया  हों  होम  मिनिस्टर  साहब  तथा  एक-दो

 पालियामेंट  के  मैम्बर  उसके  सदस्य  हों  ।  यह  सबजेक्ट  तो  पहले  ही  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब

 के  पास  वे  उसको  पहले  से  ही  देखत ेहैं
 और  उनकी  निगरानी

 में
 सारा  कामकाज  चलता है

 |

 इसलिए  इस  कमेटी  को  बनाने  की  मैं  कोई  आवश्यकता  महसूस  नहीं  करता  ।  फिर  हमारी  प्राइम

 मिनिस्टर  महोदया  भी  इतनी  ज्यादा  पहले  से  ही  बिजी  हैं  कि  उनको  आपकी  इस  कमेटी  के  लिए

 ही  नहीं  है  और  उनके
 समय  न  मिलने  की  वजह  से  यह  कमेटी एक  तरह  से  डिफंक्ट  सी  हो

 जाएगी  और  कोई  फायदा  नहीं  मिल  सकेगा  |  इसलिए  हमें  उसके  बेदले  कोई  ऐसी  कमेटी

 बनानी  चाहिए  जो  बराबर  काम  करती  रहे  और  बराबर  चलती  रहे  ।  उसका  फायदा  कुछ

 मिल  वह  केवल  नाम  के  लिए  न  हो  ।
 इस
 प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए

 सके  *  बाद  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  गफलत  करने  वाले  अधिकारियों  के

 सम्बन्ध  में  इसमें  15  दिन की  सजा  और  500  रु०
 का  जुर्माना देने  की  सजा  रखी  है  जो  मैं  समझता हूं

 बहुत  कम  है  ।  जो  आधिकारी  कायदे  कानून  के  विपरीत  जाकर  क्राम  हमारे  कॉंसटीट्यूशन  ने

 जिसको  वैलिडिटी
 दी  हुई  यदि  उसके  खिलाफ  कोई  आदमी  काम  करता  है  तो  उसको  निश्चित

 रूप  से  सख्त-से-सख्त  सजा  मिलनी  चाहिए  |  यह  पन्द्रह दिन
 की  सजा  और  500  रु०  जुर्माना  तो

 बहुत  मामूली है
 ।  उसको  ऐसी  सजा  मिलनी  चाहिए  ताकि  उसको  आगे  के  लिए  शिक्षा  मिले  और

 दोबारा  वैसा  करने  से  वह  हिचकिचाए  |  कानून  के  खिलाफ  वह  काम  न  करे  ।  बराबर  कानून  का

 पालन  करे  ।  ताकि  शेड्यूल्ड  कास्ट
 और

 शेडयूल्ड  ट्राइबल  के  लोगों  को
 किसी

 तरह
 की  तकलीफ

 हो  |  ऐसी  व्यवस्था होना  बहुत  आवश्यक  उस
 को

 कम  से
 कम  20

 साल  की  सजा  उम्र  कंद

 होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  उसको  सजा  दीजिए  ताकि  आगे  के  लिए  इबारत  हो  सके  ।

 आखिर  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि

 हमारे  कई  भाईयों  ने  यहां  पर  मण्डल
 कमीशन  की  चर्चा

 की  है  कि  सरकार  उसकी  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  कर  रही  है  ।  हमारे  यहां  शेड्यूल्ड  कास्ट  और

 ट्राइबल  के  लोगों  में  लगभग
 95  प्रतिशत  पार्टी  लाइन  के  नीचे  उनको at  रिजर्वेशन  मिलना

 वाजिब  त्  और  जरूर  मिलना  चाहिए  मगर  मगर  कुछ  दूसरे  लोग  जो  बैकवर्ड  क्लास  में  आते

 हमसे  भी  ज्यादा  आगे  हैं  ।  कई  यदि  देखा  जाए  महाजन  या  राजपूतों

 के  मुकाबले  काफी  ऊपर  हैं  ।  यदि  हमने  उनको  रिजर्वेशन  दे  दिया  तो  दूसरों  को  कहां  छोड़ेंगे  ।
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 में  रिक्त  terra  at  (am
 स्थानों  का  सूचित  जातियों  और 14  1906  पदों  तथा  सेवाओं में  maa

 अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 हिट एना

 इसलिए  रिजर्वेशन  आधिक  आधार  पर  होना  चाहिए  ।  क्योंकि  हमारे  यहां  बहुत  से  ब्राह्मण  भिक्षा

 मांगते  कई  राजपुती  खेती  करते  हैं  और  कई  बनिए  तकड़ी  लेकर  गांव-गांव  धूमते  हैं  ताकि  दो-चा

 रुपए  का  अपना  सामान  बेच  सकें  |  इसलिए  रिजर्वेशन  आधिक  आधार  पर  होना  चाहिए  ।  मण्डल

 कमीशन  की  रिपोर्ट  में  जाति  के  आधार  पर  उसको  बड़े  पैमाने  पर  फैलाने  की  कोशिश  की  गई  है

 जिससे  जगह-जगह  जातिवाद  फैलता है  |  आप  मू०  पी०  और  बिहार  में  जाकर  देख  कहीं

 कहीं  तो  लोग  पोलिंग  qua  पर  कब्जा  कर  लेते  हैं  और  हरिजन  लोगों  को  वोट  तक  नहीं  डालने  देते

 अगर  ऐसे  लोगों  को  रिजर्वेशन  मिल  गई  तो  सारी  सरकारी  मशीनरी  पर  उनका  अधिकार  हो

 सारी  सीसे  पर  वे  हावी  जाएंगे  और  फिर  हमारा  पता  नहीं  चलेगा  |  इसलिए  हम  ऐसी

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  जो  माइनोरिटीज  में  गरीब  लोग  उनको  आगे  लाया  जा  सके  |

 हमारे  कई  मुस्लिम  भाई  यहां  पर  हैं  ।  गांवों  में  इन  माइनोरिटीज  के  लोगों  का  हाल  आप  जाकर

 देखिए  ।  वह  और  भी  ज्यादा  खराब  है  ।

 5.00  बज  स०्प०

 वैसे  लोगों  को  रिजर्वेशन  नहीं  मिले  और  दूसरी  जातियों  में  जो  बिल्कुल  गरीब  जिनको

 पहनने के  लिए  कपड़ा  खान ेके  लिए  रोटी  रहने  के  लिए  मकान  ऐसे  लोगों  की

 व्यवस्था  न  सोचें  और  जाति  के  आधार  पर  लोगों  को  पनपाने  की  कोशिश  करें  तो  यह  बात  ठीक

 नहीं है  ।

 हमारे  कम्युनिस्ट  भाई  इसका  फायदा  उठाना  चाहते  थे  ।  उन्होंने  भी  कहा  कि  मण्डल

 कमीशन  की  रिपोर्ट  को  लागू  करो  ।  अगर  उसे  लागू  कर  दिया  तो  तुम्हारा  किसी  का  पता  नहीं

 सब  लोग  गायब  हो  जाएंगे  |  इसलिए  आप  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  की  बात  मत  करिए  ।

 आपकी  जो  थ्योरी  आप  विश्वास  रखते  हैं  कि  आर्थिक  तरीके  से  जो  कमजोर  उनको

 रिजर्वेशन  मिलनी  वह  ठीक  है  ।  जो  लोग  बिलो  पार्टी  लाइन  48  परसेंट  देश  लोग  में

 उनकी  आधिक  हालत  सुधरे  वह  आगे  इस  भावना  से  काम  करेंगे  तो  फायदा  होगा  |

 इसलिए  मेरा  सुरजभान  जी  से  निवेदन  है  कि  वह  होम  मिनिस्टर  से  निवेदन  करें  कि  इस

 बारे में  कोई  सरकार  लाए  और  वह  अपने  बिल  को  वापिस  कर  लें  तो  उपयुक्त

 होगा  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा
 :

 सदर  मैं  बहुत  मश्कूर  हूं  कि  आपने  मुझे  टाइम

 दिया  ॥  मुझे  खुद  इस  बात  का  एहसास  है  कि  हाउस  के  पास  टाइम  कम  है  ।

 जहां  तक  सूरजभान  जी
 मैं  उनकी  बहुत  कद्र  करता  हूं  ।

 उन्होंने  बहुत  अच्छा किया  जो  तरफ  मुल्क  की  आर  कौम  की  तवज्जह  दिलाई  कि  यह  क्या  ज्यादती  हो  रही है  इस
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 विधा य  न

 तरफ  ध्यान  देना  चात  यह  किं  इनका  for INTC तना  खुद  पत्नी  एक्सपीरियंस  उसके

 मुताबिक  वह  सब  बातें  आए  मगर  एक  बात  शूल  गए  क्योंकि  शायद  खद  उस  तबके से  ताल्लुक

 रखते हैं  |

 शिड्थूल्ड  ड्राइव  और  खासतौर  से  शिड्यूल  कास्ट  इनके  साथ  मेरा  ज्यादा  डीलिंग  रहा  है

 उचके  लिए  बहुत  मुश्किल  बात  हैं  ।  उनमें
 वहुत  मुश्किलात हैं

 ।  एक  तो  पुराने  बेटे  इन्टरेस्ट्स  हैं

 जो  ६  को  दवाए  हुए  of |  उनसे  तो  अब  =TRT  छुटकारा  मिल  रहा  है  लेकिन  अब  नए  वेस्टेज

 म्टरेस्ट  पदा  हो  रहे  हैं  ।

 मेरी  tid  में  चन्द  एक  फिलिप  हैं  ।  बैसे  ही  नौकरी  बेटा  नौकरी  बाप  उसको

 बेटा  नौकरी  करे  और  वह  किसी  को  आने  नहीं  देते  ।  भगत  छज्जू  जी  हमारे  यहां  शिड्यूल

 काइट्स  के  लीडर  उन्होंने  कहा  कि  मैं  मेरे  बच्चे  मेरी  बहु  नौकर  ।  मैं  समझता  हूं

 कि  इन  फैसिलिटीज  के  लिए  जो  गरीब  शिड्यूल  काइट्स  उनको  तरजीह  देनी  चाहिए  ।  उसकी

 पहल  होनी  चाहिए  ।

 अगर  सका  मतलब  यह  है  कि  बैक बर्ड नस  को  दूर  करना  गरीब  आदमी  को  आगे  बढ़ाना

 है  तो  ८समें  गरीब  से  गरीब  को  बाकी  सब  चीजें  बराबर  होते  उनकों  तरजीह  देनी

 तरक्की  देनी  चाहिए  |  इसमें  बेटे  इन्टरेस्ट  के  लोग  खराबी  करते हैं
 |

 सूरजभान  जी  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  अपने  यहां  रिक्रूटमेंट  बोर्ड  में  एक

 शिड्यूल्ड
 घसीट  अफ़सर  को  रखा  |  उसने  बाकियों  से  मिलकर  इंटरव्यू  में  बेटे  को  ज्यादा

 अपनी  faxed  के  शिड्यूल्ड  कास्ट  जो  फर्स्ट  स्टैंड  करता  उसको  लास्ट

 करा  दिया  और  अपने  बेटे  को  ऊपर  ले  गया  ।  मैंने  हाई  कोर्ट  में  एक  और  एडवोकेट  को

 उसकी  बेचारे  की  fart  कर  के  2,  ढाई  हजार  रुपए  खर्च  करके  उसे  मेडिकल  कालेज  में  एडमिशन

 दिलाया  |  इस  किस्म  की  ज्यादती  हो  रही  है  ।

 जो  बातें  इसमें  कही  गई  कहीं-कहीं  मैं  इत्तिफाक  भी  करता  हूं  लेकिन  ag  ऐसे  मसायल  हैं

 जिनका  हल  होना  चाहिए  और  इनको  हमें  रोकना  चाहिए  |

 आपने  लिखा है  कि  dea  गवर्नमेंट  ने  जो  हिदायत  जारी  जो  रूल  बनाए  और  किसी

 किस्म  का  भास्कर  ag  परसू  किया  जाना  चाहिए  ।  स्टेट  गवर्नमेंट्स  के  AST  भी  ऐसे  वह

 भी  इसमें  कवर  होने  चाहिएं  आर्टिकल  25  मं  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इक़तिसादी  तौर  पर  पिछड़े  हुए  शिड्यूल  काइट्स  और

 ट्राइव्ज  के  लोग  ऐसे  जिनको  आगे  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।  मगर  को  आगे  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 हमारी जितनी  Alar:  जितने  कमीशन  जितनी  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  की  कमेटी  बनीं

 286



 4  1906  पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जा  तियों  के  आरक्षण  विधेयक

 वह  भी  स  तरफ  ध्यान  नहीं  देती  हैं  ।  वह  भी  कहीं-कहीं  चक्कर  लगाकर  छोटी  सी  रिपोर्ट  दे

 देती  हैं  और  चुप  करके  घर  भ  बैठ  जाती  हैं  ।  सका च  हम  पोलि टिकला इज  ज्यादा  कर  रहे  और  सही

 मायनों  में  काम  कम  कर  रहे  हैं  ।  इस  तरफ  सही  मानों  में  ध्यान  देना  चाहिए  |  मैं  समझता हूं  कि  इस

 काम  के  लिए  श्री  सेठी  से  बेहतर  आदमी  और  नहीं  मिलेगा  ।  उन  लोगों  की  जिन्दगी  के  सब

 इकॉनोमिक  को  सामने  रखना  चाहिए  ।  नौकरी  की  लड़ाई  तो  fas  पढ़े-लिखे  लोगों

 की  90,  95  परसेंट लोग  तो  पांचवीं या  छठी  क्लास से  आगे  नहीं  पढ़  सके  उन  बेचारों  के

 लिए  क्या  करना है  ?  अगर  वे  आगे  नहीं  तो  काम  नहीं  चलेगा  ।  जैसाकि  कि  अभी  आनरेबल

 मैम्बर  ने  बताया  लद्दाख  में  नए  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज  बनने  नहीं  देते  हैं  ।

 जब  रिजर्वेशन  को  आगे  बढ़ाने  की  बात  की  जाती  तो  वह  जातिवाद है  ।  मैं  श्री  व्यास

 से  एग्री  करता  हूं  ।  अंग्रेज  नें  कहां  था  कि  जिसके  पास  जमीन  उसकी  हालत  सबसे  अच्छी

 वह  सब  को  दबा  आज  उसी  बात  को  कुछ  हेर-फेर  के  साथ  लाया  जा  रहा  है  ।  बक वर्ड

 कहलाने  वाले  वही  लोग  जो  जमीन  पर  कब्जा  करके  बैठ  हुए  जो  कि  प्रोडक्शन  में  सबसे  बड़ा

 फैक्टर है  ।  अब  वे  गवर्नमेंट  का  नौकरी  पर  भी  अपना  हक  कायम  करना  चाहते  हैं  ।  मेरा  कहना  यह

 है  कि  सबसे  से  पहले  शिड्यूल  काइट्स  और  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज  को  आगे  लाना  चाहिए  ।  घस  सबजेक्ट

 को  इन  टोटेलिटी  स्टडी  करके  पालिसी  तब  करनी  चाहिए  ।  आज  आ  गया  है  कि  इस  बारे  में

 जरूरी  कदम  उठाए  जाएं  ।  शिड्यूल  काइट्स  और  शिड्यूल  ट्राइबल  को  उनके  अन्दर  और  बाहर  पैदा

 हुए  बेटी  इन्ट्रेस्ट्स  से  बचाना  चाहिए  |

 नौकरी  के  मामले  को  जरूर  हल  करना  लेकिन  उसके  अलावा  इकॉनोमिक  फील्ड

 में  उनके  साथ  ज्यादतियां  हो  रही  उनको  काम  करने  का  मौका  नहीं  मिल  रहा  इस  बारे  में

 उनकी  सहूलियतें  मुहैया  करनी  चाहिए  |  बहुत  सी  जगह  उनकी  सोशल  डिसएबिलिटीज  काफी  हद

 तक
 कम  हो  रही  है  ।  उनकी  इकॉनोमिक  हालत  को  बेहतर  बनाना  जिससे  बे  इकानोमिकली

 अपने  पांव  पर  खड़े  हो  सकें  ।  जहां  लेंड  रिकार्डज  कामयाब  हुए  वहां  छूआछूत  कम  हुई  है  और

 जहां  लैंड  रिफाम्जें  कामयाब  नहीं  हुए  वहां  छूआछूत  भी  मौजूद  है  और  वां डिड  लेबर  भी  मौजूद

 है  ।  इसलिए  उनमें इ  ब्तसादी  तौर  पर  जान  पैदा  करना  जरूरी  है
 |

 कार्यक्रम  में  लोगों  को  लगाने
 के  लिए  25,000  रुपए  देने  की  बात  कही

 गई  है  ।  हमारी  स्टेट  में  लोगों  को  पता  लगने  से  पहले  ही  आपस  में  मिल-मिला  मैनेजरों  को

 रिश्वत  ये  रकमें  अपने  चहेतों  में  तक्सीम  कर  दी  गई  ।  न  शिड्यूल्ड  काइट्स  और  शिड्यूल  ट्राइ जज

 को  रुपया  मिला  और  न  बेकार  नौजवानों  को  मिला  ।  गवर्नमेंट  के  वाहनों  वालों  के  अपने  लोग  वह

 पैसा  हज्म  कर  गए  |

 होम  मिनिस्ट्री  का  काम  बहुत  है  ।  पहले  एक  शिड्यूल  काइट्स  कमिश्नर  होता  था  ।

 वह  कोई  खराबी  नहीं  होने  देता  था  |  अब  बड़ी  कमेटियां  और  बड़े  कमीशन  बना  दिए  गए  हैं  ।  इससे

 फिफ्थ  कालम  पैदा  हो  गए  हैं
 ।  वहीं  आदमी  मिल-मिला  कर  सब  सहूलियतें  ले  लेते हैं

 ।  सोशल
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 वैलफेयर  बोर्ड  घर  बनाने के  लिए  लोन  देता  है  ।  चन्द  आदमी  अपने  बेटी  या
 दूसरों

 के  नाम  पर

 वह  सब  ग्रान्ट
 लेकर  खा  जाते  हैं  ।  गरीब  आदमी  को

 कुछ  नहीं  मिल  पाता  है  ।  इन
 काइट्स  और

 ट्राइबल  में  इस  किस्म के  लोग  पैदा  हो  गए  जो  एडमिनिस्ट्रेशन  और  वेस्ट  इन्टरेस्ट्स  से  मिल  कर

 गड़बड़  करते हैं
 ।  उस  तरफ  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  अगर  मुल्क  को  मजबूत  करना  तो  इन  लोगों

 को  आगे  लाना  होगा  |

 थ्री  रामावतार  शास्त्री
 :  सभापति  श्री  सूरज  भान  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत

 किया  है  और  उनकी  जो  भावनाएं  मैं  मोटे  तौर  पर  उनसे  सहमत  हूं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  335

 के  अंतगर्त  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  को  आरक्षण  का  अधिकार  दिया  गया

 संविधान  के  अन्तर्गत  उन्हें  अधिकार  तो  प्राप्त  है  लेकिन  उसके  अमल  में  सारी  गड़बड़ी  होती  है  ।

 जो  उनका  कोटा  है
 15

 और  साढ़े
 7  परसेन्ट

 उसकी  पूरी  नहीं की  जाती है  ।  बहाना  यह  कर

 जाता  है  कि  योग्य  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  जैसे  कि  इनके  अलावा  बाकी  जातियों  के  लोग

 दूध  के  धोए  हुए  हैं  और  यही  बेचारे  दूध  में  धोए  नहीं  जा  इसीलिए  इनमें  योग्यता  नहीं है  ।  यह

 नारा  कौन  लोग  लगाते  हैं
 ?

 वेस्टेज  grate  वाले  जो  लोग
 जो  पैसे  वाले  जो  समाज  पर कुण्डली

 मारकर  बैठ  हुए  वही  नारो  भी  लगाते  जुलूस  भी  निकालते  हैं  और  धरना  भी  देते हैं  ।  तो  उन

 लोगों की  बातों  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  देना  चाहिए  ।  योग्य  लोग  तो  सभी  जगह  हैं  ।  लेकिन

 यह  कहकर  कि  योग्य  नहीं  हैं  उनकी  आप  भर्ती  भी  नहीं  करते  हैं  और  उनकों  प्रमोशन  भी  नहीं  देते

 अब  जमाना  बदल  गया  आजादी  के  बाद  लोग  अब  समझने  लगे  हैं  और  पढ़ने  भी  लगे  हैं और

 इसीलिए  उनमें  नौकरी  की  लालसा  भी  जागेगी  ।  इसलिए  उनको  कोटे  के  मुताबिक  नौकरी  देनी

 चाहिए  ।  बहुत  जगह  तो  कोटा  पुरा  होने  के  बाद  भी  लोग  बच  जाएंगे  जिनको  आप  नौकरी  नहीं  दे

 जाएंगे ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अगर  आप  समझते  हैं  कि  योग्य  लोग  नहीं हैं  तो  आप  एक  स्वेता-पत्र

 नहीं  जारी  करते  जिससे  कि  सारे  देश  को  मालम  हो  जाए  कि  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  संविधान  के  मुताबिक  आपने  रिजर्वेशन  तो  दे  दिया  लेकिन  इसके  पी

 कोई  कानूनी  संरक्षण  नहीं  जैसा कि
 उड़ीसा  और  बंगाल में  बंगाल  में  तो  कानून में

 सजा  का  प्रावधान भी  रखा  गया  इस  बात  पर  बहस  की  जा  सकती  है  कि  वह  सजा  कम  है  या

 ज्यादा  होनी  चाहिए  या  कितनी  होनी  चाहिए  लेकिन  यहां  पर  आपको  इस  तरह  की  कोई  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  ताकि  अधिकारी  हैं  वह  बहानेबाजी  करके  इन  लोगों  को  इनके  अधिकारों  से

 वंचित  न  कर  सकें  ।  यदि  करते  हैं  तो  उसके  लिए  सजा  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  उस  कानून

 को  सख्ती  के  साथ  लाग  किया  जाना  चाहिए  |  इस  मामले  में  आपको  टाल-मटोल  की  नीति  छोड़नी

 होगी  ।  पंजाब  के  मसले  पर  भी  हम  लोग  कहते  हैं  कि  आप  कठोर  उसी  तरह  से  इस  रिजर्वेशन

 के  मामले  में  भी  आपको  कठोर  बनना  होगा

 एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  |  रेलवे  में  एक्सीडन्ट्स बहुत  होते  रेल  मंत्रालय ने  पता

 लगाया  fe  एक्सीडेंट  करने  वालों  में  कौन  लोग  हैं  तो  उसमें  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति

 यौता है कै  fx का  कोई  भी  व्यक्ति  नहीं  पाया  गया  |  इससे  साबित  ald  छ  किं  उनकी  योग्यता  कसी है  और  वे
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 ७५
 14  1906  पदों  तथा  सेवा  | it  p  frag bal  नकद  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियो  के  आरक्षण  विधेयक

 ey

 कितने  एफीशिएन्ट  हैं  ।  उन  लोगों  की  बजह  से  रेलवे  में  कोई  एकसीडनट  नहीं  हुआ  gat  लोगों  की

 वजह  से  ही  हुए  हैं  जत  आप  नहीं  कह  सकते  कि  वे  योग्य  नदीं  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  जो  डि-रिजर्वेशन

 कर  देते  हैं  उसको  भी  सख्ती  के  साथ  रोका  जाना  चाहिए  और  वह  जगहें  उन्हीं  को  मिलनी  चाहिए

 जिनका  कि  रिजर्वेशन  है  |

 इसी  प्रकार  से  न  लोगों  को  आर्थिक  रूप  से  भी  आगे  बढ़ाना  अपने  पैरों  पर  इ

 खड़ा  करना  होगा  ।  देहातों  में  भूमि  सुधार  पर  सबसे  अधिक  जोर  देने  की  आवश्यकता है  ।  हो  सकता

 है
 आप  सभी  को  नौकरी  न  दे  सकें  लेकिन  अगर  उनके  पास

 जमीन
 होगी  तो  उसी  में  उपज  करके

 अपना  काम  चला  सकेंगे  ।

 मण्डल  कमीशन  की  जहां  तक  बात  इसमें  भी  जो  रिजर्वेशन  की  मांग  की  जाती  है  उसका

 कारण  यही  है  कि  कुछ  लोग  ही  तमाम  सर्विसेज  पर  कब्जा  जमाए  हुए  हैं  लोगों  के  अन्दर  बराबरी

 को  भावना जग  रही  है  ।  पिछड़े  हुए  लोग  जब  अपना  हक  मांगत ेहैं  तो  ऊचे  वर्ग  के  लोगों  को बुरा

 लगता  कि  उनके  लड़के  कहां  जायेंगे  ।  लेकिन  यह  एक  अलग  पहलू  जब  ये  लौग  अपना  हक

 मांगते  तो  उनको  हक  मिलना  चाहिए  ।  इस  के  साथ  भूमि  सुधार  की  ओर  जोर  दिया  जाना

 चाहिए  |  रिजर्वेशन  से  ही  fat  बेकार  बलास  के  तमाम  लोगों  को  नौमरी  मिल  लैंड  रिफीर्म

 की  तरफ  भी  आपको  चलना  भूमि  सुधार  कीजिए  |  ताकि  जोतने
 वाला

 उसको  जमीन

 मिले

 इसके  मुताल्लिक  आपको  बिहार  प्रदेश  का  एक  उदाहरण  देता हू
 ।  बिहार  में  जब

 श्री  कर्पूरी  जनता  की  सरकार  तब  वहां  के  तमाम  दलों  के  लोगों  ने  रिजर्वेशन  का

 एक  कानून  बनाया  |  के  लिए  12  के  लिए  8  किसी  भी

 जाति  की  महिलाओं  के  लिए  3  परसेंट  और  गरीब  चाहे  किसी  भी  जाति  के  ब्राह्मण  हरिजन

 आदिवासी  कोई  भी  हों  sat  लिए  3  परसेंट  प्रकार  यह  बड़ा  आदर्श  कानून

 यदि  इस  तरह  से  आप  कुछ  कर  सकें  तो  हम  आपका  समर्थन  करते  हैं  ।  हमारा  दल  भी  उस

 मशिवरा  में  शामिल  था  eras  से  जातीयता  नहीं  उभरेगी  ।  जो  लोग  जातीयता  के  आधार  पर
 न

 जातिवाद  को  उभारते  मैं  उनका  बड़ा  विरोधी हूं
 ।  जातीयता  नहीं  उभरना  लेकिन

 अधिकार  मांगना  चाहिए  |  इस  अधिकार  की  प्राप्ति  के  लिए  गरीबों  की  हमदर्दी  और  समधन  हासिल

 करना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  इस  विधेयक  की  भावना  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  माननीय  सभापति  मैं  माननीय
 श्री  सूरज  भान

 के

 विधेयक  का  समर्थन  करने-के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  1

 आज  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  ऐसे  बहुत  से  संगठन  जहां  पर  की  आरक्षण  का
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 पदों  तथा  सेवाओं  में  रावत  स्थानों  का  जातियों  और  4  1984
 4

 अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 —

 कोटा  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।  साथ  ही.साथ  राज्य  सरकारों  में  भी  इस  प्रकार  के  बहुत  से  ऐसे  विभाग

 जहां  पर  यही  स्थिति है  ।  बार-बार  कह  दिया  जाता है  कि  योग्य  हरिजन  उम्मीदवार  नहीं

 इसलिए  कोटे  को  पुरा  नहीं  किया  गया  ।  मैं  इस  बारे  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  यह  बात  सही

 भी  हो  सकती  है  और  नहीं  भी  हो  सकती  है  कि  योग्य  लोग  नहीं  मिलते  जब  यहां  पर  जनता

 पार्टी  की  सरकार  तब  उक्त  वक्त  भी  यह  सवाल  उठा  था  ।  उस  सवाल  का  जवाब  श्री  मोरारजी

 देसाई  साहब  दे  रटे  सवाल  भाभा  आटोमिक  रिसर्च  सैन्टर  के  बारे  में  जिस  Aptinde  के  लोग

 चाहिए  ऐसे  लोग  नहीं  मिले
 तो  कोटा  पूरा  नहीं  हुआ  लेकिन  कोशिश  करेंगे  कि  जो  लोग

 उनको  प्रशिक्षित  किया  जाए  ।  भर्ती  के  योग्य  बनाया  जाए  ।  ऐसे  बहुत  रो  विभाग  हो

 सकते  जहां  योग्य  लोग  तत्काल  उपलब्ध  न  होते  हों  ।

 ag  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  हरिकेश  संस्थान  जहां  उनको  एजूकेशन

 दी  जाती  अलावा  तीन  साल
 तक  कोटा

 आगे  चलता  रहता  है

 at  हरिकेश  बहादुर  :
 दस  तरह  से  प्रशिक्षित  किया  जाए  तो  कोटा  पूरा  करने  भ  आसानी

 होगी  aray  एक  राज्यपाल  महोदय  ने  सके  बारे  में  एक  बात  कही  उसके  में  मैं  ज्यादा

 नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  बात  उन्होंने  वह  किसी  को  भी  पसन्द  नहीं  न  सत्ता  पक्ष के

 लोगों  को  और  न  विरोधी  पक्ष  लोगों  को  ।  कुछ  समय  पहल  गुजरात  में  आंदोलन  इसी

 आरक्षण  के  विरोध  में  ।  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  को  समाप्त  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  एक

 ऐसा  वातावरण  बनाना  चाहिए  ताकि  लोगों  के  अन्दर  यह  भावना  पैदा  हो  कि  जिनका  हजारों  सालों

 तक  शोषण  हुआ  उनको  आगे  बढ़ने  का  मौका  मिले  ।  मैं  शास्त्री  जी  के  भूमि  सुधार  को  तेज  करने  के

 सुझाव  का  समर्थन  करता  हूं  ।  सके  जरिए  से  हम  सदियों  से  दबे  हुए  लोगों  और  गरीब  लोगों  के

 जीवन  में  बेहतरी  ला  सकते  उनको  खुशहाल  वना  सकते  हैं  |

 इतना  कहते  हुए  मैं  सूरज  भान  जी  के  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  और  चाहता  हूं

 कि  जहां  कहीं  भी  कोटा  पूरा  नहीं  उसको
 प्रां

 किया  जाए  |

 गह  मंत्री  चन्द्र  सेठी  )
 :  सभापति  मैं  श्री  सूरज  भान  तथा  अन्य  माननीय

 सदस्यों  जिन्होंने  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  में  भाग  धन्यवाद  देता  यह  aga  दिलचस्प

 बात है  कि  सदस्यों  ने  अनुसूचित  जातियों  भर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  नीति  के  कुछ

 महत्त्वपूर्ण  पहलुओं  पर  प्रकाश  डाला है
 ।  इससे  पहले  कि

 मैं  भी  सूरज  भान  द्वारा  पेश  किए  गए

 विधेयक  मुख्य  उपबन्धों  पर  कुछ  सभा  यह  जानना  चाहेगी  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  के  सदस्यों  को  रोजगार  के  अच्छे  अवसर  प्रदान  मं  हम  कहां  तक  सफल  रहे हैं  ।  सदन

 के  सदस्यों  को  दिए  गए  aes  प्रतिवेदन  में  जो  तथ्य  तथा  आंकड़े  दिए  गएं  हैं  वे  यह  दर्शाते  हैं  कि

 पिछले  वर्षों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  कितना  बढ़ा  है  ।

 सदन  को  यह  देना  मेरे  लिए  गव  की  बात  होगी  कि  1965  मे  अनुसूचित  जातियों  का

 प्रतिनिधित्व  3.17  प्रतिशत  था  जो  1982  में  बढ़कर  16.57%,  हो  गया  यदि  पूर्व  संख्या  देखें  तो
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 14  1906  पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  ज॑न-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 ee

 we  2,98,319  से  बढ़कर  5,20,941
 तक  पहुंच  गई

 ZI  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामल  में  भी

 विभिन्‍न  वर्गों  ग  और घ  में  कर्मचारियों  की  संख्या  50,989  से  1,49,354  तक

 पहुंच  गई  इसका  प्रतिशत  अब  4.78  हो  गया  है  ।  वर्ग  पदों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  दोनों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़कर  23.4  प्रतिशत  और  7.45  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 वर्ग  के  मामले  में  अनुसूचित  का  प्रतिशत  बढ़कर  13.3  प्रतिशत  और  at  ख  में  9.02%,  हो

 गया  है  |  सदन  द्वार  ओट  करने  की  एक  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  अखिल  भारतीय  सेवाओं  जैसे
 --

 और  आई०पी०एस०  में  हम  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियां  के  लिए

 निर्धारित  रिक्तियों  पर  इन्हीं  के  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  करने  में  सफल  हुए  मैं  नहीं  समझता

 कि  इससे  सरकार  की  किसी  तरह  की  उदासीनता  या  अनिच्छा  का  पता  चलता  जैसाकि  मेरे

 मित्र  सूरजभान  ने  कहने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 मैं  स्वीकार  करता हूं  कि  वर्ग  और  में
 अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  में  उतनी  वृद्धि-महीं  हुई  जितनी  हम  चाहते  जबकि  वर्ग  की

 सेवाओं  में  चयन  द्वारा  पदोन्नति  में  संरक्षण  उस  सेवा  के  केवल  निम्नतम  श्रेणी  तक  बर्ग  में

 हम  रिक्तियों  के  अनुपात  में  पर्याप्त  संख्या  में  उम्मीदवार  नियुक्त  करने  में
 सफल  नहीं  हुए  हैं  |

 हम  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों
 का

 पता  लगा  पाए  है  जहां  इन  समुदायों  के
 उम्मीदवार  आगे  नहीं  आ

 रह ेहैं
 और  हमने  कई  कदम  उठाए  हैं

 जिनमें  उन्हें  विशेष  प्रशिक्षण  दें  और  अन्य  इस  तरह  के

 प्रशिक्षण  देता  शामिल  है  जिससे  इन्हें  रोजगार  मिल  सके  |  इस  सम्बन्ध  में  1984-85  में
 परीक्षां

 के

 लिए  तैयारी  कराने  और  अन्य  सम्बद्ध  योजनाओं  के  लिए  बजट  में  70  लाख  रुपए  का  प्रावधान  किया

 गया है  ।

 यद्यपि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सूरजभान  ने  इस  काम  के  लिए  अपने  विधेयक  में  10  लाख

 रुपए  का  प्रावधान  रखा  है  |  किन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  जितनी  धनराशि  का  उन्होंने  प्रावधान  किया है

 उससे  अधिक  का  प्रावधान  करने  के  लिए  वह  हमें  श्र  य  देंग
 ।  हालांकि  हम  अनुसूचित  जाति  और

 सुचित  जनजाति  के  हितों  को  बढ़ावा  देने  का  दावा  नहीं  करते  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  उपलब्धियां

 इतनी  कम  भी  नहीं  कि  उन  पर  खेद व्यक्त  किया  यद्यपि  सरकार  की  आरक्षण  नीति  सरकारी

 अनुदेशों  के  माध् मर्म  से  लागू  की  जा  रही  है  किन्तु  अनूसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 जो  एक  संवैधानिक  निकाय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  अनुसूचित  ,  जाति

 तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय  स्मिति  जसी  बहुत  सी  एजेंसियां हैं  जो  हमारी

 आरक्षण  नीति  निगरानी  करती  हैं  और  समय-समय  पर  इस  विभाग  द्वारा  जारी  किए  जानें

 बाले  निदेशों  की  अवहेलना  और  उल्लंघन  करने  पर  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  प्राधिकारी

 नियुक्त  करेंगी हैं  ।  यद्यपि  यह  सच  है  कि  हमारे  निदेशों  में  माननीय  सदस्य  के  विधेयक  की  तरह  का

 कोई  भी  संवैधानिक  संहिता  जैसा  प्रावधान  नहीं  किया  गया  किन्तु  हमने  अनुभव  से  देखा है  कि

 सरकार  द्वारा  किए  गए  कार्यकारी  हिदायतों  और  आदेशों  से  हम  कम  कंड़ाई  से  काम

 सकते हैं  जबकि  संसद  द्वारा  पारित  किसी  विधान  से  यह  सम्भव  न  हो  सकेगा  ।  इस  समय  जैसाकि
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 पदों  तथा  सेवाओं  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और  4  1984

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 मैंने  पहले  कहा  है  पुरी  आरक्षण  योजना  कार्यकारी  निदेशों  के  माध्यम  से  विनियमित  की  जा  रही  है

 कार्यकारी  निदेशों  के  माध्यम  से  आरक्षण  योजना  को  विनियमित  करने  का  लाभ  यह  है  कि  यह  न

 केवल  लचीली  हैं  बल्कि  हम  बदलती  हुई  alt  आपातस्थिति यों  में  भी  शीघ्र  कार्यवाही  कर  सकते

 और  स्थल  गर  ही  निर्णय  ले  सकते  हैं  ।  इसकी  बजाय  यदि  aaa  विधान  के  माध्यम

 से  लागू  जाता है  तो  उस  स्थिति  में  मित्र  मुझे  क्षमा  नहीं  करेंगे  जब  मैं  उस  कानून  में  छोट

 से  संशोधन  के  लिए  भी  सदन  के  समक्ष  नहीं  आता हूं
 ।  श्री  सुरजभान  द्वारा  पेश  दिए  गए  fades

 भी  इतना  व्यापक  नहीं  है  जिससे  आरक्षण  योजना  के  क्रियान्वयन  में  आने  प्रत्येक  स्थिति

 का  सामना  किया  जा  सके  रखा  गया  है  ।  यदि  मानलीजिए  संसद  ऐसा  कानून  पास  कर  भी  देती  है

 फिर  भी  हमें  उपनियमों  को  बनाने  के  लिए  आवश्यक  प्रावधान
 करना  पड़ेगा  जिन्हें  अन्यतः

 अधिकारियों  ने  ही  लागू  करना  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 उपनियमों  का  क्रियान्वयन  सरकार  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  कार्यकारी  आदेशों  और  निदेशों

 से  भिन्न  होगा  ।  को  यह  भी  मालूम  है  कि  न  केनल  आरक्षण  योजना  के  सम्बन्ध  में  बल्कि

 अधिकतर  क्षेत्रों  में  सरकार  कार्यकारी  अनुदेशों  के  माध्यम  से  ही  अपनी  गतिविधियां  विनियमित

 करती  है  यदि  सदस्य  को  इस  बात  की  कोई  भी  आशंका  हो  कि  ६न  अनुदेशों  की  कानूनी  शक्ति

 नहीं  होती  है
 तो  मैं  उनका  यह  सन्देह  टूर  करना  चाहूंगा  क्योंकि  ।  उच्चतम  न्यायालय  और  अन्य

 न्यायालयों  ने  पहले  ही  निर्णय  दिया  है  कि  अनुच्छेद  1(  (4)  और  अनुच्छेद  335  के  अन्तर्गत  जारी

 कार्यकारी  अनुदेशों  में  कानून  की  ही  शीत  होगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  विधान

 पेश  करने  की  क्या  आवश्यकता  रह  जाती  है  जिससे  बजाय  मदद  के  बाधा  ही  होगी  ।  मेरे  माननीय

 दोस्त  श्री  सुरजभान  चाहते  हैं  कि  उनके  विधेयक  में  किसी  भी  प्रावधान  का  उल्लंघन  करने  के  लिए

 नियुक्ति  प्राधिकारियों  को  दण्ड  feat  उसके  प्रति  न्याय  करने  के  लिए  मैं  से  पूरा  पढूंगा  ।

 अनुच्छेद  20
 में  कहा  गया  है

 कोई  प्राधिकारी  स  अधिनियम  के  उपबन्धों  की  उल्लंघना  करके  कोई

 नियुक्ति  करता  है  तो  उस  पर  जुमना  से  दण्डित  क्या  जा  सकेगा  जो  पांच  सौ  eau  तक

 होगा  अथवा  15  दिन  की  साधारण  कंद  या  दोनों  दिए  जा  सकते  हैं  1"

 शायद  उन्हें  यह  जानकारी  नहीं  कि  कुछ  मामलों  में  नियुक्ति  प्राधिकारी  भारत  के

 संघ लोक  सेवा  आयोग  तथा  अन्य  बहुत  से  संवैधानिक  अध्यक्ष  होते  हैं  ।  मैं  निश्चित  रूप से  नहीं  कह

 सकता  कि  ऐसे  प्राधिकारियों  के  विरूद्ध  इस  किस्म  का  दण्ड-प्रावधान  किया  जा  सकता  केवल

 कानून  शास्त्री  ही  पट सकी  फैसला  कर  सकते  हैं
 ।

 लेकिन  मुझे  लगता  है  कि  ऐसे  प्रावधानों  से  बहुत

 सी  प्रशासनिक  तथा  अन्य  कठिनाईयां  और  जटिलताएं  पेश  होंगी  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना

 चाहूंगा  कि  समय-समय  पर  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  जिनमें
 मंत्रालयों  से  नियुक्ति

 प्राधिकारियों  को  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  और

 उनके  प्रतिनिधित्व  सम्बन्धी  अन्य  आदेशों  का  सख्ती  से  अनुपालन  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में

 कहा  जाता  है  ।  यह  भी  हिदायत  दी  गई  है  कि  भेदभाव  के  स्पष्ट  उदाहरणों  और  किसी  कार्यालय

 प्रतिष्ठान  में  इन  आरक्षण  आदेशों  का  जानबूझकर  उल्लंघन  करने  मामलों  को  शीघ्र  समुचित
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 14  1906  पदों  तथा  सेवाओं
 में

 रिक्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 कार्यवाही  के  लिए  उचित  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाया  जाना  हर  मंत्रालय/विभाग  में

 नियुक्त  जनसंपर्क  अधिकारियों  को  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  आरक्षण  और

 प्रतिनिधित्व  पर  नजर  रखने  के  उद्देशय  से  बनाए  गए  रोस्टर  का  वार्षिक  निरीक्षण  करना  होता

 पहले  से  ही  ऐसे  सरकारी  आदेश  हैं  कि  इन  निरीक्षणों  के  माध्यम  से  अथवा  अन्यथा  आरक्षण  और

 अन्य  आदेशों  के  मामलों  में  की  गई  अवहेलना  अथवा  चूक  सचिव/अपर  सचिव  अथवा  विभागाध्यक्ष

 के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  ।  प्रत्येक  मामले  में  दोषी  अधिकारी  के  विरुद्ध  सचिव/अपर

 सचिव/विभागाध्यक्ष  के  निदेशानुसार
 आवश्यक

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  |

 इस  किस्म  का  विधान  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  रूपों  में  मांग  होती  रही  है
 ।  बहुत  से  पहलुओं

 पर  विचार  करने  के  बाद  और  विधान  के  लाभ  और  हानि  को  नजर  में  रखते  हुए  का  यह

 ag  मत  है  कि  आरक्षण  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  मौजूदा  व्यवस्था  के  स्थान  में  यह  बेहतर

 होगा जो  पिछले  37.0  वर्षो ंसे  ठीक  तरह  से  काम  कर  रही  है  ।

 इन  थोड़े  से  शब्दों  के  साथ  में  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  बे  अपना  विधेयक

 वापस  at  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  हमें  इस  विधेयक  का  विरोध  करने का  मौका

 नहीं  देंगे  ।

 जहां  तक  श्री  नामग्याल  द्वारा  उठाए  गए  मुद्  का  प्रश्न  हमने  मुख्य  श्री  फारुख

 अब्द्ल्ला  के  साथ  wera  के  बारे  में  इन  मामलों  पर  विचार-विमर्श  के  लिए  एक  बठक  बलाई  है  ।

 श्री  डोगरा ने  भी  इस  समस्या  पर  विचार-विमर्श  करने  की  बात  उठाई  है  ताकि  इसे  सद्भाव  के

 थ  हल  किया  जा  सके  |

 श्री  उत्तम  राठौर  :  मैं  एक  या  दो  प्रश्न  पुछना  मैं  इस  विधेयक  पर  पहले

 भी  बोल  चुका  हूं  |  मैंने  मंत्री  महोदय  से  यह  विशिष्ट  रूप  से  पूछा  था  कि  वे  अनुसूचित  जनजाति के

 कर्मचारियों  को  अलग-अलग  संख्या  बताएं  जो  संविधान  की  अनुसूची  5  और  6  के  अन्तर्गत

 आते  हैं  |

 हाल  ही  में  हमने  देखा  कि  पंजाब  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  '  दो  अध्यादेश  .  प्रख्यापित

 किए  गए  इतने  लम्बे  समय से  इन  विशेष  आरक्षणों
 की  व्यवस्था होने  के  बावजूद

 भी
 हम  इन

 सेवाओं में  इनके  लड़कीं  को  भारी  संख्या  में  भर्ती  नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  स्पष्टीकरण बाद  में  पूछे  अर्थात्‌ उत्तर  के  बाद  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  जब  तक  ag  जबाव  देते  हैं  ये  चीजें  समाप्त  हो

 जाएंगी  लोगों ने  इस  चर्चा  में  पहले  भाग  लिया  है  और  मंत्री जी  आज  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  वे

 क्वेरी  दें  |

 सभापति  महोदय :  माननीय  सदस्य  श्री  सूरज  भान  द्वारा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया
 |

 विधेयक  पर  कोई  भी  स्पष्टीकरण  नहीं  देंगे  ।
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 fry \  आरक्षण  विधेयक अनुसूचित  जन-जाट t  तयों  के  ि

 थ्री  राम  विलास  पासवान  विशेषक  पर  '  नहीं  .  अपितु  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 उठाए  गए  विषयों  पर  है  |

 सूरज  भान  :  उठाए  गए  मुद्दों  पर  सिर्फ  मंत्री  जी  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इसके  लिए  उपयुक्त  समय  उत्तर  के  पश्चात्‌  होगा  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  पिछली  दफा  अपने  कहा  था  कि  हम  मिनिस्टर  के  अण्डर  में

 शेड्यूल-थ
 काइट्स  शेड्यूल  ट्राइब्स  का  डिपार्टमेंट  खोलने  का  मामला  अण्डर  एक्टिव  कंसीड़ शन शन

 है  |  लेकिन  श्री  वेंकटसुव्बय्या जी  ने  हम  लोगों  से  कहा  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हमारे  यहां

 डिविजन  आफ  वक  है  और  हम  लोग  अलग-अलग  अपना-अपना  काम  देखते  मैं  जब  आपसे

 क्लासीफिकेशन  चाहता  हूं  कि  यह  डिपार्टमेंट  कब  तक  खुलने  जा  रहा  है
 ?

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  इस  पर  अभी  भी  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है

 )

 श्री  हीरालाल  आर०  परमार  :  स्पीयर्स  को  आरक्षण  में  जो  गिना  जाता  वह  गर-कानूनी

 बात है  ।  किसी  और  समाज  में  तो  स्वीपर  होते  |

 शी  सुरज  भान
 :

 सभापति  इस  बिल  पर  लगभग  26  माननीय  सदस्य  हैं  जिन

 में  आदरणीय  सेठी  जी
 भी

 शामिल  हैं  ।  मैं  उन
 सभी

 को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  बिल  पर  हुई

 चर्चा में  हिस्सा  लिया  ।  अब  मैं  तीन  शेर  कहना  चाहता  हूं  ।  एक  सेठी  जी  के  उनका  जबाव  सुनने

 के  बाद  मुझे  कहना  पड़  है  f—

 बहुत  शोर  सुनते  थे  पहलू  में  दिल  का

 जो  चीरा  तो  कतराए  खं  न  निकला

 य
 दूसरा  शेर  मैं  उन  आदरणीय  मेम्बरों  से  कहना  च  हुए  हूं  जो  कि

 शेड्यूल  काइट्स  और

 eyes ट्रान्स  के  नहीं  हैं  मगर  उन्होंने  इस  बिल  की
 हिमायत  की

 है  उनमें  शास्त्री  जी  वृद्धि चन्द्र

 |  उनके  वारे  में  मैं  एक  बात  शेर जी  वर्मा  जी  हैं
 a

 बहुत  अच्छे
 शब्दों  में  इस  बिल  पर  बोले हैं

 में  ही  कहना  चाहता हूं

 हर  जख्  पर  रखती  है  मोहब्बत  ने  जु  भज

 सदियों  से  दबाए  हुए  गम  बो  हैं

 तीसरा  शेर  मुझे  अपने  साथियों  के  बारे  में  कहना  है  जो  शेड्यूल  काइट्स  और  शेड्यूल

 से  सम्बन्धित हैं  —

 पाते हैं
 ०

 कुछ  गुलाम  चट्टानों  में
 परवरिश

 आती  ह  पत्थरों  से  भी  खूब  कभी-कभी
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधायक

 सभापति  1965  में  एक  त्त्त्  **  जो  एन्थापाला  गवर्नमेंट  आफिसर  उन्होंने

 गोहाटी  में  एक  स्टेटमेंट  दना

 धोखेबाजी  इसे  खत्म  होना  चाहिए  म

 रिजर्वेशन  की  मुखालफत  की  ।  पहली  बार  गुजरात  में  नहीं  हुआ  भर  उसके  बाद  कांग्रेस  के  ही

 एक  आनरेबल  मेम्बर  श्री  डी०  बासुमतारी  ने  हाउस  में  डिमांड  की  1966  में  कि  एक  गवर्नमेंट

 आफिसर  मुखालफत  कस  कर  रहा  है  ।  इसके  खिलाफ-कायंवाहो  की  आपको  सुनकर  हैरानी

 दोगी  कि**  के  खिलाफ  कार्यवाही  होने  के  बजाए  उनको  कमिश्नर  फार  शेड्यूल  कास्ट  एण्ड  ट्री  इस

 बना  दिया  गया  जो  उनके  feat  की  रक्षा  करेगा  ।  जिस  अधिकारी  ने  रिजर्वेशन  की  मुखालफत  को

 हाउस  में  वह  सवाल  उठाया  गया  उसको  कमिश्नर  फार  शेड्यूल  कास्ट  एण्ड  ट्राइबल  बना  दिया  गया
 |

 क्या  ऐसा  आदमी  कोई  नया  गुल  नहीं  यह  उम्मीद  की  जा  सकती  थी  ।  1968  में

 नेशनल  इंटेग्रेशन  कहीं  सिल
 की  मीटिंग  श्रीनगर  में  हुई  ।  **  को  कमिश्नर  होने  के  नाते  बुलाया  गया

 और  कहा  गया  कि  आप  कुछ  सुझाव  दें  कि  कसे  शेड्यूल  कोस्ट  और  ट्राइब्स  को  कंट्री  की  मेन  स्ट्रीम

 में  लाया  जा  सकता  है  |  इससे  उनको  हालत  सुधर  सके  |  आपकी  हैरानी  उन्होंने  दो  सुझाव

 दिए  |  जुबानी  नहीं  रिटन  सुझाव  दिए  |  उनका  पहला  सुझाव  था  कि  रिजर्वेशन
 '

 खत्म  किया
 जाए

 और  दूसरा  सुझाव  था  कि  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्र  इस  के  बच्चों  को  दसवीं  जमात  से  आगे  पढ़ने  नहीं

 देना  चाहिए  ।  थे  उनके  रिटन  सुझाव  थे  ।  कुछ  लोगों  को  हैरानी  होगी  |  इन  सुझावों  को  सीक्रेट  रखा

 गया  |

 )

 उस  डिप्टी  कमिश्नर  शेड्यूल  कास्ट **  थे  ।  मैंने  उनको  टेलीफोन  फिया  मैंने  कहा

 कि  मुझे  इत्तिला  मिली  क्या  यह  ठीक  है
 ?  उन्होंने  कहां  नहीं  आपकी  इत्तिला  गलत  है  मैंने  कहा

 के देखिए  तो  सही  ।  इत्तिफाक  की  बात  है  कि  उस  दिन  **  wet  पर  थे  और  चाबी

 थी  ।  उन्होंने  खोलकर  दो  सायक्लोस्टाइल्ड  कापियां  मेरे  पास  क्रेज दीं  ।  1969  में  80  मैम्बर्स  आफ

 शालियामेंट्स  उसमें  सरदार  बूटा  सिंह  जी  भी  शामिल  चौधरी  दलवीर  सिंह  भी  शामिल

 हमने  मांग  कि
 seck

 जसे  निकम्मे  आदमी  को  ।  आपको  सुनकर  हैरानी  होगी
 किं

 बजाए

 इसके  कि  इस  आदमी  को  हटाया  जाता  उसको  बजाए  तीन  साल  के  एक  साल  और  रख  दिया  गया |

 इससे  आप  नतीजा  निकाल  लीजिए  कि  सरकार  का  इरादा  क्या  हो  सकता  है  |

 मैं  कुछ  तौर  बताना  चाहता  हूं
 ।  **गवर्नर  जम्मू-कश्मीर  हैदराबाद  में  एक  स्टेटमेंट

 दिया  ।  वहां  पर  सी ०  सी ०  देसाई  मेमोरियल  लेक्चर  स्टाफ  कालिज  में  उन्होंने  जो  कहा  उसका  एक

 सेंटेंस  कोट  कर  रहा  हूं

 सेवाओं  में  कतिपय  जातियों  को  विशेष  सुविधाएं  प्रदान  करने  से  निःसन्देह  ही

 aft
 उनकी

 योग्यता  एवं  निष्ठा  में  कसी
 ण

 हुई ह  ।  ee

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 $$$

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  :  असंगत  |

 श्री  सुरज  भान  :  यह  छपा  इसके  ऊपर  एडिटोरियल छपे  हैं  ।  कुछ  ने  इसके हक
 में

 भी

 लिखा  कि  गवर्नर  साहब  को  एडमिनिस्ट्रेशन  तजरबा  उनको  सर्विसेस  की  परी

 वाक़फ़ियत है  ।  गवर्नर  लिख  रह ेहैं  कि  इन्टेग्रिटी  और  कम्पीटेंस  खतरे  में  पड़  जाएगी  |

 उसके  बाद  डॉक्टर्स  के  कॉन्वोकेशन  में  कहते
 हैं  कि  फैमिली  प्लानिंग  तो  शेड्यूल  काइट्स  के

 डाक्टर  ही  कर  देंगे  ।  उनका  मतलब  रिजर्वेशन  के  सहारे  जो  डाक्टर  बनकर  वह  मरीजों

 को  मारते  रहेंगे  |  एम०  alo  बी०  एस०  के  एडमिशन  में  रिजर्वेशन है  ।  उसके  बाद  उनको  दुसरों

 के  साथ  इम्तहान  देना  पड़ता है  ।  उसमें  कोई  रियायत  नहीं  होती  और  न  रियायत  मांगते  हैं  ।

 श्री  प्रकाशा चन्द्र  सेठी  :  मार्क्स  में  भी  उनको  रिलैक्सेशन है  ।

 श्री  सुरज  भान  :  ऐसी  इन  नस  दिखा  दीजिए  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :
 योग्यता

 पर  तो  ख्याल  रखिए

 कम  मावस  पर  )

 श्री  राम  बिलास  पासबान  :  खत्म  कर  दीजिए  |  कम  मार्क्स  पास  करने  के  लिए  नहीं  बल्कि

 एडमिशन  के  लिए  है  |  दो  लाख  रुपए  देकर  के  25  परसेंट  वाले  एडमिशन  ले  लेते  हैं  |

 वह  बढ़िया हैं  और  45  परसेंट  वाले  खराब  हो  जाते  हैं  ।

 श्रीमती राम  दुलारी  सिन्हा  :  मैं  जानती  हूं  जिन्दगी  में  मैंने  व्या  कियां  "'  )

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आपको  तजर्बे  के  साथ  बोलना  चाहिए  ।  आपने  कैसे  कह  दिया

 कि  पास  करने  में  रिलैक्सेशन है  ?  )

 श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  :  हम  लोग  बहुत  लिबरल  हैं  और  लिबरल  होंगे  ।

 श्री  सुरज भान  :  एडमिशन  के  समय  पर  रिलैक्सेशन  यह  जो  एडमिशन  का  प्रोसेस  है  ।

 चयन
 करने  की  वास्तव

 निष्कासन  की  प्रक्रिया बन  गई  है  ।  बाद में  तो

 उनको ंam
 के  साथ  कम्पनी  करना  है  ।.  एक  और  उदाहरण  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  ।'

 आइ०  आई  टी०  मद्रास  के  डायरेक्टर  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  शेड्यूल्ड  काइट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइबल

 के  आने  की  वजह  से  एफीशिएंसी  विल्कुल  जाती  रहेगी  ।  इनको  आइ०  आइ ०  टी ०  में  लाना  ही

 नहीं  चाहिए  ।  कमेटी  के  सामने  इनको  बुलाकर  पूछा  गया  कि  ऐसा  क्यों  कहते

 क्या  गवर्नमेंट  कॉन्डक्ट  सर्विस  wea  लाग  नहीं  होते
 ?  क्या  आपके  पर्सनल  न्यूज  हैं  कि  शेड्यूल  काइट्स

 और  शील्ड  टाइम्स  को  नहीं  लेना  चाहिए  ।  इससे  भी  ज्यादा  हैरानी  की  बात  आपको  बताना

 चाहता  gl  उनका  एनुअल  क्वोकेशन  होता है
 जिसमें  आदरणीय  राष्ट्रपति  जी  और  शिक्षा  मंत्री

 ** ay aiel-aatead  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 fc

 ॥  rs 14  1906  क्त  स्थानों  का  जातियों  और

 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 श्रीमती  शीला  कौल  भी  सस्ती  ै aod  Q  |
 उनको  मौजूदगी  में  वह  जो  कुछ  कहता  वह  A  पढ़कर

 सुनाता  हूं  ।

 पहने  यह  कहा  है  कि  हम  जो  राजनैतिक  लात AS
 rr

 मुक्त  हो
 रहे  हैं

 बही

 हमारी  सफलता  का  मुख्य  कारण  है  अव  यह  आदर्श  स्थिति  को  खतरा हो  गया  है  |

 हमारे  कई  आलोचक  हैं  और  उनमें  जिन्हें  हमें  गम्भीरता  से  लेना
 अनुसूचित

 जातियों  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  के  सदस्य  हैं  ।''

 यह  समिति पर  आरोप  है  ।

 इस  बात  पर  चिंतित  हैं  कि  अधिकांश  अनुसूचित  जाति  जनजाति  के

 विद्यार्थी भारतीय  प्रौद्योगिक  संस्थानों में  अध्ययन  में  सक्षम  नहीं  हैं  और  कुछ  व्यक्ति  यह

 अनुभव  करते  हैं  कि  हमारा  स्तर  काफी  ऊंचा  है  ।  इस  समिति  के  कुछ  सदस्यों  ने  यहां  तक  कहा

 है  कि  हमें  अध्यापन  का  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  नहीं  अपितु  भारतीय  स्तर  की  आवश्यकता  है

 इस  सम्बन्ध  में  यह  बताना  सुसंगत  है  कि  अनुसूचित  जातियों  की  उन्नति  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  गतिविधियों  ने  जो  काय  किए  हैं  इन्हें  भलीभांति  अनुभव

 नहीं  किया  गया  सेनिटरी  इंजिनियरिंग  आदि  कार्य  जो  पहले

 अस्पृश्य  थे  अब  सम्मानीय  व्यवसाय  माने  जाते  हैँ  ।''

 हमारी  टेक्नॉलोजी  ने ब्रहुत  बड़ी  तरक्की  कर  ली  है  और  इन  शैड्यूल्ड  काइट्स  और  शैड्यूल्ड  ट्राइबल

 के  लोगों  के  चांस  जा  रहे  हैं
 ।  शेड्यूल  काइट्स के  नाम  पर  बाटा  जूते  बनाता  है  और  उनका  सारा

 प्रोफेशन  उसने  छीन  लिया  है  ।  से  अगर  कहीं  साफ  करने  की  मशीन  भी  इजाद  हो

 गई  तो  वाल्मीकियों  के  सारे  हक  टाटा  और  बिरला  ले  जाएंगे

 उसके  आगे  कहते

 open fray  नवीनतम  विकास  की  हमें  जानकारी  हो  अथवा  नहीं  किन्तु  इस  प्रश्न  के

 अलावा  इस  qa  विषय  पर  विचार  करना  आवश्यक  है  कि  यदि  इने-गिने  व्यक्ति  शिक्षा

 स्तर  के  लिए  यदि  उपयुक्त  नहीं  हैं  तो
 क्या  उन्हें  इस  बात  का  विशेषाधिकार  है  कि  अन्य

 व्यक्तियों  को  शिक्षा  से  वंचित  रखने  के  लिए  सामाजिक  न्याय  से  यह  अभिप्राय

 है  कि  देश  में  कोई  ऐसा  संस्थान  न  हो  जहां  योग्यता  ही  मापदण्ड  हो  और  सामाजिक  दृष्टि

 से  frog  हुए  व्यक्तियों  को  विशेष  अधिकार  उपलब्ध  हों  और  मेधावी  चविद्याधियों  को

 कोई  अधिकार  न  मिले

 उसके  आगे  एक  स्थान  पर  कहते

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  प्रणाली  की  आलोचना  तो  हम  समझ  सकते  हैं  किन्तु

 जिस  ढंग  से  यह  अभिव्यक्त  की  गई  है  वह  चिन्ता  का  विषय  है  |  अनुसूचित  जातियों  संबंधी
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 संसदीय  समिति  के  कुछ  सदस्यों  ने  पांच  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  के  निदेशकों  को

 धमकी  उन्हें  अपमानित  किया है  और  उनकी  भावना  की  है  और  जिस  भाषा  का

 इस्तेमाल  किया  है  वह  छापने  योग्य  भी  नहीं  है  ।''

 चाहता  हूं  कि  सारा  सदन  उसका  नोटिस  ले  क्योंकि  यह
 विल्कुल

 गलत  बात है  जो  उन्होंने  कही

 है  ।  फिर  जो  कुछ  हम  बोलते  वहां  रिपोर्ट्स  मौजूद  होते  उस  सारे  रिकार्ड  को  देखा  जा  सकता

 है  |  हमें  उसका  पता  थोड़ा  लेट  लगा  ।  यह  भाषण  राष्ट्रपति  जी  और  मिनिस्टर  साहब  की  मौजूदगी

 में  हुआ  लेकिन  उन्होंने  भी  उसके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  जब  अखबारों  के  जरिए

 हमें  पता  लगा  तो  हमने  पार्लियामेंटरी  कमेटी  की  तरफ  से  कि  इस  आदमी  के  खिलाफ

 कार्यवाही  की  जाए  |  वहां  पर  एक  शंड्यूल्ड  कास्ट  से  सम्बन्धित  लोगों  ने  एक  सजेशन  बनाई

 हुई  उन्होंने  भी  लेटर  लिखा  तो  उस  लैटर  का  जवाब  भी  ag  बड़ी  दिलेरी  से  देता  वह  मैं  आपकी

 पढ़कर  सुनाता  हूं  जो  सैक्रेटरी  आफ  se  आर्गेनाइजेशन  को  लिखा  गया

 *'पिछले  दीक्षान्त  समारोह  की  रिपोर्ट  में  व्यक्त  मेरे  विचार  की  निन्दा  करते  हुए

 कार्यकारी  समिति  द्वारा  पारित  संकल्प  की  एक  प्रति  भेजने  के  मैं  आपका  धन्यवाद

 उ  कि  सरकार  की  की  आलोचना करता  हूं  ।  मैं  आपकी  इस  मांग  का  समर्थन  करता हू

 करने  के  लिए  मेरे  विरुद्ध  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाए  |  चंकी  सरकार  द्वारा  आवश्यक  कदम

 उठाने के  लिए  मैंने  जो  प्रयत्न किए  थे  ag  अब  तक  सफल  नहीं  हुए  मुझे
 आशा  है

 कि  कम  से  कम  आपको  इस  काम  में  सफलता  मिलेगी  ।

 ag  तो  कहता  है  कि  मेरे  खिलाफ  कार्यवाही  की  मैं  चाहता  हूं  ।  लेकिन  सरकार  उसको  केवल

 डिस्प्लैजर  aa  किया  वह  चाहता  है  कि  मेरे  खिलाफ  एक्शन  लो
 ।

 उसके  बाद  ही  तो  वह

 पब्लिक  ईश्यू  यह  स्थिति  sam  बावजूद  भी  हमारे  मिनिस्टर  महोदय  कहते  हैं  कि

 एक्जीक्यूटिव  आर्ट्स  ही  काफी  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  से  हमारा  संविधान  लागू  हुआ

 यदि  किसी  ने  शैड्यूल्ड  काइट्स  शड़यूल्ड़  ट्राइबल  के  लिए  आर

 क्षत

 पोस्ट्स  को  नहीं  भरा  तो

 or  «
 सरकार  की  ओर  से  किसी  को  ऐसी  वानिंग  गई  1.0  आपने '  का  क्या  किया  को

 दड़्यूल्ड ि फि  काइट्स  और  शेड्यूल  ट्राइब्स  का  कमिशनर  उनको  एक  साल  की  एक्सटेंशन

 दी

 यहां  लिए
 सभापति  महोदय :  कुछ  नाम  जो  4Ol  (ST)  गए  हैं  मैं  बाद  में

 कार्यवाही  बातचीत

 fy रना से  इसकी  जांच  करूंगा  और  फिर  नि  करूंगा  कि  क्या  इन  नामों  वहां  रहने  की

 आवश्यकता है  ?

 श्री  सुरज  सभापति  मुझ  कोई  ऐतराज  नहीं  आप  उसके  स्थान  पर

 न
 *कार्यवाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 जम्मू  कश्मीर  के  भूतपूर्व  और  मध्य  प्रदेश  के भुतपुव  राज्यपाल  कर  लीजिए  |  उससे  पहले

 आप  उसमें  देख  मुझे कोई  एतराज  नहीं है
 |

 श्री  राम  विलास  पासवान :  अनुसूचित  जाति  का  अर्थ
 है  समुदाय  जिन्हें  संविधान के

 अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति  बताया  गया  है  ।

 श्री  एन०  रामलिंगम  अनुसूचित  जाति  का  अर्थ  है  हरिजन  ।  हरिजन

 ईसाई  तथा  हिन्दुओं  दोनों  ही  में  मैं  जानना  चाहता
 हूं  आप  ईसाई  धर्म  में  अथवा  हिन्दू-धर्म  के

 अन्तर्गत  आते  हैं
 ?

 श्री  सुरज  भान  :  स्वयं  मैं  अपने  बिचार  दूंगा  ।  यहां  तक  कि  मैं  इसी  समय  देने को  तैयार

 हूं  '  )

 मानती  महोदय  :  श्री  सूरज  कृपया  आप  जारी  रखिए  |

 श्री  सुरज  भान  सभापति  मेरा  बिल  आर्टिकल  335  को  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिए

 सीधी  सी  बात  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं
 ।

 सरकार  ने  एक  ब्रोकर  निकाला  है  जिसे  कुछ  लोग  लाल  किताब  कहते
 हैं  ।  ऐरे  बिल  में

 कोई  चीज  नहीं  जो  इस  ब्रोचर  में  नहीं है  ।  हर  क्लाज को टच को  टच  किया है  और  मैंने  उसको

 बिल  में  रखा  है  ।  मेरे  बिल  का  मतलब  यह  है  कि  इसके  पीछे  कोई  लीगल  सैक्शन  होनी

 चाहिए  |

 आज  अगर  कोई  किसी  आर्डर  को  वायोलेट  करता  है  तो  उसको  कोई  सजा  नहीं  |  अगर

 एक्ट  बनेगा  तो  कोर्ट  में  चैलेंज  किया  सकता है  ।  जो  आदमी  इम्प्लीमेंट  नहीं  उसको

 सजा  दिलाई  जा  सकती  है  ।  अगर  3  स्टेट  इसको  सकती  उनका  काम  क्या
 उस  एग्जीक्यूटिव

 आडर  से  नहीं  चल  सकता  था  ?  सेंटर  एक्ट  एज  ए  माडल

 आदरणीय  होम  मिनिस्टर  ने  जो  प्वाइंट  उठाए  उनका  मैं  जबाव  लेकिन  एक  बात

 और  कहना  चाहता  हूं  कि  कमिश्नर  फार  शिड्यूल्ड  area  एण्ड  शिड्यूल  ट्राइब्ज  ने  लगातार

 अपनी  6  रिपोर्ट्स  में  लिखा  है  कि  रिजर्वेशन  को  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिए  कानन  बनाया  जाए  ।

 इलिया  पेरूमल  कमेटी  इसी  गवर्नमैंट की  एक  कमेटी  थी  ।.  उसने  feats  किया है  कि  एक्ट  बनना

 चाहि

 पालियामैंट  कमेटी  की  फार  वैलफेयर  आफ  शील्ड  काइट्स  एण्ड  शील्ड  टाइब्ज  ने  अपनी

 दो  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  इसका  एक्ट  बनना  चाहिए  |

 होम  मिनिस्ट्री  ने  एक  किंग  ग्रुप  अपने  आफिसर  उन्होंने  भी  रिमांड शन

 मैंने  उस  दिन  पढ़कर  सुनाया  भी  कि  एक्ट  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  साथ  एक  चीज
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 es

 बाद  में  पता  वह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  सिविल  राइट  प्रोटेक्शन  एक्ट  बनाने  के  लिए  पहले

 उसका  नान  अनटचेब्लिटी  एक्ट  था  ।  उसका  नाम  बदलने  के  लिए  सिविल  राइट  प्रोटेक्शन  एक्ट

 जब  हुआ  तो  एक  saree  सिलेक्ट  कमेटी  उसने  एक  रिक्मैंडेशन  दी  जो  मैं  पढ़कर  सुनाना

 चाहता हूं  ।  वह  इस  बिल से
 सम्बन्धित  यह  1974  की रिपोर्ट है  वह  लिखते

 एक्स प्ले नेशन  2,  आर्टिकल  10  के  साथ  जुड़ा

 स्पष्टीकरण  विषयों  के  सम्बन्ध  में  किसी  सेवा  अथवा  पद  के  बारे  में  कोई

 नियुक्ति

 संघ  अथवा  राज्य

 केन्द्र  अथवा  अथवा  दोनों  द्वारा  नियन्त्रित  अथवा  उनके  स्वामित्व  में  कोई  निगम

 अथवा

 किसी  राज्य  अथवा  प्रान्तीय  अधिनियम  के  अंतगर्त  स्थापित  कोई  प्राधिकरण

 अथवा

 कोई  स्थानीय  प्राधिकरण  |

 om  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  रोजगार  दिलाने  में  पदों  के  आरक्षण  से

 सम्बन्धित  उपयुक्त  प्राधिकार  के  आदेशों  को  लागू  करने  में  लापरवाही  करता है  वह

 अपराधी  माना
 जाएगा

 और  इस  अधिनियम  के  अधीन  दण्डनीय  होगा  ह

 यह  रिक्मैंडशन  है  ।  अगर  यही  use  हो  तो  मेरे  इस  बिल  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  लेकिन

 जब  वह  हाउस  में  डिस्कस  हुई  तो  va  वक्त  के  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  इन  होम  श्री  ओम

 मेहता ने  जबाव  दिया ।  वे  कहते

 समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  अपराधों  की  जांच-पड़ताल

 करने  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  आदेशों  को  प्रभावी

 बनाने  में  उपेक्षा  दिखाना  अपराध  भाना  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  सेवाओं  में  आरक्षण  का

 सम्बन्ध  आरक्षण  सम्बन्धी  आदेशों  को  प्रभावी  बनाने  में  हुई  चूक  अथवा  सफलता  का

 अथ  यह  नही ंहै  कि  अस्पृश्यता  की  प्रथा  विद्यमान है  अस्पृश्यता  के  परिणामस्वरूप

 किसी  प्रकार  को  निर्योग्यता  लागू  है  ।  ऐसे  प्रावधान  को  प्रभावी  बनाने  में  व्यवहारिक  रूप

 से  भी  कठिनाईयां  डोंगी  ।'

 क्लिक  fon yess  उ  oar
 यह  जाये  कमेटी  की  रीव मंडे शन  है  ।  जो  भी  प्रे  TOT  MSHMlneels|  चट्  इसको  नहीं  माना

 गया  ।  अगर  इसको  माना  तो  मुझे  यह  बिल  लाने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  सरकार  ने  किसी

 भी  रीकमेंडेशन  को  नहीं  साना  |
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 कुछ  सदस्यों  ने  जो  एतराज  किए  मैं  उन  सबका  जबाब
 तो

 नहीं
 दे

 लेकिन  कुछ

 भी  जबाव  जरूर  देना  चाहता  हूं  ।  श्री  नामग्याल  ने  कहा  कि  अगर  शिड्यूल्ड  कास्ट  का  आदमी

 क्रिस्टियन  या  मुस्लिम  हो  गया  है

 श्री  एन०  रामलिंगम  :
 आप  अनुसूचित  जाति  के  हितों  के  बारे  में  बोल  रहे  हैं  ।  मैं

 जानना  चाहूंगा  जातिਂ  का  अर्थ  क्या  है  ?

 भो  सुरज  भान
 :  यह  संविधान  में  लिखा  हुआ  है  ।

 जो  एन०  रामलिंगम
 :  ईसाई  धर्म  से  सम्बन्धित  हरिजन  हिन्द  समुदाय  के  हरिजन

 की  तुलना  भिन्न  तरीके से  व्यवहार  किया  जाता है  ।  एक  में  वह  अनुसूचित  जाति  का  है  और

 दूसरे
 में  वह  दूसरे  में  अनुसूचित  जाति  का  नहीं  रहता  ।  इसीलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं

 सूचित  जाति  का  कौन  है  ।  क्या  ये  वो  व्यक्ति  हैं  जोकि  आर्थिक  अथवा  सामाजिक  कमजोरी

 से  पीड़ित हैं
 ?

 श्री  सुरज  मेरे  विचार  से  सरकार  का  अपना  दृष्टिकोण  है  ।  आप  अपने  गृहमंत्री  से

 नीति  कया  है
 ?

 थ्रो  एन०  किन्तु  रामलिंगम  :  उनमें  से  सभी  हरिजन हैं  |

 श्री  सुरज  भान  :  क्या  यह  आपकी  अपनी  व्यक्तिगत  राय है  ?

 चाहते  हैं श्री  राम  विलास  पासवान  :  अगर  वह  कुछ  स्पष्टीकरण  नच  हते  हैं  प  उन्हें  मंत्री  जी  से

 पूछने  दीजिए  |  कि  अनुसूचित  जाति  के  बारे  में  संविधान  में  क्या  कुछ  लिखा  q  बताया  गय  है

 मैं  बता  चूका ह  !  यही  आसान  अर्थ है  ।  अगर  वह  इसे  TH  असमर्थ  तो  मैं  क्या कर

 सकता  हूं

 सभापति  महोदय  :
 आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।  और  कुछ  भत  बोलिए  |  कृपया  बैठ

 जाईए  |

 श्री  सुरज
 सभापति  इस  सम्बन्ध

 में
 मैं

 दो
 बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  जो

 शिड्यूल्ड  कास्ट  किसी  और  धर्म  में  चले  जाते  उनको  यह  फैसिलिटी  यह  सवाल

 पालियामेंटरी  कमेटी  में  आया  था  ।  वहां  पर  कुछ  सज्जन  आए  ।  उन्होंने  कहा  कि  ये  लोग  इस  धर्म

 में  आए  लेकिन  इनकी  आधिक  दशा  नहीं  बदली  यह  तो  वैसे  ही  खराब है  ।  मैंने  उनसे

 आपके  धर्म  में  आने  के  बाद  क्या  उनके  साथ  छआाछत  बरती  जाती  है--ड  दे  सफर  फ्राम

 अनटचेबिलिटी  ?  वे  शशोपंज  में  पड़  गए  ।  उन्होंने  नहीं  तब  मैंने  कि  फिर  उनकों

 रिजर्वेशन  नहीं  मिल  क्योंकि  fore  का  आधार  उनकी  बैकवर्ड मेरे  और  सोशल

 चीकनैसिज  है  ।
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 अनुसूचित  जन-जातियों  के  आरक्षण  विधेयक

 ———{——

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मैंने  कहा  था  कि  आर्टिकल  25  के  मुताबिक  अगर  कोई  शिड्युल्ड  कास्ट

 का  आदमी  सिख  बेन  जाता  तो  वह  मजहबी  सिख  बनता  सिखों  में  अनटचेबिलिटी  नहीं

 लेकिन  फिर  भी  ऐसे  आंदमी  को  शिड्यूल्ड  कास्ट  सारी  फैसिलिटीज  मिलती  रहेंगी  ।  लेकिन  अगर

 कोई  शिड्यूल्ड  का  आदमी  किसी  दूसरे  मजहब  में  जाता  तो  उसको  वे  फैसिलिटी  नहीं  मिल  सकती

 है  ।  यह  डिसक्रिमिनेशन है  ।

 सभापति  महोदय
 :  यह  मित्र  व्याख्याओं का  प्रश्न है  ।  आप  जो  कुछ  कहना  चाहते  हैं

 कहिये  |  यह  ज्यादा
 उत्तम

 |

 श्री  सूरज  भान  :  सीरीज  की  रिजर्वेशन  उनकी  आधिक  हालत  सुधारने  के  लिए  नहीं  है  ।

 यह  गलफहमी  दूर  होनी  चाहिए  ।  आर्थिक  हालत  सुधारने  के  लिए  और  इकॉनोमिक  स्टेप्स  हैं  ।

 सर्विसिज  की  रिजर्वेशन  मुल्क  की  हुकूमत  में  हिस्सा  देने  और  प्रशासन  में  भागीदार  बनाने  के  लिए

 की  गई  है  ।  आधिक  पोजीशन  सुधारने  के  लिए  सर्विसिज  की  रिजर्वेशन  हरगिज  नहीं  है  ।  क्या

 पालियामेंट  के  रिजर्वेशन  का  मतलब  भी  आधिक  हालत  सुधारने  का  है  ?  जब  मैं  स्विस  में  तो

 पार्लियामेंट  के  मैम्बर  में  मुकाबले  में  बहुत  अच्छी  हालत  मैं  था  ।
 का

 मैम्बर  बनने  से  मुझे

 आधिक  तौर  पर  घाटा  है  ।  यह  तो  मुल्क  के  निजाम  sane  में  वे  भागीदारी  कर  सकें  यही  इसके

 पीछे  उद्देश्य  है  जोकि  बहुत  हद  तक  पुरा
 भी  होने लगा  है  |

 सभापति  महोदय  :  ठीक  आप  कल  जारी  रख  सकते  हैं  |

 6.00  कप

 तत्पश्चात लोक  सभा  7  1984/17  1906  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 ee

 दी  इण्डियन  प्रेस
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